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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 '

 एक  साननोीय  सदस्य  :  वापसी  पर  आपका  स्वागत  है  ।

 ]
 ह

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  बहुत  जल्दी  आ  गए  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  सात  दिन  का  काम  ढाई  दिन  में  ही  पूरा  कर  दिया  ।

 श्री  भागवत  का  आजाद  :  आपके  बिना  सदन  सूना  लगता

 क्री  ब'लकबिं  बेरागी  :  बच्चों  के  लिए  क्‍या  लाये  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इतना  बड़ा  खिलौना  ठीक  नहीं  है  ।

 [  भ्रनुवाद  ]  ु  +

 प्रो०  एन०जो०  रंगा  :  आपका  वापसी  पर  पुनः  स्वागत  उपाध्यक्ष  महोदय
 ने  आपकी  अनुपस्थिति  में  काफी  अच्छा  कार्य  किया  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  अच्छे  आदमी  उन्होंने  अच्छा  कार्य  किया  महासचिव
 सदस्य  को  दपथ  लेने  के  लिये  पुकार  ।

 जनता  समन

 सन्पु०

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 भरी  झार०  घतुषकोड़ी  प्रतिथन

 फ  प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 सेडिकल  त्रिचूर  को  मान्यता  प्रदान  करना

 ]
 ह

 +670  श्री  के०पी०  उननीकृष्णन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गवर्नमेंट  मेडिकल  त्रिचूर  ने

 भारतीय न्निकित्सा परिषद्‌ से अपनी डिग्रियों को मास्यता देने की मांग की है तथा केरल सरकार ने कालेज की भोर से इस प्रकार की मान्यता प्रदान करने की मांग किस तारीख को की # के श््षि
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 (@)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  इस  संबंध  में  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 और  *  *

 यदि  परिषद्‌  ने  मान्यता  देने  से
 मना  कर  दिया  तो  अथवा .

 प्रयोगशाला  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  क्या  कमियाँ  पाई  गई  हैं  तथा  जिन  कारणों  से  मान्यता  देने  से

 मना  कर  दिया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ०

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  केरल  सर

 ने  26  1984  को  राजकीय  मेडिकल  त्रिच्र  में  प्रशिक्षण  ले  रहे  छात्रों  को

 कालीकट  विद्वविद्यालय  द्वारा  प्रदत्त  एम०बी  ०एस०  डिग्री  को  मान्यता  देने  के  लिए  भारतीय

 आयुविज्ञान  परिषद्‌  को  लिखा  परिषद्‌  ने  कालेज  के  अधिकारियों  को  सूच्नित  किया  कि

 1985  के  पहले  सप्ताह  में  कालेज  का  निरीक्षण  किया  लेकिन  चिकित्सा

 केरल

 3-4

 तथा  राजकीय  मेडिकल  त्रिन्लर  ने  इस  आधार  के  काम  को

 महीने  तक  स्थगित  करने  का  अनुरोध  कि  जिला  अस्पताल  त्रिचर  के  जिस  भवन  में

 मेडिकल  कालेज  के  लिए  क्लीनिकज्न  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  उसकी  मरम्मत  का  काम " '
 चल  रहा  है  ।

 रही छह
 छात्र

 तथा

 प्रयोग

 यह  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 बडे  के  ०-पी०  उन्‍मोकृष्णन  :  यह  एक  आइचयंज़नक  उत्तर  लम्बे  समय  से  चली  आ हर

 मांग  के  परिणामस्वरूप  केरल  सरकार  ने  त्रिच्र  में  यह  मेडिकल  कॉलेज  ख़ोला  अब
 अन्तिम  वर्ष  में  आ  गए  हैं  |  प्रथम  व  में  छात्रों  के  पहले  बंच  को  फीजियोलॉजी

 ह

 बायोके  मिस्ट्री  पढ़ाई  जाती  होती  है  तथा  इस  बँंच  ने  इन  विषयों  के  लिए  बिना  किन्‍्हीं
 शाला  सुविधाओं  के  ही  ये  पाठ्यक्रम  पूरे  कर  अतः  मुझे  मालम  नहीं  है  कि  उनकी

 परीक्षाएं  किस  ढंग  से  हुई  ।  केरल  विधानसभा  में  दिए  गए  उत्तर  के  अनुसार  मैं  उसके  बारे

 कहना  नहीं  चाहता--इस  उत्तर  से  यह  जाता  है  कि  पहले  इस  मेडिकल  कॉलेज  को  भान्यता

 देनें  से  इन्कार  किया  गया  था  और  अभब  इसमें  कहा  गया  है  कि  कालेज  में  मरम्मत  का  काम  चल

 रहा  है  ।  ऐसी  कोई  इमारतें  नहीं  हैं  जिनकी  मरम्मत  की  जानी  है  ।  उनकी  मुलुगुनता  काबू  के

 निकट  त्रिचर  के  उपनगरों  में

 भवनों और अस्पतालों समूह की बृहृत योजना थी ।_ जप न प्रो० मधु दण्डवतें : वे पहले मरम्मतं करवा सकते हैं और बाँद में इमारतें बनवा सकते श्रध्यक्ष महोवय : पूर्वानुमानित मरम्मत । श्री के०पी० उनन्‍तोकष्णन : परन्तु ऐसा हुआ नहीं अब छात्रों को पैथोलोजी और | &, माइक्रो बायोलॉजी की परीक्षाएं देनी हैं और इन दोनों ही विषयों के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं यह हालत जहां तक कमंचारियों का सम्बन्ध कालीकट अथवा त्रिवेन्द्रम से यहां नियुक्त किए गए अधिकतर कमंचारी छुट्टी ले रहे हैं क्‍मोंकि न तो वहां क्वार्टर हैं और न ही और कोई सुविधाएं । इसलिए छात्रों को अपना प्रबन्ध आप करने के लिए छोड़ द्वारा छात्रों को धोखा देने के समान है और दिया गया यह सरकार म॒भे इस बात पर आश्चय है कि मंत्री महोदय यह ० 5 के जज ज्ञात 3 ल्‍ल्प्जओे तथ्य बा न ह कह कर कि मरम्मत का चल रहा इसके पक्षकार बन रहे हैं । के दूसरे भाग से यह क 2 ध॒ जन
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 तरह  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने  परिषद्‌  द्वारा  निरीक्षण  किए  जाने  के  लिए  3  या  4  महीने  का

 और  समय  मांगा  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  भारत  सरकार  की  कया  नीति  है  जो

 चिकित्सा  परिषद  और  उसके  कार्यकरण  के  केवल  त्रिचर  कालेंज  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं

 अपितु  समूचे  भारत  में  तेजी.से  खुल  रहे  विभिन्‍न  अन्य  जो  घटिया  दर्ज  की  ज़िकित्सा

 शिक्षा  दे  रहे  और  लोगों  के  जीवन  को  खतरे  में  डाल  रहे  के  लिए  भी  संसद  में  उत्तरदायी

 अतः  मैं  नीति  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ।

 श्री  योगेन्द्र  सकथाना  :  भारत  सरकार  की  नीति  बहुत  स्पष्ट  इस  समय  हम '
 किसी  नये  मेडिकल  कालेज  प्रोत्साहित  नहीं  कर  रहे  उसके  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  और  गेर-सरकारी  संगहैनों  ने  देश  के  कुछ  भागों  में  मेडिकल  कालेज  खोलने  शुरू  कर

 दिए  हैं
 प्रोਂ  एन०जी०  रंगा  :  क्योंकि  इसकी  मांग  है  ।

 श्री  योगेन्द्र  सक्रवाना  :  जी  ह्सकी  मांग  इसका  यह  भी  एक  कारण  हो  सकता

 परन्तु  यह  कालेज  नहीं  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उन्होंने  कहा  है  कि  यह
 अस्पताल  का  भवन  जहां  मरम्मत  चल  रही  भौर  जिसकां  वे  क्लिनिकल  कामों  के  लिए

 उपयोग  करेंगे  ।,  अतः  उन्होंने  3  या  4  महीनों  का  समय  मांगा  है  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने

 भारत  संरकार  की  यह  नीति  है  कि  देश  में  किन्हीं  भौर  विशेषकर  मेडिकल  कालेजों  को

 प्रोत्साहन  न  दिया  जाए  ।

 प्रो०  एन०जी०  परन्तु  वे  उन  पर  रोक  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।

 श्री  के०पी०  उन्नीकृष्णन  :  मेरे  दूसरे  प्रशन  का  सम्बन्ध  पहले  प्रइन  से  मंत्री

 महोदय  का  कहना  है  कि  ऐसी  नीति  नहीं  परन्तु  उन  कॉलेजों  के  बारे  में  क्या  कहना  है  जो

 पहले  ही  स्थाप्रित  किए  जा  चुके  हैं  ?  यहां  आपकी  एक  समस्या  अर्थात्‌  इन  छात्रों  को  धटिया

 दर्ज  की  चिक्षित्सा  शिक्षा  दी  जा  रही  है और  उनको  यह  मालूम  नहीं  कि  क्‍या  कया

 उनकी  डिग्रियों  को  मान्यता  दी  जायेगी  ताकि  वे  प्रैक्टिस  कर  सके  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  फिर  इसे  आरम्भ  कंसे  किया  ?

 श्रो  के०  पी०  उनन्‍तीकष्णन  :  वास्तव  में  प्रघन  उनको  कैसे  दी  गई  ?

 किसी  मेडिकल  कॉलेज  को  स्वीकार  करने  अथवा  मान्यता  देनें  क ेलिए  सरकार  ने  क्या

 निर्धारित  किया  और  यदि  यह  उन्हें  पूरा  नहीं  करती  है  तो  क्या  भारत  सरकार  एक  असहाय
 दर्शक  बनी  अथवा  यह  राज्य  सरकार  या  जो  कोई  भी  मेडिकल  कालेज  भथवा  अन्य  संस्थाएं
 चला  रहे  हैं  उन  पर  दबाव  डालेगी  कि  वे  कतिपय  मानकों  के  अनुरूप  का  करें  ?

 *
 व्यावसायिक  शिक्षा  मेंਂ  कतिपथ  मानकों  पालन  करना  होता  है  ।  भाप  उन  लोगों  का
 भविष्य  बर्बाद  कर  देंगे  जिन्होंने  इस  आशा  से  लिया

 '
 है  कि  उनकी  डिप्रियों  को  मान्यता

 दी  जाएगी  ।  क्‍या  आपकी  ऐसी  कोई  नीति  है  ?  क्‍या  आप  इस  कॉलेज  तथा  अन्य  कालेजों  को

 कोई  अनुदेश  देंगे  ?

 क्री  योगेन्द  मकदाना  :  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  अधिनियम  में  यह  बात  बहुत  स्पष्ट

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  अधिनियम  की  धारा  11 (1)  के  अन्तगंत  यह  कहा  गया  है  कि.भारत

 में  किसी  विश्वविद्यालय  भंथवा  चिकित्सा  जो  प्रथम  अनुसूची  में  सम्मिलित  द्वारा  दी

 हर  3.
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 जाने  बाली  चिकित्सा  अहंताभों  को  इस  अधिनियम  के  प्रयोजन
 हेतु

 चिकित्सा  भहँताओं  के  रूप

 में  मान्यता  दी  जायेगो  ।

 जो  मान्यता-प्राप्त  हैं  वे अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में  उल्लिश्वित  यदि  वे

 प्रथम  अनुसूची  में  हैं  तो  मान्यता-प्राप्त  यदि  वे  मान्यता-प्राप्त  नहीं  हैंया  वे  अधिनियम  की

 प्रथम  अनुसूची  में  .  नहीं  हैं  तो  11(2)  के  अनुसार  उनको  आवेदन  करना  होता

 तत्पदचात्‌  भारतीय  बचिकित्सा  परिषद्‌  इसका  निरीक्षण  करती  यदि  सभी  मानकों  से  वे  उचित

 पाये  जाते  हैं  तो  म'न्‍्यता  दी  जाती  परन्तु  कतिपय  विश्वविद्य|लयों  के  मामलों

 कालीकट  विद्वविद्यालय  के  मामले  में--यह  कॉलेंज  कालीकट  विश्वविद्यालय  के  अधीन  है

 यह  विश्वविद्यालय  स्वयं  इस  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में  हैਂ  इस  कॉलेज  को  मान्यता

 देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  यह  तो  पहले  से  ही  मान्यता  प्राप्त  है  क्योंकि  यहू  उस  विश्वविद्यालय

 से  सम्बद्ध  है  जो  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  द्वारा  पहले  से  मान्यता-प्राप्त  मान्यता  विश्वविद्यालय

 को  की  जाती  है  न  कि  किसी  विशेष  कॉलेज  को  ।  विश्वविद्यालय  द्वारा  कॉलेज  को

 सम्बद्ध  करने  से  पहले  कालेज  का  स्तर  और  हर  बात  देखी  जाती  अतः  यह  निर्णय  लेना

 विद्यालयों  का  काम  है  कि  उसे  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।

 कालीकट  विश्वविद्यालय  ने  अपने  विवेकानुसार  इस  कॉलेज  को  सम्बद्ध  कर  लिया

 इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  हमें  निशिचत  रूप  से  यह  मानना  होगा  कि  वहां  कतिपय  सुविधाएं
 उपलब्ध  हैं  ।  परन्तु  जब  हम  वहां  जायेंगे  और  निरीक्षण  करेंगे  तो  हम  सभी  मानकों  की  दृष्टि  पे
 इस  पर  ध्यान  देंगे  और  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ऐसी  सुविधाएਂ  वहां  उपलब्ध  हों  और  ये

 वहां  नहीं  हैं  तो  हम  विश्वविद्यालय  और  कॉलेज  को  कहेंगे  कि  वे  उनके  अनुरूप  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराए  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  जेसी  कि  स्थिति  आज  कोई  भी  व्यक्ति  या  कोई  एजेंसी
 कल  कॉलेज  खोल  सकती  बशर्ते  कि  विश्वविद्यालय  उसे  मान्यता  दे  दे  ।  उन्होंने  ऐसा  ही  कहा

 परन्तु  एम०  बी०  बी०  एस०  डिग्री  की  स्वीकृति  के  लिए  भारतीय  घिकित्सा  परिषद  को
 मान्यता  देनी  होती  केवल  त्रिच्र  मेडिकल  कालेज  के  मामले  में  नहीं  अपितु  ऐसे  अन्य  मेडिकल

 कालेज  भी  हैं  जहां  छात्रों  ने  भारी  प्रवेशाथं-शुल्क  देकर  दाखिला  लिया  वे  दो-तीन  वर्षों  तक

 अध्ययन  करते  हैं  और  उसके  बाद  उनको  मालूम  पड़ता  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा

 डिग्री  को  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई  ऐसी  स्थिति  अन्य  राज्यों  में  भी  है  |  मैं  कालेजों  के  नाम

 भी  बता  सकता  हु  ।  आप  ऐसी  कोई  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  करते  जिश्क्ने  द्वारा  कोई  विश्वविद्यालय

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  से  स्वीकृति  लेने  के  बाद  ही  मेडिकल  कालेज  खोल  सकता  है  ?  आप

 ऐप्ते  कालेजों  के  बनने  की  अनुमति  क्‍यों  देते  हैं  जो  विश्वविद्यालय  की  तथाकथित  मान्‍्यता-प्राप्ति

 से  बने  हों  तथा  जो  चिकित्सा  पहलू  या  उपकरण  या  भवन  या  अन्य  पहलुओं  का  ध्यान  नहीं  रखते

 एक  ऐसी  शर्त  लयाई  जानी  चाहिए  कि  कोई  मेडिकल  कालेज  और  इसी  तरह  कोई
 हू  जीनियरिंग  कालेज  केवल  तभी  खोले  जा  सकते  हैं  जब  वे  सम्बन्धित  केन्द्रिय  प्राधिकारी

 कृति  लें  ।  इस  बारे  में  आपकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ।  .
 योगेना  - सकवाना  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  रियन  स्वयं  भ्रम  में  डिग्री

 मेडिकल  कालेज  द्वारा  नहीं  दी  जाती  यह  सर्देव  उस  विएर बविद्यालय  द्वारा  दी  जाती  है  जिसके

 .
 ध्य  है  हु

 4



 12  1907  मौखिक  उत्तर

 रे  रे  फछ:स अ जसफफफ कफ नन्‍ककऊफॉालसनसक

 साथ  वह  कालेज  सम्बद्ध  होता  है
 और  विश्वविद्यालय  को  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  मान्यता

 e

 दी  जाती  है  न  कि  किसी  कालेज  विशेष  को  ।  मैं  आपको  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  अधिनियम

 धारा  11  (11)  (2)  के  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  हु  ।  विश्वविद्यालय  की  डिग्री
 को  मान्यता  दी  जाती  है  ।  जहां  तक  प्रइन  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  जो  समूच  देष  में  कालेजों
 की  संख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  तथा  उनके  स्तर  में  गिरावट  के  बारे  में  यह  स्थिति  सरकार  के  ध्यान
 में  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  और  उसके  उपबन्धों  को  कंठोर  बनाने  के  काम  में  लगे  हुए्‌
 हैं  ताकि  ऐसा  काम  कोई  नहीं  कर  सके  ।  परन्तु  जहां  तक  इस  समय  लागू  कानून  का  सम्बन्ध

 यह  ऐसा  ही  बना  हुआ  है  और  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी-अभी  बताया  है  कि  विश्वविद्यालय  डिग्री

 को  मान्यता  देता  है  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  याद  दिलाऊ  कि  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  कालेज  को  स्वीकृति

 दिये  जाने  के  बाद  ही  विश्वविद्यालय  डिग्री  को  मान्यता  देगा  ।  सरकार  के  समक्ष  एक  शरस्ताव  था

 कि  संस्था  के  वास्तविक  रूप  से  आरंभ  होने  से  पहले  उस  संस्था  को  स्वीकृति  मिली  -  हुई  होनी
 कया  वह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?  ेल्‍

 श्री  योगेन्द्र  सकवाना  :  मैं  नीति  के  बारे  में  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  और  मैं  माननीय

 सदस्य  को  पुनः  जानकारी  देना  चाह  कि  स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  है  तथा

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अधीन  स्वायत्त  और  किसी  कालेज  को  सम्बद्ध
 करना  विश्वविद्यालय  का  काम  भारत  सरकार  को  यह  सुनिइ्िचत

 करना  है  कि  बहू  कालेज

 सभी  प्रकार  के  स्तर  बनाये  रखें  और  जब  हम  निरीक्षण  के  लिए  जाते  हैं  तो  हम  ऐसा  करते  हैं  ।

 परन्तु  वह  स्थिति  तब  आती  है  जंब  वे  हमारे  पास  आते  यदि  वे  हमारे  भायें  तो

 आपकी  जानकारी  के  लिए  यह  बताना  चाहू गा  कि  हम  निरीक्षण  के  लिए  भी  नहीं  जाते  क्योंकि  यह्‌

 हमारी  अधिकारिता  में  नहीं  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  बल्कि  हम  तो  बेबस  हैं  ।  अतः  मैंने  कहा
 कि  हम  इस  अधिनियम  में  संशोधन

 श्री  मुकूल  बासनिक  :  कोई  मेड़िकल  कालेज  या  इजीनियरिंग  कालेज  खोलने  से  पहले

 क्या  तकनीकी  आवश्यकता  या  अन्य  पहलुभों  के  बारे  में  चिकित्सा  कामिकों  के  बारे  में  कोई

 दक्ति  योजना  होती  है  या  क्या  उनको  केवल  ग्रह  कह  कर  कि  उनको  और  अधिक  तकतीकी

 चारियों  की  आवद्यकता  ऐसे  ही  कालेज  खोलने  की  भनुमति  दी  जा  रही  है  अथवा  क्या  यह
 काम  इस  वारे  में  बनाई  गई  किसी  योजना  पर  विशेष  रूप  से  आधारित  होता  है  ?  क्‍या  यह  बात

 भारत  सरकार  के  ध्यान  में  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  का  विचार  राज्य  में  कुछ  नयेਂ  ग ेर-सरकारी

 मेडिकल  कालेज  खोलने  का  ग्रदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  निणंय  है  ?

 भरी  योगेन्द्र  सकवाना  :  वही  प्रश्न  भनेक  रूपों  में  आ  रहा  है  |  मैं  पहले  ही  सरकार

 नीति  स्पष्ट  कर  चुका  हुं  कि  कानून  के  अनुसार  जो  आज  क्या  स्थिति  है  उसके  अनुसार  जो  नये
 कालेज  खुल  रहे  हैं  उनकी  क्‍या  स्थिति  जहाँ  तक  महाराष्ट्र  सरकार  का  सम्बन्ध  मुझे  यह
 जानकारी  नहीं  है  कि  नया  वह  नये  कालेज  खोल  रहो  है  या  नहीं  ।  किम्तु  जब  वे  इन्हे  तो  '.

 हमें भी मालूम हो जायेगा भौर मानमीय सदस्य भी जान जायेंगे । भ्रध्यक्ष महो दय : श्री दिलीप सिह भरिया । डा० जो० बिजय रामाराव अनुपस्थित । दि ह 5
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 $$  +++++-  —  ——

 लोको  दोडों  झ्योर  टांशिपमेंट  शेडों  में  काम  कर  रहे  लोडरों  को  रेल

 कसंचारियों  के  रूप  में  मान्यता  वेना
 +  673.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वासीਂ  :

 *  श्री  सानिक  सनन्‍्याल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  भौर  मध्य  रेलवे  के  एक  भाग  मैं  लोको  छेडों  में  राख  साफ

 करने  सहित  कोयला  लादने  और  उतारने  वाले  और  द्रॉशिपमेंट  शेडों  में  माल  लादने  और  उतारने

 के  कार्य  में  लगे  व्यक्षितयों  को  रेल  कमंचारी  के  रूप  में  माना  जाता  है  जबकि  अन्य  रेलके  में  उन्हें

 इस  रूप  में  नहीं  दी  जाती

 क्‍या  बहुत  पहले  अर्थात्‌  वर्ष  1977  में  रेल  सलाहकार  बोर्ड  ने  इन  नौकरियों  को

 स्थायी  नौकरियां  थोषित  किया  और ;
 )  यदि  तो  ऐसा  भेदभाव  क्‍यों  किया  जाता  है  और  इसमें  कब  सुधार  किये  जाने

 की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 न्‍>+  बनता

 विवरण

 से  रेलों  पर  लोको  शेडों  में  राख  की  उठाई  सहित  कोयला  के  लदान  तथा

 उतराई  का  कार्य  तथा  यानान्त रण  शेों  में  माल  के  लदान  तथा  उतराई  का  काये  सामान्यतः  प्राइवेट

 ठेकेदारों  |श्रमिक  ठेका  सहकारी  समिरत्थों  के  माध्यम  से  निष्पादित  किया  जाता  सिवाय

 दक्षिण  पश्चिम  तथा  दक्षिण  रेलों  पर  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  जहां  यह  कायें  विभागीय

 तोर  पर  किया  जाता  है  ।  रेल  प्रशासन  द्वारा  विभागीय  रूप  से  नियोजित  ब्यक्ति  रेल  कमंचारी  हैं

 जबकि  ठंकेदा  रों/श्रमिक  ठेका  सहकारी  समितियों  द्वारा  नियोजित  व्यक्ति  रेल  कमेचारी  नहीं  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  सलाहकार  ठका  श्रमिक  बोर्ड  का  हवाला  दे  रहे  हैं  जो

 कोयला  तथा  राखत्र  सम्हलाई  के  कार्यों  में  लगाये  गये  ढेका-श्रमिकों  द्वारा  किये  गये  कार्यों  की  स्थाई

 प्रकृति  के  सम्बन्ध  में  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  पाया  था  ।  उक्त  बोर्ड  काफी

 विमर्श  करने  के  बाद  इस  आम  राय  पर  पहुंचा  था  कि  इ  जन  शेडों  में  कोयला  तथा  रौख  सम्हलाई

 कार्य  में  ठेका  श्रमिक  पद्धति  समाप्त  कर  दी  यद्यपि  रेल  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  का  इससे

 मतभेद  रेलों  पर  यानान्तरण  शेडों  में  माल  के  लदान  तथा  उतराई  से.सम्बन्धित  मुद्दे  पर

 1977  में  इस  बोडं  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वासो  :  दिये  गये  विवरण  से  मुझे  कुछ  आइचर्य  हुआ  है  ।  भाग

 का  तो  बिलकुल  उत्तर  ही  नहीं  दिया  गया  |  इसे  बड़ी  सुगमता  से  उत्तरू  दिये  बिना  ही

 छोड़  दिया  गया  है  ।  मैंने  पूछा  तो  ऐसा  भेदभाव  क्‍यों  किया  जाता  है  भौर  इसमें

 कब  सुधार  किये  जाने  को  सम्भावना  है  ?  भर  इसका  बिलकुज्ञ  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विवरण  में  बताया  गया  है  कि  सलाहकार  बोडं  किसी  निष्कर्ष  प  र  लहीं  पहुंचा  है  ।
 '
 यदि यह  बात  ठीक  तो  मैं  यह्‌  आरोप  लगाती  हूं  कि  बोर्ड  को  रेल  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  ने

 ऐसे  निष्कर्ष  नै  निकालने  के  लिएं  राजी  कर  लिया  होगा  क्‍योंकि  1972  में  हो  मियाँ  भोय

 अधिकरण  ने  सुकाया  था  कि  कोयले  का  लदान  करने  तथा
 उसे  उतारने  का  काम  स्थायी  स्वरूप

 .
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 का  है  और  इसलिए  ठेका  श्रमिक  तो  मत्तिक  श्रमिकों  को  भी  नियुक्त  करने  की  अनुमति

 नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  नये  सिरे  से  किसी  नि्कर्ष  पर  पहुंचने  का  प्रइन  ही  नहीं

 निष्कर्ष  तो  सामने  जो  बहुत  पहले  निकाला  जा  चुका  था
 ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्‍या

 यह  सच  है  कि  मियाँ  भोय  अधिकरण  ने  यह  रवेया  अपनाया  था  ?  रेल  प्रशासन  पूंजीपतियों  की

 तरह  बर्ताव  कर  रंहा  जब  भी  वे  ऐमा  चाहते  हैं  तब  वे  श्रमिकों  को  निकाल  देते  हैं  और  उनकी

 जिम्मेवारी  नहीं  लेते  16  से  20  बषं  तक  काम  करने  वाले  हजारों  श्रमिकों  को  निकाला  जा

 रहा
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिये  ।

 श्रीमती  विभा  धोष  गोस्थामी  :  मुझे  प्रएन  बनाने  इसका  संबंध  रेलवे  के  हजारों
 श्रमिकों  से  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रणघाट  लोको  शैंड  में  ठेका  श्रमिक  लगे  हुये  ये  सभी

 लोग  15  से  20  वर्ष  से  काम  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  कोई  संरक्षण  प्रदान  नहीं  किया  गया  है

 इसलिए  मेरा  प्रइन  है  ।  मैं  प्रदन  बना  हूं  ।

 क्या  मियां  भोय  अधिकरण  ने  भी  कहा  था  कि  यह  स्थायी  स्वरूप  का  काम  है
 और  इसके  लिए  किसी  नैमित्तिक  श्रमिक  को  नियुक्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 मेरे  प्रइन  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  मंत्रालय  का  वर्ष  1978-79  का  प्रतिवेदन

 इसमें  ठेका  श्रम  और  1970  बारे  में  कहा  गया  है
 भौर  इसमें  बताया  गयो

 सलाहकार  ठेका  श्रम  बोडड  द्वारा  स्थापित  विभिन्‍न  समितियों  ने  ठेका  श्रम

 «  पद्धति  के  प्रदन  पर  विचार  किया  है  और  वे  इस  समय  भी  विचार  कर  रही

 बन  >>

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहूंगा  कि  आप  अपना  विष्िष्ठ  प्रइन  पूछिये  ।

 क्षीमतो  विभा  घोष  गोस्वामी  :  मैं  इसे  पूछ  रही  हूं  ।

 इसमें  बताया  गया  कि  श्रम  और  अधिनियम

 1970  का  लक्ष्य  ठेका  श्रम  पद्धति  का  उत्सादन  करना  तथा  उन  स्थानों  पर  वेकल्पिक

 नौकरियों  की  व्यवस्था  करना  है  जहां  ठका  श्रम  पद्धति  का  उत्सादन  करना  संम्भव

 नहीं  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  भाप  अपना  प्रएन  पूछिये  ।

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वाभी  :  मैं  यह  प्रश्न  पूछ  रही  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  खो  जायेगा  ।

 श्रीमती  घोष  गोस्वामी  :  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  देखते
 क्या  सरकार  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?  मेरा  प्र॒ईंन  क्या  यह  सही  है  कि  रेल  मंत्रालय  नें

 श्रम  मंत्र लय  को  इस  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  जारी  करने  से  रोका  था
 ?  यह  मेरा  प्रइन  सं०

 है  तथा  एक  और  प्रइन  भी  है
 **

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  और  प्रश्न  नहीं  आप  अपना  प्रष्भ  खो
 बैठेंगी  ।  आप  घाटे  में  रहेंगी  ।

 ः

 झोमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  कोयले  के  लात  और

 उतराई  कें  लिए  श्रमिकों  के  नियोजन  के  संबंध  में  सामान्य  मतंम्य  हो  गया  था  ।

 ह  7
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 भ्रष्यक्ष  महोदय  :
 आप  अपता  प्रइन  पूछिये  ।

 झीसती  विभा  घोष  गोस्वामी  :
 मेरे  प्रदम  का  अन्तिम  भाग  यह  है  कि  क्या  सरकार  श्रमिकों

 को  छंटनी  से  बचाने  के  लिए  इस  सामान्य  मतंक्य  के  अनुसार  तत्परता  से  तथा  शीक्र  कार्यवाही

 करेगी  ?

 न

 श्री  ए०  चाल्स  :  प्रघन  संख्या  भी  इसी  विषय  से  सम्बन्धित  है  ।  |

 कर  झ्लो  माधव  राज  सिधिया  :  क्‍या  मैं  माननीय  सदस्या  से  प्रइनों  को  दोहराने  का  अनुरोध
 कर  सकता  हूं  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सही  प्रश्न  पूछिये  ताकि  आपको  उसका  उत्तर  मिल  सके  |

 अधिक  प्रइनों  में  आप  अपना  मुख्य  प्रइन  खो  बंठेंगी  ।  आप  केबल  एक  ही  प्रइन  पूछिये  ।

 क्षोमतो  विभा  धोष  गोस्वासो  :  जी  नहीं  ।  मैंने  भाग  भाग  (2)  और  भाग  (3  )
 के  बारे  में  कहा  है  ।  भाग  गोस्वासी  मियां  भोय  अधिकरण  के  बारे  में

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  भाग  में  एक  प्रइन  पूछिये  और  अनुपूरक  प्रश्न  में  प्रदन  का

 दूमरा  भाग  पूछिये  ।
 हि

 खोमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  प्रशन  ओर  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  हू  ।

 अ्ीसतो  विभा  धोष  गोस्वासी  :  आप  ने  कई  बार  अनुमति  दी  हमेशा  अनुमति  दी

 ती  है  |  मैं  इन  सभी  वर्षो  से  देख  रही  हूं  कि  इसकी  अनुमति  दी  जाती  रही  है  ।

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  अच्छी  बात  है  ।  तब  हम  प्रयास  कर  सकते  हैं  कि  क्या  वह  आपके  प्रश्नों

 को  समझ  सकते  हैं  और  उनका  उत्तर  दे  सकते  हैं  |  +

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  मेरा  प्रथम  प्रइन  भियां  भोय  अधिकरण
 के

 बारे  में  मैं

 यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  को  में  इस  अधिकरण  ने  कहा  था  कि  कोयले  के  लदान  तथा

 उत्तराई  के  लिये  नेमित्तिक  श्रमिकों  को  न  लगाया  जाये  ?

 भाग  क्‍या  में  ठेका  श्रम  और  अधिनियम  के

 सन्दर्म  में  श्रम  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  ठेका  श्रम  पद्धति  पर  विचार  किया  गया  था  और  क्या  यह
 रेल  मन्त्रालय  ही  था  जिसने  श्रम  मंत्रालय  को  भ्धिसूचना  जारी  न  करने  के  लिए  राजी  किया  ?

 भाग  क्‍या  अबे  सरकोर  ऐसे  काम  पर  ठेका  श्रमिकों  को  .  न॑  लगाये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  सामान्य  मतंक्य  के  अनुसार  कोई  शीघ्र  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  और  आप  भाग  का  उत्तर  देंगे  ?

 झो  साधव  राव  सिंधिया  :  आशा  है  आप  मुझे  क्षमा  करेंगे  क्योंकि  जिस  ढंग  से  यह  प्रइन

 पूछा  गया  मैं  निश्चय  ही  थोड़ा  सा  भ्रम  में  पड़  गया  और  यदि  मैं  कोई  गलक  उत्तर  दे

 तो  आप  मुझे  गलत  न  समभियेगा  ।

 रेल  श्रम  अधिकरण  ने  में  लोको  शंडों  में  कोयले  क ेलदान  और  उतराई  का  काम

 करने  के  लिए  नियोजित  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  मजरी  का  मभतान  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 था  ।  किन्तु  नमित्तिक  श्रमिक  रेल  मन्त्रालय  द्वारा  सीधे  नियोजित  किए  जाते
 जबकि  यह  प्रइन

 वास्तब  में  ठेका  श्रमिकों  से  संबंधित  है  ।  यह  बांत  सच  है  कि  इस  रेल  श्रम  अधिकरण  विशेष ने

 यह , अवध कहा था कि लोको शेड में ६ आदि में कोयले के लदान के ऐसे कार्य के लिए
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 त्तिक  श्रमिकों  को  नियोजित  किया  जाता  जो  विरामी  और  मौसमी  तरह  का  प्रतीक  नहीं  होता
 है  ओर  इसलिए  यह  न॑ंमित्तिक  श्रम  की  धारणा  की  परिधि  में  नहीं  भा  सकता  है  ।  किन्तु  यह  रेल
 मन्त्रालब  द्वारा  नियोजित  नंमित्तिक  श्रमिकों  के  संबंध  में  था  और  ठेका  श्रम  के  सम्बन्ध  में  नहीं  था
 जिसका  उल्लेख  इस  प्रश्न  में  है  ।

 प्रश्न  का  भाग  CT)  केन्द्रीय  सलाहकार  ठेका  श्रम  बोडे  द्वारा  गठित  त्रिपक्षीय  समिति  के

 बारे  में  जिसमें  रेल  श्रम  मन्त्रालय  तथा  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  इस  त्रिपक्षीय

 समिति  ने  ठेका  श्रम  पद्धति  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कुछ  सिफारिशों  की  रेल  मन्त्रालय  के

 तिनिधियों  की  इस  बारे  में  कुछ  आपत्तियां  यह  मामला  केन्द्रीय  ठेका  श्रम  बोड़ें  के  सामने

 गया  था  और  दिसम्बर  1977  में  उन्हं:ने  ठका  श्रम  पद्धति  को  उत्साहित  करने  की  सिफारिश  की

 यद्यपि  रेल  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधियों  ने  आपत्तियां  की  यह  सच  है  कि  श्रम  मन्त्रालय  ने

 यह  मामला  रेल  मन्त्रालथ  के  पास  भेजा  था  जिसने  श्रम  मन्त्रालय  को  परामर्श  दिया  था  कि  रेल

 मन्त्रालय  विभिन्‍न  कारणों  से  लदान  तथा  उतराई  के  लिए  ठंका  श्रम  पद्धति  के  उत्पादन  को

 नीय  नहीं  समभता  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  सीधा  तथा  सरल  प्रएन  पूछना  ही  सर्देव  बेहतर  होता  है  ताकि  इसका

 उत्तर  दिया  जा  सके  ।

 श्रीमती  विभा  धोष  गोस्वामी  :  मेरे  मूल  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 इ्रध्यक्ष  महोदय
 :  यह  अनुचित  है  ओर  मैं  आप  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भविष्य

 में  भी  आप  निश्चित  प्रइन  पूछा  कीजिये  ताकि  उसका  उत्तर  दिया  जा  हर  समय  प्रएनों

 1  समूह  नहीं  हो  सकता  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 ग्रीमती  विभा  घोष  भोस्वामी  :  अब  मैं  अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछती  24-2-82

 को  दिए  गये  एक  निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  कर्ंकारों  को  समान  काम  के  लिए

 समान  वेतन  मिलना  चाहिये  और  ठेका  श्रम  और  केन्द्रीय  1971  की

 धारा  25  (2)  (५)(०)  के  अनुसार  ठेका  श्रमिक  उतना  वेतन  पाने  के  हकदार  हैं  जितना  अन्य

 रेलों  में  एक  समान  काम  के  लिये  स्थाई  कमं  चारियों  को  मिलता  रेल  प्रधान  नियोजक  है

 मैं  जानना  चाहती  हूਂ  कि  क्‍या  वे  इस  बात  का  सुनिदचय  कर  रहे  हैं  कि  ठेका  श्रमिक  को  एक

 समान  काम  के  लिए  भन्य  स्थानों  पर  रेलों  के  स्थाई  कमंचारियों  के  समान  ही  वेतन  मिले  ।

 )
 करी  साधवराव  सिधिया  :  मैं  यह  भी  कहना  चाह ूगा कि  माननीय  महिला  सदस्म

 ने  कहा  है  कि  उनके  प्रदन  में  खंड  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ऐसा  इसलिए  कि  उन्होंने

 अपने  प्रदन  के  खंड  में  पूछा  सलाहकार  बोर्ड  द्वारा  कौन-कौन  से  कार्य  स्थायी

 प्रकृति  के  घोषित  किए  गए  हैं  ।”  रेलवे  सलाहकार  बोर्ड  जेसी  कोई  चीज  नहीं  है  और  मैंने  सोचा

 कि  आपका  अभिप्राय  केन्द्रीय  सलाहकार  ठेका  श्रम  बोर्ड  से  है  और  हमने  प्रश्न  का  उत्तर  यह

 कर  दिया  है  कि  आपका  अभिप्राय  उससे  ही  है  ।

 जहाँ  तक  ठेका  श्रमिक  का  विधि  की  परिधि  के  अन्तगेत  होने  का  सम्बन्ध  ठेकेदारों

 द्वारा  हस्ताक्षरित  संविदा  में  इस  बात  का  कड़ा  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  उसे  विधि  के  अनुसार

 काम  करना  है  और  उसे  ठेका  श्रम  विधि  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  सभी  सुविधायें  देनी  होंगी  ।
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 जन  हनन

 1.  श्री  मानिक  सान्याल  :  माननीय  रेल  मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  इसकी  पुष्टी  की  है

 कि  कुछ  क्षेत्रों  में  ऐसे  कार्यों  को  विभागीय  तौर  पर  किया  जाता  परन्तु  कुछ  क्षेत्रों  में  वंसे  ही
 कार्यों  ठेकेदारों  द्वारा  कराया  जाता  यह  भेदभाव  वाली  नीति  है  और  यह  बिल्कुल  ही  भेद

 भावपूर्ण  है  क्योंकि  श्रमिक  एक  ही  रेल  प्रशासन  के  अधीन  काम  कर  रहे  हैं  भोर  प्रदन  यह  है

 रैल  प्राधिक,रियों  द्वारा  यह  भेद-भाव  क्‍यों  बरता  जा  रहा  है  ?  मेरा  दूसरों  प्रइन  यह  कि  जब

 केन्द्रीय  सरकार  ठेका  श्रम  प्रणाली  को  ब्षमाप्त  करना  चाहती  है  तो  रेल  प्राधिकरण  इसे  वयों

 जारी  रखना  चाहता  यह  एक  ही  प्राधिकरण  के  अधीन  विरोधात्मक  स्थिति  है  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रइन  का  उत्तर  उन्होंने  पहले  ही  दे  दिया  है  ।

 क्री  मानिक  सान्याल  :  इसका  उत्तर  ठीक  ढुंग  से  नहीं  दिया  गया

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  वह  इंसका  ठीक  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 )
 श्री  मानिक  सान्याल  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  किक्‍्या

 मन्त्री  महोदय  .  हमें  यह  आइवासन  देंगे  कि  इस  कार्य  को  विभागीय  तौर  पर  किया  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हू  1  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर  लम्बी

 चर्चा  की
 आवश्यकता  है  ।  ट

 ,  री  साधवराव  सिधिया  :  रेल  मन्त्रालय  विभिन्‍न  कारणों  से  माल  लादने  तथा

 उतारने  के  कार्य  में  ठक्ां  श्रम  प्रणाली  को  समाप्त  करना  बांछनीय  नहीं  समझता  है  क्योंकि  जहां
 तक  इन  लोको  दोडों  में  क/ये  के  बोक  का  सम्बन्ध  उसमें  बहुत  ही  भारी  कमी-बेशी  होती  रहती

 है  .।  में  कमी-बेशी  होने  के  कारण  अनेक  बार  ऐसा  देखा  गया  है  कि  बहुत  से

 लोग  फालतू  बेकार  बंठ  इसी  प्रकार  कभी-कभी  भारी  मांग  हो  सकती  हैं  ओर  श्रमिक  उस  कायें

 को  पूरा  १रने  की  स्थिति  में  नहीं  होते  |  अतः  यह  हमेशा  देखा  गया  है  कि  इसे  विभागीय  तौर  पर

 करने  के  बजाय  ठेका  श्रमिक्रों  को  देना  ज्यादा  अच्छा  रहता  कर्षण  प्रणाली  में  भी  परिवर्तन

 हो  रहा  है  |  ज॑ंसा  कि  आप  जानते हैं  कि  भाप  के  इन्जनों  का  स्थान  डीजल  तथा  बिजली  इंजन  ले

 रहे  गेज  परिवर्तन  का  काम  भी  प्रगति  पर  है  जिससे  यानान्तरण  के  स्थानों  पर  कार्य  पर  प्रत्यक्ष

 प्रभाव  पड़ता  है  क्योंकि  यानान्तरण  स्थान  बराबर  बदलते  रहते  किप्ती  को  यह  पता  नहीं
 होता  कि  फालतू  श्रमिकों  का  क्या  किया  इसी  श्रकार  स्टीम  लोको  हेड  भी  बन्द  हो  रहे

 अतः  ऐमी  भारी  कमी-बेशी  की  स्थिति  में  यह  कायं  विभागीय  तौर  पर  कराने  के  स्थान  पर  ठेका

 श्रम  प्रणाली  के  माध्यम  से  कराना  अधिक  कार्य-कुशल  समझा

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  ठका  श्रम  भौर  अधिनियम  तो  है
 ।

 7  लेकिन  सुंध  को  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  वह  ठेकेदार  से  मजदूरों  को  स्थायी  करने  के

 लिए  कहे  ।.  तथापि  मैं  इसमें  सभा  का  समय  बर्बाद  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  कार्य

 स्थायी  प्रकृति  वी  कमंकारू  10  अथवा  15  वर्षों  से  ठेका  श्रम
 के  आधार  कर  रहे  हैं  .।

 इस  तंश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  मंत्रालय  यह  परामर्श  देने  जा  रहा  है  कि  ठेका  श्रमिकों  को

 स्थायी  किया  जाय  है
 मिरा  दूसरा  प्रइन  यह  हैਂ  |  ede  »

 बी 0
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 महोदय
 :

 आप  इतने  सारे  प्रइन  एक  साथ  क्यों  चाहते  मैंने  श्रीमती

 गोस्वामी  को  भी  एक  प्रइन  पूछने  के  लिए  कहा  मैं  आपके
 दूसरे  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं

 हूं  ।  मन्त्री  आप  एक  ही  प्रदन  का  उत्तर  दें  ।

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  यह  मेरा  अन्तिम  प्रश्न  है  ।  ध

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  बहुत  ही  सख्ती  बरतने  जा  रहा  हूं  ।  हक

 डा०  वत्ता  सामन्‍्त  :  महोदय,-मेशा  प्रंडन  यहू  ठेका  श्रम  और  डेत्पादन  )
 घधिनियम  के  अनुसार  ठेका  श्रमिक  स्थायी  श्रमिक  के  बराबर  मजदूरी  पाने  का  हकदार  ठेका

 श्रम  अधिनियम  में  इसकी  स्पष्ट  उपबंध  है  ।  क्या  सरकार  यह  सुनिष्तितत  करने  जा  रही  है  कि  इत
 ठेका  श्रमिकों  को“स्थायी  मजदूरों  के  समान  मजदूरी  चाहे  ठेकेदार  कोई  हो  ?

 श्री  माघवराव  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  ठेकेदार  जो  कुछ  भी  करता  है  वह्‌
 विधि  के  अन्तर्गत  किए  गए  करारों  से  वंधा  है  ।

 रेल  प्रशासन  लगाये  गए  ठका  श्रमिकों  के  रोजगार  की  दछ्ा  की  रक्षा  करने  की  दष्टि  से

 ठेका  की  सामान्‍य  शर्तों  में  अपेक्षित  उपबंध  किया  गया  जिसके  अन्तगंत  सम्बन्धित  ठेकेदारਂ

 अपेक्षा  की  गयीं  है  कि  वह  मजदूरी  मुगतान  1936  कर्मकार  प्रतिकर

 1923  न्यूनतम  मर्जदूरी  1948  तथा  ठेका  श्रम  और  अधि«

 1970  के  सांविधिक  उंपबंधों  का  पालन  करे  ।

 वा

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  मेरा  प्रदन  बहुत  विशिष्ट  है  |  च्‌  कि  रेल  विभाग  प्रधान  नियोजक॑

 लिए  क्‍या  वे  ठेकेदारों  को  निदेश  देने  जा  रहे  हैं  अंथवा  नहीं  ?
 ह
 रह  ही +्ल  है

 हड  i
 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  इस  पर  चर्चा  फी  है  है

 झरष्यक्ष  महोवय  :  कोई  प्रइन  नहीं  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  अनुमति  नहीं  है  ।
 |

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  डा०  वी०  बेंकटेश  ।
 ह

 )  .

 अ्रध्यक्ष  महोवय
 :  निदेश  देने  का  कोई  प्रइत  ही  नहीं  है  ।  मैंने  अगला  प्रइन  ले  लिया  है  ।

 $  उत्तर  से  सतुष्ट  हु  ।
 *

 एक  साननीय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  है  ।

 पु

 |  झनहूं  डाकटरों  द्वारा  प्र  क्टिस

 *%674,  श्री  डा०  बी०  बेंकटेश  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सच  है  कि  सरकार  भारत  में  अनह  डाक्टरों  द्वारा  प्रेक्टिस  किए  जाने

 के  सम्बस्ध  में  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  रावेंक्षण  की  ओोर  ध्यान

 दिया

 क्या  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  है  कि  देश  में  चार  लाख  फर्जी  डाक्टर  .

 यदि  तो  सर्वेक्षण
 का  ब्यौरा,क्या

 भर
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 सरकार  द्वारा  देश  में  अनहे  डाक्टरों  को  प्रेक्टिस  करने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  भा  आयुविज्ञान
 रिषद  द्वारा  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है

 और  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 भारतौय  आयुर्विज्ञान  परिषद  1956  के  साथ-साथ  भारतीय  चिकित्सा

 केन्द्रीय  परिषद  1970  तथा  केन्द्रीय  होम्पोपेथी  परिषद  1973  में  इस

 आक्षय  की  दाण्डिक  ब्यवस्थाए  पहले  से  ही  मोजूद  हैं  कि  राज्य  चिक्रित्सा  रजिस्टर  में  दर्ज  चिकित्सकों

 के  अलावा  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  राज्य  में  चिकित्सा  व्यवसाय  नहीं  करेगा  भौर  जो  भी  व्यक्ति

 हन  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करेगा  उसे  एक  वर्ष  तक  का  कारावास  या  1000  रुपये  तक  का

 जुर्माना  अथवा  दोनों  सजाए  दी  जा  सकती  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  को सलाह  दी  है  कि  वे  इन  दाण्डिक  व्यवस्थाओं  को  लागू  करें  भौर  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 चिकित्सा  व्यवसाय  में  किसी  भी  तरह  से  कोई  अनक्वालिफाइड  व्यक्ति  झामिल  न  हो  पाए  ।

 डा०  वी०  वेंकटेहा
 :

 इस  ग्राम-प्रधान  देह  में  नीम-हकीम  तथा  अनहूँ  डाक्टर

 हमारे  देश  की  निरक्षर  जनता  का  शोषण  कर  रहे  वे  गांवों  में  जाकर  बड़  सजंनों  की  तरह

 व्यवहार  कर  रहे  हैं  जेसाकि  आपको  अच्छी  लरह  मालूम  है  झनन्‍्होंने  विधाक्त  दष्याओं  में  अनेक

 लोगों  के  उदर  खोले  हैं  भौर  आंखें  खोली  और  निकाली  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  क्या  सरकार  का  विचार  इस  देश  में  नीम  हकीमी

 की  बुराई  को  दूर  करने  हेतु  चिकित्सा  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  है  अथवा  क्‍या  सरकार

 चिकित्सा  व्यवसाय  का  उच्च  स्तर  बनाये  रखने  तथा  ग्रामीण  जनता  को  बेहतर  चिकित्सा  सेवा

 उपलब्ध  कराने  हेतु  चिकित्सा  कालेजों  द्वारा  भारी  दान  लेने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  हेतु  कोई

 विधान  बनाने  जा  रही  है  ?

 भ्रो  योगेन्द्र  सकवाना  ४;  माननीय  सदस्य  का  यह  एक  सुझाव  है  जिसे  मैं  ध्यान  में  रखू

 यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।
 ह

 क्यो  वो०  बेंकटेश  :  क्‍या  सरकार  का  विद्वार  सादा  डाबटरों  रखने  तथा  उन्हें

 म्परिक  ओऔषधियों  .  जो  ग्रामीण  गरीब  लोगों  में  बहुत  ही  लोकप्रिय  प्रशिक्षित  करने  का  है

 ताकि  नीम  हकीमों  के  शोषण  को  किया  जा  सके  ?

 थ्री  योगेश  सकवाना  :  हम  भारतीय  चिकित्सा  विशेषकर  सिद्ध  तथा

 यूनानी  पद्धति  को  लोकप्रिय  बना  रहे  हैं  ओर  इन  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  में  प्रशिक्षित  अनेक

 डाक्टर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  अन्तगंत  हम  एक  हजार  की  जनसंख्या  वाले  गांवों  में  स्वास्थ्य

 निर्देशों  की  व्यवस्था  भी  कर  रहे  उप-स्वास्थ्य  केन्द्र  भी  इस  देश  में

 चिकित्सीय  देखभाल  के  लिए  एक  तंत्र  उपलब्ध  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के

 लिए  और  अधिक  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 आर  कमलनाथ  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही  केवल  अप्रशिक्षित  अथवा  नीम-हक्रीम  अथवा  नकली

 डाक्टरों  का  प्रइन  नहीं  बल्कि  शहरी  क्षत्रों  में  भी  यह  बुराई  देखी  जा  रही  है  और  यह  मामला
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 इस  सभा  तथा  राज्य सभा  में  भी  आ  चुका  हमने  देखा  है  कि  ऐसे  अनेक  डाक्टर  यौन  रोग

 दूर  करने  का  दावा  करते  हैं  भौर  पुरुसत्व  तथा  ताकत  बढ़ाने  की  बात  करते  मुझे  उनके  बारे
 में  बताया  गया  मैं  उनके  बारे  में  नहीं  मैं  उनके  पास  कभी  नहीं  गया  यह
 समस्या न

 केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बल्कि  शहरी  क्षंत्रों
 में

 भी  यह  हमारे  नियंत्रण से

 बाहर  है
 ।  ष

 सरकार  इन  नकली  डाक्टरों  और  नकली  व्यवसायियों  के  बारे  में  क्‍या  कर

 )
 -  '  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  वह  उनके  पास  कभी  नहीं  गए  और

 फिर  भी  वह  कहते  हैं  कि  वे  नकली  डाक्टर  हैं  ।
 ह॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  उनके  पास  जाने  के  लिए  कहिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मन्त्री  या  तो  इसकी  पुष्टि  करें  अन्यथा  इसे  इन्कार  करें  1

 करी  योगेन्द्र  भकवाना  :  मैं  माननीय  अपने  मित्र  को  ऐसे  डाक्टरों  के  पाध्त  न  जाने

 की  सलाह
 हैं

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मम्त्री  का  अनुभव  बहुत  प्रामाणिक  होना  चाहिए  ।

 क्री  योगेनद्र  मक्थाना  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  था  यूनानी  और  होम्योपैथी  सभी

 तीनों  के  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  दंड  का  प्रावधान  है  और  हमने  सरकारों  को  पहले  ही
 उनका  पता  लगाने  और  इस  अभिशाप  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 श्री  के०  बी०  शंकरगोडा  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूਂ  कि  कितने  लोगों

 ने  अधिनियमों  का  उल्लंघन  किया  है  और  उनको  क्या  दंड  दिया  गया  है  ।

 श्री  योगेन्द्र  सकथाना  :  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  हैं  परन्तु  1970  के  आरम्भ

 में  कुछ  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  देश  में  80,000  से  ।  लाख  तके  गेर-पंजीकृत  अथवा  ऐसे

 क्टिशनर  हैं  जिनके  पास  फोई  प्रमाण-पत्र  नहीं  है  ।
 |

 परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुव्यवस्थित  सर्वेक्षण  के  बगेर  कुछ  कहना  बहुत  कठिन  है  भर

 यह  राज्य  सरकार  का  काम  हम  राज्य  सरकारों  से  महाराष्ट्र  की  तरह  एक  कानून  अनाने  या

 यहां  पहले  से  काम  कर  रहे  डाक्टरों  को  प्रशिक्षण  देने  का  अनुरोध  कर  रहे  हैं  ।

 बंगलोर  में  तकनीकी  विश्वविद्यालय
 *675,  श्री  वी०  एस०  ह्ग्यर  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  सरकार  बंगलौर  में  एक  तकनीकी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  सरकार  को  एक  ज्ञापन  1984  में  भेजा

 क्‍या  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कर्नाटक  राज्य  में  40  इजीनियरी

 कालेज  और  बड़ी  संख्या  में  पौलीट्टक्नीक  हैं  सरकार  बंगलौर  में  तकनीकी  विष्वविद्यालप  स्थापित

 करने  पर  सहमत  हो  गई  और

 क्या  तकतीकी  विष्वविद्यालय
 को

 शैक्षणिक  वर्ष  1985-86  से  आरम्भ  किया
 ?
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 शिक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  खन्द्र  :  कर्नाटक  सरकार  से  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 नहीं  हुआ
 ा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 श्री  ली०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  तकनीकी  विष्वविद्यालयों  के  संबंध  में  सरकार  नीति

 क्‍या  है  और  तपनीकी  विश्वविद्यालय  स्वीकृत  करने  के  लिए  मापदंड  क्या  है  ?

 क्री  कृष्ण  चन्द  पन्त  :  यह  कर्नाटक  सरकार  के  संदर्भ  में  जो  प्रौद्योगिक
 लय  स्थापित  करना  चाहती  मेरे  विचार  से  इसका  नाम  तकनीकी  विश्वविद्यालय  के  स्थान  पर

 प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  है  ।  ु

 क्री  कष्ण  जन्द  पन्‍्त  :  इन  दोनों  में  एक  तकनीकी  अन्तर  है  |  प्रौद्योगिकी

 विद्यालय  एक  विष्वविद्यालय  की  स्थापना  करना  राज्युं  सरकार  के  अधिकारों  में  इसे

 संविधान  के  अन्तर्गत  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  इस  मामले  में  उसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ

 परामर्श  करना  आवदयक  नहीं  है  ।  परन्तु  उसे  अपने  स्वयं  के  संसाधनश्सुनिष्वितत  करने  होते

 वास्तव  कर्नाटक  सरकार  ने  एक  ऐसे  विश्वविद्यालय  स्थापना  करने  के  लिए  एक  परियोजना

 भेजी  वह  योजना  आयोग  में  चली  गई  ।  हमें  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए

 तक  प्रतीक्षा  उन्हें  इस  बात  पर  विचार  करना  द्वोगा  कि  क्‍या  वे  इसे  अपनी

 योजना  में  शामिल  कर  सकते  हैं  या  नहीं  ।

 भ्री  बी०  एस०  कष्ण  प्रय्यर  :  जहां  तक  कर्नाटक  का  संबंध  -  यह  एक  तकनीकी  या

 प्रौद्योगिकी  विश्वध्द्यि।लय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  बहुत  ठोस  मामला  है  कर्नाटक  में

 40  इन्जीनियरिंग  कालेज  और  100  से  अधिक  पोलीटेकनिक  हैं  और  चिकित्सा  शिक्षा  की  गुणवत्ता
 और  स्तर  बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  एक  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  अत्यधिक

 आवश्यक  यह  कहा  गया  है  कि  राज्यों  को  ऐसा  करने  के  अधिकार  प्राप्त  परन्तु  दुर्भाग्यवश  .

 वर्टां  संसाधनों  को  कमी  है  |  जो  दो  विश्वविद्यालय  वहां  आरम्भ  भी  किए  गए  आपको  पता  है
 कि  उनके  लिए  विश्वश्चद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अनुदान  जारी  नहीं  जिया  यदि  विद्व

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  अनुदान  देने  का  आइ्वासन  दे  दे  तो  राज्य  सरकार  निदचय  ही

 ग्रह  कार्य  भारम्म  कर  सकती  कनांटक  की  विशेष  स्थिति  क्रो  देखते  हुए-किसी  भी  अन्य

 राज्य  में  इतने  इजीनियरिंग  कालेज  और  पोलीटेब.निक  नहीं  जितने  »बर्नाटक  में

 बया  सरकार  जब  कर्माटक  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  जब  भी  अनुदान
 के

 लिए
 तो  अनुदान  स्वीकृत  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 हि  थ्री  कष्ण  चन्द  पन्‍्त  :  मेरे  मित्र  कहते  हैं  कि  राज्य  में  40  इंजीनियरिंग  कालेज  और

 बड़ी  संख्या  में  पोल्ीटेकंनिक  हैं  ।  यह  ठीक  हूँ  |  परन्‍्तु  पोलीटेकनिक  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध

 नहीं  हैं  ।  पोजीटेकनिकों  की  संख्या  वास्तव  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  कुछ  विदत्रविद्यालथों
 के  पास  कुछ  पोरलीटेकनिक  हो  सकते  परन्तु  आम  तौर  पर  पोलीटे+निक  राज्यु  में  तकनीकी
 शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  इजीनिर्यारग  कालेजों  को  विश्थदिद्यालयों  क ेसाथ  सम्बद्ध  करने  का
 प्रदन  पूरे  देश  का  प्रश्न

 ]
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 से  इजीनियर्गि  कालेज  भी  सम्बद्ध  बनारस  हिन्दू  दिल्‍ली  आदि  ज॑से

 विश्वविद्यालयों  में  इंजीनियरिंग  विभाग  अथवा  इंजीनियरिंग  कालेज  विश्वविद्यालय  के  अभिरन

 अंग  के  रूप  में  सम्बद्ध  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  यदि  कहीं  पर  बड़ी  संख्या  में  €'जीनिर्यारिग

 कालेज  हैं  तो  वहां  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  का  होना  आवश्यक  है  ।  इसकी  आवश्यकता  पर

 उसके  गुण-दोष  के  आधार  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया  जाना  होगा  ।

 नये  दिश्रविद्यालयों  करी  स्थापना

 +676.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  s

 क्या  छात्रों  को  उच्च  शिक्षा  देने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  न॑ए  विश्वविद्यालय

 खोलने  की  जोरदार  मांग  की  जा  रही  है  और  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  इस  बारे  में  सरकार  से  अनुमति  मांगी  है  और

 प्रत्येक  राज्य  ने  कितने  विश्वविद्यालय  खोलने  की  अनमति  मांगी  है

 कया  सरकार  को  एक  नएः  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  उड़ीसा  से  कोई

 अभ्याबेदन  प्राप्त  हुभा  और
 ा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द  :  देश  के  विभिन्‍न  क्रागों  से  नये  विद्वविद्यालयों

 की  स्थापनां  के  लिए  समय-समय  पर  माँग  की  जाती  है  ।  सरकार  का  यहू  विचार  है  कि  नये

 विश्वविद्यालयों  स्थापना  केवल  ठोप्त  शैक्षिक  आघारों  पर  और  जब-पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध

 किए  गए  तभी  की  जानी  '  ह
 |

 राज्य  सरकारों  को  नये  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुमति  लेने  को  आ्रावश्यकता  नहीं  पिछले  दो  वर्षों  के  हिमाचल  महाराष्ट्र
 ओर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  ने  नये  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  अपने-अपने  प्रस्तावों

 पर  विद॑वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  परामझश  है  ।
 ॥

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 थी  चिन्तामणि  जेना  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  नए  विश्वविद्यालय

 ठोस  जैक्षिक  आभाधारों  प्र  स्वापित  किए  जाने  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता

 हू  कि  वे  ठोस  शैक्षिक  आधार  कया  हैं  ?  क्‍या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  एक  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  के  लिए  कालेजों  की  अधिकतम  संख्या  और  न्यूनतम  संख्या

 कितत्ी  है  ?..  क्‍या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हैं  कि  क्‍या  विश्वविद्यालय  आयोग  का  यहू

 विंचार  है  कि  वह  नए  स्थापित  किए  गए  विश्वविद्यालयों*को  सहायक  अनुदान  भर  अन्‍य  वित्तीय

 सहायता  के  रूप  में  वित्त  पोषण  नहीं  बरेगा  और  यंदि  तो  उसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  पिछले  अ्रइन  से  आरम्भ  करते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  सभा  द्वारा

 इससे  पारित  एक  कानून  के  विश्वविद्यालय  आयोग  को  संविधान  के  भन्‍्तगंत

 अपेक्षित  उच्च  शिक्षा  के  स्तर  की  निगरानी  करने  को  कहा  गया  इसलिए  उसके  1972  में

 कानून  बन  जाने  के  वाद  विश्वविद्यालय  आयोग़  किसी  संस्थान  को  इन  अनुदानों  के  योग्य

 पाने  पर  ही  अनुदान  देता  है  ।  1972  के  बाद  स्थापित  होने  वाले नए  संस्थानों को
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 दान  लेने  से  पहले  विद्वविद्यालय  अनुदाम  आयोग  की  जांच  में  खरा  उतरना  होगा  4  यही  कारण  है
 कि  सभी  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  अनुदान  नहीं  दिए  जाते  विदवविद्यालय  अनुदान
 ब्रायोग  मामले  की  जांच  करता  मामले  की  जांच  करते  समय  शिक्षा  के  स्तर  और  उपलब्ध

 भौतिक  नियुक्त  किए  गए  अध्यापकों  की  उस  स्थान  विष्षेष  में  किए  संस्थान

 की  आवश्यकता  जंसे  अन्य  सभी  आधारों  पर  विचार  किया  जाता

 श्री  चिन्तामणि  जैना  ;  क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  उत्कल  विश्वविद्यालय  के  अधीन

 200  से  अधिक  मान्यता-प्राप्त  कालेज  हैं  और  बहुत  से  कालेजों  को  सरकार  कें  द्वारा  मान्यता«दी

 जाभी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कालेजों  में  अत्यधिक  भीड़-भाड़  और  कुप्रबंध  है  और  परीक्षाएं

 आयोजित  करने  में  अव्यवस्था  की  स्थिति  दिखाई  देती  यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  अथवा

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  बालासोर  के  आसपास  चार  जिलों  की  आवष्यकता  पूरी  केरने  के

 लिए  बालासोर  में  एक  और  विश्ञरविद्यालय  स्थापित  करने  हेतु  अपनी  सहम्धत  देगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मुझे  इस  विदवविद्यालय  से  सम्बद्ध  कालेजों  की  ठीक-ठीक  '

 संख्या  की  जानकारी  नहीं  परन्तु  मामले  पर  विश्वविद्यालय  द्वारा  विचार  किया  जाना

 किसी  को  मान्यता  देना  या  सम्बंद्ध  करना  विश्वविद्यालय  का  काम

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  का  संबंध  तो  किसी  विश्वविद्यालय  अथवा  कालेज  को  अनुदान  देने  का

 उस  स्थिति  में  संसद  का  अधिनियम  लागू  होता  अथवा  यदि  यह  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 तो  केन्द्र  उसमें  अन्त्गंस्त  होता  यदि  राज्य  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  उस  क्षेत्र  में

 ओर  विश्वविज्ञालय  होना  भावदयक  .  तो  मुझे  विध्वास  है  कि  सरकार  आवश्यक  कदम

 उठाएगी  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  जहाँ  तक  मेघालय  भर  असम  के  अलावा  पूर्वोत्तर  राज्यों  का

 संबंध  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  उन  चार-पांच  जो  बहुत  कस  विकसित

 के  लिए  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  किपा  था  ।  परन्तु  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  किसी  कारणवह्  इस  प्रस्ताव  को  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  इच्छुक  नहीं  क्‍या

 सरकार  का  वहां  पर  ऐसा  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  है  ?
 न्‍

 क्री  कृष्ण  चन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालयों  का  काम  कृषि  मंत्रालय  देखता

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  भी  इसमें  शामिल  है  परन्तु  मुख्य  प्रशासनिक  निर्णय  कृषि  मंत्रालय  द्वारा

 ही  लिया  जाता  है  ।

 क्रो  एस०एम०  भट्टस  :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  कित्ती  राज्य  सरकार  ने

 भायुववें दिक  अथवा  बेदिक  विववविद्यालय  अथवा  संस्थान  की  स्थापना  करने  का  .  कोई  प्रस्ताव
 क्ष्या  ,

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  भायुर्वेदिक  विश्वविद्यालय  काम  स्वास्थ्य  मंत्रालय
 देखेगा  ।  जहाँ  तक  वेदिक  विद्वविद्यालय  का  संबंध  यदि  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय
 स्थापित  करने  के  बारे  में  तो  केन्द्र  उस  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 श्री  एड्श्रार्डो  फेलीरो  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  गोवा  में  भारत  सरकार  द्वारा
 स्थापित  किए  जाने  बाले  विश्वविद्यालय  के  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?  इस  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  इस  विश्वविद्यालय  की  विस्तृतं  रुपरेखा  क्‍या  है  ?
 हैं
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 श्रो  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  जहां  तक  मुझे  याद  है  गोवा  के  विधानमण्डल  ने  सभ्ज्द्ध  अधिनियम

 को  पारित  कर  दिया  है  और  वहां  पर  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जा  रही
 श्रो  जी०जी०  स्बल  :  माननीय  मंत्री  जातते  हैं  कि  आज  बड़ी  संड्या  में  युवा

 चगे  विश्वविद्यालय  केवल  इसलिंए  जाता  है  क्योंकि  उनके  पास  इससे  कोई  अन्य  अवसर

 या  काम  नहीं  होता  इस  परिणाम  अत्यधिक  दबाव  होता  इस  प्रस्ताव  को  देखते  हुए  कि

 भ्राप  डिग्री  को  नौकरी  से  अलग  कर  रहे  हैं  तो  क्या  आप  समभते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  पर  कम

 दबाव  युवा  वर्ग  व्श्विविद्यालय  स्तर  की  शिक्षा  प्राप्त  करने  की  कम  मांग  ?

 इस  दृष्टि  से  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  आप  नए  सिरे  से  नए  विश्वविद्यालय
 गैलने  के  प्रइन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  भथवा  कया  भारत  में  विश्वविद्यालय  की  अतेंमान  संख्या

 नहीं  बढायी  जानी  है  जेसा  कि  हो  रहा  है  ?

 क्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  दोनों  मुद्दे  अच्छे  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास

 करेगी  कि  जहां  आवश्यक  नहीं  उन  नौकरियों  के  लिए  जिनके  लिए  उच्च  छिक्षा  आवश्यक  नहीं

 वहाँ  हमें  उच्च  शिक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  करनी  इत  चीज़ों  को  अलग-अलग  '

 किया  परन्तु  इसमें  अनेक  जटिलताए  परन्तु  फिर  भी  हम  माननीय  सदस्य  द्वारा

 बताए  गए  कारण  से  ऐसा

 उनके  दूसरे  प्रदन  पर--जो  वास्तव  में  एक  सुझाव  भी  है--मैं  कहूंगा  कि  उच्च  दिक्षा  के

 लिए  भारत  में  विद्यार्थियों  के लिए  विद्वविद्यालयों  की  संख्या  पर्याप्त  125

 है  जिनमें  से  7  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  सेकेंडरी  स्तर  पर  पास  करने  वाले  लगभग  11  लड़कों  में  से

 लगभग  9  लड़के  उच्च  शिक्षा  में  प्रवेश  लेते  हैं  ।  यह  बहुत  उच्च  प्रतिशत  है  ।  बारीकी  से

 देखने  इस  स़म्य  उच्च  शिक्षा  के  लिए  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  पर्वाप्त

 तक  स्थानीय  स्थिति  की  यह  माँग  न  हो  भौर  जब  तक  उसके  कुछ  विश्वषेष

 कारण  न  मैं  कहूंगा  कि  बारीकी  से  देखने  से  लगता  है  कि  इस  समय  विश्वविद्यालयों  की

 संख्या  पर्याप्त  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उत्पन्न  होने  वाली  किन्‍्हीं  विशेष

 स्थितियों  पर  विचार  करना  ही  पड़ेगा  ।

 ]
 डा०  चन्द्रशेखर  जिपाठी  :  मैं  माननीन  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  नाहता  हूं  कि

 ज़हां  पर  राज्य  सरकारें  आर्थिक  और  विसीय  साधनों  की  कमी  के  कारण  इन  सस्‍्कलों  को  ज्यादा

 जच्छी  तरह  से  घलाने  में  सक्षम  नहीं  हैं  क्‍योंकि  शिक्षा  समवर्ती  सूची  तो उसके  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  कया  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  अध्यक्ष  अब  राज्य  सरकार  की  इस  जिम्मेदारी  को  केन्द्रीय

 सरकार  अपने  ऊपर  नेहीं  ले  सकती  किसी  संस्था  को  अगर  राज्य  सरकार  ने  चलाना  तो

 राज्य  सरकार  को  ही  उसको  चलाने  कें  लिए  जो  साधन  वे  मुहैय्या  करने  1

 [  प्रनुवाद ]
 श्री  प्रजय  बिश्वास  :  असम  में  कछार  जिले  के  लोग  कछार  जिले  में  एक  केन्द्रीय

 विद्यालय  की  लगातार  माँग  रहे  वहां  के  छात्रों  ने पहले  ही  एक  आन्दौलन  भारमस्भ
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 कर  दिया  भैया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  असम  के  कछार  जिले  में

 एक  केन्द्रीय  विव्वविद्यालय  स्थापित  करने  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  कृष्ण  चरद्र  पंत  :  यह  समस्या  तब  खड़ी  हुई  थी  जब  डिब्रूगढ़  और  गोहाटी  इन  दोनों

 विदवविद्यालयों  में  असमी  को  शिक्षा  का  एकमात्र  माध्यम  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया

 इसकी  कछार  में  प्रतिक्रिया  हुई  ।  तभी  से  कछार  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  मांग  हुई
 असम  विश्वविद्यालय  ने  अ  ग्रेजी  को  भी  शिंक्षा  का  वैकल्पिक  माध्यम  के  रूप  में  .

 जारी  रखने  का  निर्णय  ले  लिया  उस  क्षेत्र  की  समस्याओं  पर  विचार  करना  पड़ेगा

 और  हमें  सभी  वर्गों  को  सन्तुष्ट  करने  का  कोई  ढूंढने  का  प्रयास  करना  है--चाहे  वह

 केन्द्रीये  विश्वविद्यालय  के  माध्यम  से  अथवा  किसी  अन्य  माध्यम  से  हो  ।  हमें  इस  पर  विचार

 करना  मैं  इस  समस्या  से  अवगत  हूं  ।  हम  संतोषजनक  हल  ढूढ़ने  की  भरसक  कोशिश

 करेंगे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबिजली  की  प्रति  व्यक्ति
 खपत

 .

 *677.  677.  श्री  रास  भगत  पासवान  :  क्या  सिंचाई  झौर  विश्व  त  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  दाहरी  और  महानगरीय  क्षेत्रों  में  बिजली  की  प्रति  -

 व्यक्ति  खपत  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तुलना  में  सात  से  दस  गुना  अधिक  भ्ौर

 यदि  तो  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  ग्रामीण  और  धाहरी  क्षेत्रों  में  बिजली  की  प्रति
 व्यक्ति  औसंत  खपत  कितनी  थी  ?

 सिचाई  झौर  विद्यूत  मंत्री  बी०  :  ग्रामीण  और  छाहरी  क्षेत्रों  के

 लिए  प्रति  व्यक्ति  खपत  का  रिकार्ड  अलंग-अलग  नहीं  रखा  जाता  है॥

 ही  नहीं  उठता  ।

 क्‍  द
 शो  रास  भगत  पासंबाने  :  भ्ध्यक्ष  यह  इतना  महत्ववुर्ण  विषय  है  फिर

 भी  सरकार  के  पास  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  कि  शहंरी  व्यक्तियों  को  कितनी  बिजली  मिल  रही  है
 ओर  देहात  के  लोगों  को  कितनी  बिजली  मिल  रही  इनके  पास  अगल-अलग  कोई  आंकड़े

 नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  आँकड़ों  के  बारे  में  अनभिज्ञ  लेकिन  फिर  भी  इतना  जरूर  समझता

 हूँ  कि  हर  में  90  प्रतिशत  तक  कम  से  कम  बिजली  का  विकास  हुआ  90  प्रतिशत  लोगों  को
 का  कनजम्पशन  हो  रहा  लेकिन  देहात  में  2  प्रंतिदात  यह  बहुत  बड़ी  विषमता  -

 -  क्या  इस  श्लविषमता  टूर  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के"पास  कोई  है  ?  यदि  हां  तो
 क्या  है  और  उसके  क्या  डिटेल्स  हैं  ।  ॥

 श्री  थी०  शंकरानन्द  :  मैं  इस  बात  से  बिलकुल  इ'कार  नहीं  करता  हूं  कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  बिजली  का  विशेष  रूप  से  घरेल  उपभोग  हाहरी  क्षेत्रों  में घरेल  उपभोग  से

 बहुत  ही  कम  यह  सच  परन्तु  मेरे  मित्र  को  यह  भी  याद  रहना  चाहिए  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों
 सें  बिजली  की  खपत्त  का  लगभग  17  से  18  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसानों  के  पंपसेट  चलाने
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 न्न-चि्फाफਂ

 के  लिए  चला  जाता  मैं  माननीयं  सदस्य  को  यह  जानकारी  भी  दे  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 ह  आवश्यकताओं  को  देखने  के  लिए  ग्रामीण  विद्य  तिकरण  निर्गम  है  ।

 प्रो०  एन  ०  जी०  रंगा  :  इसके  पास  पर्याप्त  घन  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  देश  में  कुल  5.76  लाख  गांवों  में  स ेलगभग  3.68  लाख  गांवों  को
 अर्थात  लगभग  63.9  प्रतिशत  का  31  1985  तक  विद्यतीकरण  किया  गया  था

 तमिलनाडु  और  केरल  में  शत  प्रतिशत  विद्युतीकरण  पहले  ही  चुका  हिमाचल
 जम्मू  और  काइमी  आंध्र  गुजरात  और  कर्नाटक  में  दात  प्रतिशत  विद्युति

 ण  होने  वाला  है  ।  निः:सन्देह  अन्य  कई  राज्य  हैं  जो  इस  मामले  में  पिछड़  रहे  विद्य  त

 ग्रेग  को  ओद्योगिक  भाद्वि  श्रेणियों  में  रखा  जाता  है  ।  इन  बातों  के

 संदर्भ  में  ग्रामीण  अथवा  शहर  वार  रिकाडे  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 ]
 *

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसके

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चोहता  कि  कितने  प्रतिशत  गांवों  में  अभी  तक  बिजली  पहुंच  चुकी
 है  ?  बिहार  के  देहातों  में  ब्रिजली  बिलकुल  शून्य  इसलिए  इसके  विकास  के  लिए  आपकी  भारत

 सरकार  जा  रही  है  ॒पनै  बिहार  सरकार  को  कोई  डायरेक्शन  या  ऐड  दिया  है

 ताकि  यह  बिजली  लोगों  को  सलभ  हो  सके  ।  |
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  भगर  बिजली  ही  नहीं  है  तो  न  रहेगा  बांस  और  न  बजेगी  बांसुरी  ।

 [  ]
 के  45

 मंत्री +  669.  श्रीमती  ऊषा  चौधरो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  हृदय  तथा  अति  उद्गेंग  रोगों  से  पीड़ित  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 और  ह
 सरकार  का  आम  आदमी  को  सस्ती  दवायें  उपलब्ध  कराके  इन  रोगों  की  रोकंथाम

 भौर  उपचार  में-सहाग्रता  के  लिए  क्‍या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  कल्याण  मन्‍्त्री  सोहसिता  :  ऐसे  कोई

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  न  वि

 ब्भिन्‍न  प्रकार  की  दिल  की  बीमारियों  और  हाइपरटेंशन  के  उपचार  के  लिए  कई

 फारगर  और  सस्ती  दवाइयां  उपलब्ध  लेकिन  ऐसे  अधिकतर  मामलों  में  दवाओं  द्वारा  पूरी

 तरह  रोगमुक्त  होना  सम्भव  नहीं  सरकार  ने  मोटे  तोर  पर  यह  रास्ता  अपनाया  है  कि  इन

 रोगों  क्री  रोकथाम  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  बढ़ाये  जायें  जिससे  ऐसी  बीमारियों  के  होने  की ।
 ४
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 कम  से  कम  हो  जायें  और  रोगियों  को  जल्दी  से  जल्दी  यथासम्भव  अपेक्षित  चिकित्सा

 सहायता  मिल  जाए  ।

 "  बिलासपुर  झ्रोर  त्रिवेन्द्रम  के  बोच  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  शुरू  करमा

 *  671,  झ्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्‍या  जनता  को  आवद्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  बिलासपुर
 और  त्रिवेंन्द्रम  के  बीच  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  शुरू  करने  का  है

 यदि  तो  इसंके  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  सन्त्री  बंसो  :  जी  नहीं  ।

 प्ररन  ही  नहीं  उठता  ।

 विभिन्‍न  बीमारियों  को  रोकथाम  के  लिए  टीक्तों/सीरा  सम्बन्धी  कार्य

 *+  672.  डा०  जो०  विजय  रामाराव  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  और  विक्रास्वेज्ञानिक  मलेरिया

 भर  मेसिनजाइटिस  सहित  विभिन्‍न  बीमारियों  की  रोकथाम  के  लिए  टीकों/सीरा  पर  कई  दशकों

 से  शोध  कार्य  कर  रहे  हैं  भौर  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  हुई  उपलब्धियों  का  पूर्ण  ब्यौरा

 क्‍या  मंनिनजाइटिस  के  लिएं  अब  आयात  किए  जा  रहे  टीकों  का  उत्पादन  देश  की

 पुरानी  बिभिन्‍्न  संस्थानों  से  अधिक  प्रआ्मावकारी  तंरीके  से  नहीं  किया  जा  सकता  जिनमें

 कुछ  संस्थान  तो  लगभग  एक  छाताब्दी  से  अस्तित्व  में  और  उनमें  बडी  संख्या  में  विदेशी

 भहंता-प्राप्त  शोधकर्ता  नियुक्त  ओर

 aq

 क्‍या  सरकार  हमारे  अनुसंधान  संस्थानों  का  पुनरनिरूपण  और  पुनतगंठन  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  शोर.परिवार  कल्याण  मंत्री  सोहसिना  :  और

 देश  आज  बहुत  से  वेक्सीनों  का  उत्पादन  करनें  में  स्वावलम्ब्री  इनमें  रोगप्रतिरक्षण  के  विस्तारित
 कार्यक्रम  के  लिए  अपेक्षित  वँक्‍्सीनें  भी  शामिल  यद्यपि  मलेरिया  रोधी  वंक्सीन  का  विकास
 करने  के

 क्षेत्र  में  कुछ  प्रगति  हुई  तथापि  इसका  उत्पादन  अभी  इतना  नहीं  होने  लगा  है  कि  उसे

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  इस्तेमान  किया  जा  सके  ।  -

 शुद्ध  पोलिसंकेराइड  एण्टीजनों  के  बारे  में  जिनमें  मेनिगोकोकल  वैक्सीन  भी  शामिल

 अनुसंधान  करने  और  उन्हें  तेयार  करने  की  तकनोलॉजी  विकप्तित  करने  के  लिए  मार्गंदर्शी
 योजना  के  रूप  में  एक  कार्यक्रम  चलाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 काय  एक  निरन्तर  प्रक्रिया

 झजणिल  भारतीय  प्रायुविज्ञान  संस्थान  में  रोगियों  को  जल्दी  छ्ट्ठी  देना
 *  678.  भरी  भ्रनादि  चरण  दास  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे
 |
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 जप ने  अजप्चाभताए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  आयुवविज्ञान  संस्थान  में  जिन  रोगियों  के  गुर्दे
 में  पथरी  होने  जैसी  गम्भीर  बीमारी  के  लिए  आपरेशन  किया  जाता  है  उन्हें  भी  केवल  चार  दिन

 .  की  अवधि  के  अन्दर  ही  अस्पताल  से  छट्ठी  दे  दी  जाती  और

 यदि
 बू  ऐसे  रोगियों  को  जोकि  कमजोरी  के  खड़े  नहीं  हो

 अस्पताल  से  इतनी  जल्दी  छुट्टी  दिए  थाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  मोहसिना  :  और

 इस  संस्थान,ने  सूचित  किया  है  कि  जिन  रोगियों  का  आपरेशन  किया  जाता  उन  सभी  को

 अस्पताल  में  तब  तक  रखा  जाता  है  जब  तक  आपरेशन  के  बाद  कीं  देख-भाल  करने  के  लिए  उन्हें
 हां  रखना  आवश्यक  समझा  जाता  है  ।

 *  मंसूर  रेल  वकशाप  का  विस्तार  ध्रोर  उसका  दर्जा  बढ़ाना

 +679.  श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्यमाम  मसूर  रेलवे  वक़शाप  का  विस्तार  करसे  और  उसका  दर्जा  बढ़ाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  हि

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वकंशाप  में  भारी  मात्रा  में  मशीनें  ओर  अन्य  उपस्कर

 बेझ्वार  हो  गए
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 )
 मैसूर  रेलवे  वर्कशाप  का  नवीकरण  दर्जा  बढ़ाने  और  उसका  विस्तार  करने

 के  बारे  में  अन्तिम  निणंप  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।

 और  मशीनरी  तथा  संयंत्र  की  अधिकांश  मदों  की  हालत  संतोषजनक

 मशीनरी  तथा  संयंत्र  की  कुछ  मर्दे  ऐसी  हैं  जिनकी  हालत  अपेक्षित  स्तर  की  नहीं  लेकिन  ये  मर्दे

 भी  इस्तेमाल  के  योग्य  हैं  ।

 रेल  कारखानों  में  मशीनरी  और  संयंत्र  का  बदलाव  वाषिक॑  मष्वीनरी  एवं  संयंत्र

 कार्यक्रम  के  माध्यम  से  आयु  एवं  हालत  के  आधार  पर  किया  जाता  धन  का  आबंटन  समग्र

 संसाधनों  की  स्थिति  के  भाधार  पर  क्षिया  जाता  पिछले  थांच्  वर्षों  के  दोरान

 मंसूर  कारखाने  के  लिए  लगभग  300.00  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  मशीनरी  और  संयंत्र  के  बदलाव

 की  मंजूरी  दी  गई  है  ।

 विद्यू  तोकरण  कार्यालय  का  मागपुर  से  इलाहाबाद  को  स्थानान्तरण

 *680.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  रेल  विद्यु  तीकरण  कार्यालय  की  नागपुर  से  इलाहाबाद  स्थानान्तरित  करने  हेतु
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचांराधीन  के

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ह

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  य  परियोजना  रेल  विद्य

 करण  के  वर्तमान  कार्यालय  को  नागपुर  से  हटाकर  इलाहाबाद  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 (a)

 महीं  उठता
 ह

 शव
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 ह  लोको  छेडों  में  ठेका-अमिकों  को
 छंटनी _

 *681.  श्री  ध्रजय  विश्वास  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  डीजलीकरण  और  विद्यु  तीकरण-:के  कारण  लोको  छोडों  में  कायेरत  अधिकाधिक

 ठेका-श्रमिकों  की  छंटनी  की  संभावना  है
 क्या  ये  ठेका  श्रमिक  ऐसी  नौकरियों  पर  कार्य  करते  रेल  बोर्ड

 ने  1977  में  स्थायी  नौकरियां  माना

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  रेल  कमंचारी  के  रूप  में  मान्यता  देने

 का  है  और  उनके  लिए  रेलवे  में  ही  वैकल्पिक  नौकरियों  की  व्यवस्था  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण  ह
 से  रेलों  पर  भाप  इ  जन  शेडों  में  सिडर  की  उठाई  तथा  राखगत॑  की  सफाई

 सहित  कोयले  के  लदान  तथा  उतराई  का  कायें  सामान्यतः  प्राइवेट  ठकेदारों/श्रमिक  ठेका  सहकारी
 समितियों  द्वारा  नियोजित  श्रमिकों  के  माध्यम  से  किया  जाता  ठके  एक  अथवा  दो

 वर्ष  की  सीमित.अवधि  के  लिए  दिये  जाते  उन  मामलों  में  जहां  डीजलीकरण  तथा  विद्य

 करण  के  परिणामस्वरूप  परिचालनिक  तथा  प्रशासनिक  कारणों  से  भाप  इ  शेड  बन्द  किये  जाते

 वहां  प्राइवेट  ठकेदारों  अथवा  श्रमिक  ठका  सहकारी  समितियों  को  दिये  गये  ठके  समाप्त  कर

 दिये  जाते  हैं  ।  चंकि  प्राइवेट  ठकेदारों  द्वारा  नियोजित  श्रमिक  रेल  कमंचारी  नहीं  होते  अतः

 ठेकेदारों  द्वारा  की  गई  ठका  श्रमिकों  की  छंटनी  से  संबंधित  कोई  सूचना  रेलों  नहीं  रखी

 जाती  है  । ह
 माननीय  सदस्य  केन्द्रीय  सलाहकार  ठका  श्रमिक  बोड  का  हवाला  दे  रहे  हैं

 कोयला  तथा  राख  सम्हलाई  कार्यों  में  नियोजित  ठका-श्रमिकों  द्वारा  किये  गये  कार्यों  की  स्थायी

 प्रकृति  के  सम्बन्ध  में  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  पाया  था  ।  तथापि  उक्त  बोर्ड  काफी

 विमशं  के  बाद  इस  आम  राय  पर  पहुंचा  था  कि  इजन  छेडों  में  कोयला  तथा  राख  सम्हलाई  काये

 में  ठका  श्रमिक  पद्धति  समाप्त  कर  दी  यद्यपि  रेल  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  का  इससे  मतभेद

 था  ।  लेकिन  सरकार  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  कर  क्योंकि  कोयला  राख

 सम्हलाई  के  कार्य  भार  में  कमी-बेशी  होती  रहती  यह  न  तो  मात्रा  के  हिसाब  से  बारहमासी
 किस्म  का  होता  है  ओर  न  ही  अधिकांश  कामगांरों  के  लिए  पूर्णकालिक  रोजगार  प्रदान  कर

 ता

 कोयला
 तथा

 राख  सम्हलाई  कार्य  के  लिए  ठकेदारों  द्वारा  नियोजित  कामगार  रेल

 चारी  नहीं  होते  हैं  और  प्रत्यक्षतः  भाप  इ  जन  दोडों  के  बन्द  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  ठकेदार  के

 फालतू  घोषित  श्रमिकों  के  लिए  रेल  प्रशासन  वेकल्पिक  कार्य  की  नहीं  कर  सकता  । ह
 केरल  को  सिंचाई  झोर  विद्य  त  परियोजनाझों  के  लिए  विश्य  बेंक  से

 +682,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हैं

 «  22  .
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 क्‍या  केरल  में  लम्बित  पड़ी  सिंचाई  और  विद्युत  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  विश्व  बेक  से  सहायता  मांगने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  .
 यदि  तो  क्‍या  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्व  बक  से  अनुरोध  करने  पर

 विचांर  करेगी  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मत्रो  बो०  :  से  में  विश्व
 ब॑'ः

 सहायता  प्राप्त  करने  संबंधी  केवल  एक  प्रस्ताव  है  जो  लोअर  पेरियार  जल  विद्युत  परियोजना  के

 लिए  इसमें  लोअर  पेरियार  हाईपावर  केन्द्र  (3460  का  220  के०  बी०
 डबलਂ  सकिट  पारेषण  लाइनों  की  लगभग  413  क्रिमी०  तक  प्रतिष्ठापना  और  कोभीकोडे
 एवं  कन्नानोरे  के  मुख्य  भार  केन्द्रों  को  फीड  करने  हेत्‌  सम्बद्ध  उप-केन्द्रों  का  निर्माण  तथा  अनुषंगी
 पारेषण  तथा  वितरण  नेटवर्क  का  सुदृढ़ीकरण  शामिल  विश्व  बेक  ने  1984  मे ं_
 इस  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  है  !

 पोलावरम  शोर  इन्चम्पल्ली  सिचाई  परियोजनायें
 -

 _*683,  *683,  श्री  एम०  रघुमा  रेडडी  :

 क्री  सो०  माधव  रेडंडी  :  क्‍या  सिचाई  झोर  विद्युत  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ४  ह
 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  पोलावरम  और  इृन्चम्पल्ली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए

 जिन  पर  1500  करोड़  रुपए  का  खबं  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  हेतु  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  मामले  पर  इस  बीच  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विचार  कर

 लिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?  ।
 सिचाई  धोर  विद्युत  मंत्री  बी०  :

 से
 आंध्र  प्रदेश  सरकार

 ने  केन्द्र  सरकार  से  अनु रोध  किया  है  कि  पोलावरम  परियोजना  का  एक  केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप
 में  वित्त  पोषण  किया  जाए

 च  कि  सिचाई  एक  राज्य  विषय  है  अतः  इस  परियोजना  की  वित्त  व्यवस्था  राज्य  द्वारा

 की  जानी  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों/अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  वह
 विकास  के  किसी  सेक्टर  या  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।  ल्‍े

 इन्चम्पल्ली  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  आंध्रਂ  प्रदेश  सरकार  ने  ऐसा  कोई  अनुरोध  नहीं
 किया  है  ।

 पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  में  खान-पान  व्यवस्था  को  झपने  नियंत्रण  में  लेना
 *684.  श्री  ध्रमर  राय  प्रश्नान  :  क्‍या  रल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह्द  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  सीमाँंत  रेलवे  में  खान-पान  की  व्यवस्था  गेर-सरकारी

 प्रबन्ध  के  अधीन  है
 या  सी  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूरव॒त्तिर  सीमान्त  रेलवे  के  अन्तर्गत  गेर-सरकारी  खान-पान

 व्यवस्था को  अपने  हाथ  में  लेने  का  और

 23
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 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  खान-पान  की

 व्यवस्था  की  विभागीय  तौर  पर  तथा  लाइसेंसदार  ठकेदारों  द्वारा  भी  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  149  स्टेशनों  पर  खान-पान  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  इनमें

 से  तीन  बड़े  स्टेशनों  पर  व्यापक  विभागीय  खान-पान  व्यवस्था  अन्य  दो  महत्वपूर्ण  रटेशनों

 र  दोनों  प्रकार  की  अर्थात्‌  विभागीय  और  लाइसेंसदार  ठकेदार  द्वारा  प्रबन्धित  व्यवस्था  शेष

 स्टेशनों  पर  तथा  पांच  जोड़ी  मोबाइल  यूनिटों  में  खान-पान  की  व्यवस्था  लाइसेंसदार  ठेकेदारों
 द्वारा  की  जाती  ।

 जी  नहीं  ।  *  हु

 प्राइवेट  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  चल  रही  सभी  खान-पान  यूनिटों  का  अधिग्रहण  करने

 की  सरकार  की  नीति  नहीं  है  ।  ु

 पूर्व  रेल  सेवा  श्रायोग  के  कार्यालय  को  दूसर  स्थान  पर  ले  जाना

 +685.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पूर्वी  रेलवे
 के  रेल  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  को  पटना  से  हटाकर .

 किसी  अन्य  स्थान  पर  ले  जाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  अं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसा  करने  का  क्‍या  ओऔचित्य  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है

 सेवा  आयोगों  का  नाम  बदलकर  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  रखा  गया  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रान्ध्न  प्रवेश  सें  श्रीसेलम  में  पन-बिजलो  परियोजना

 ]
 ह॒

 *+686.  श्री  वो०  सोसनाड्री  संवरा  राव  :  क्‍या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 |  न्‍

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  श्रीसेलम  में  जहां  बांध  का  निर्माण  कार्य  पहले  ही .
 कर  लिया  गया  है  और  मानसून  के  दोरान  1000  टी०  एम०  सी०  पानी  फालतू  होने  की

 «  आशा  वहां  परिवर्तनीय  पम्प  टरबाइन्स  लगाने  और  लगभंग  1000  मेगावाट  बिजली  के

 उत्पादन  की  योजना  की  एक  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  शुरू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 करने  के  लिए  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तत  किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिंचाई  शोर  विद्ञुत  संत्री  बी०  :  हां  ।

 श्रीसंलंम  बाया  लट  बिजली  घर  से  संबंधित  संशोधित  परियोजना  रिफ्र्ट

 1985  में  प्राप्त  हुई  जिसमें  110-110  मेगावाट  की  9  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  करने  की
 है  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  तथा  केन्द्रीय  जल  आयोग  हँस  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रहे

 हैं  |  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  प्रदन  पर  विचार  इस  स्कीम  की
 -  आर्थिक  व्यवहायंता  सुनिदिचत  हो  जाने  के  बाद  किया  जाएगा  ।

 है न
 घ  24

 ह  ह
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 ae,

 न्‍  राष्ट्रीय  पन-बिजली  निगम  का  पुनगंठन

 +687,  श्ली  हरीश  रावत  :  क्यय  सिंचाई  प्लोर  विद्यूत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ह
 क्‍या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  जल  क्षूयोग  को  समाप्त  करने  का  है  ताकि  राष्ट्रीय

 पन-बिजली  निगम  का  पुनर्गठन  किया  जा  सके  और  उसको  मजबूत  बनाया  जा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 ह

 सिंचाई  भ्लोर  विद्यत  मंत्री  बी०  :  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 बदरपुर  ताप  बिजली  घर  का  कार्य्ालन  ह
 +688.  री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  सिंचाई  पोर  विद्युत  मंत्री  मह॑  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  बदरपुर  ताप  बिजलीघर  अपनी  अधिकतम  क्षमता  से  कार्य  नहीं
 कर  रहा

 इस  ताप  बिजलीघर  द्वारा  अपने  अधिकतम  स्तर  पर  बिजली  पैदा  न  करने  के  क्या

 कारण  और  .

 सरकार  द्वारा  इस  ताप  बिजलीघर  में  ख़राबियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 उठाए  गए  हैं  और  इस  संयंत्र  द्वारा  कब  तक  अपने  अधिकतम  स्तर  पर  बिजली  पैदा  करने  की
 आशा  है  ?

 सिचाई  शोर  विद्यत.मंत्री  बो०  :  से  (1)  उपस्कर  में

 (2)  अपर्याप्त  कोयला  हैण्डलिंग  सुविधाओं  और  कोयले  की  घटिया  गुणवत्ता  (3)  हाइ

 ड्रोजन  लीकेज  और  (4)  कार्िकों  से  संबंधित  समस्याओं  के  कारण  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में

 विद्युत  का  उत्पादन  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 बदरपुर  ताप  विद्य॒त  केन्द्र  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  अतिरिक्त  कोयला

 हैण्डलिग  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  हाइड्रोजन  लीकेज  को  रोकने  के  लिए  एक

 ह्टेटर  प्रतिष्ठापित  किया  गया  28.71  करोड़  रुपये  की  लागत  से  संयंत्र  का  नवीकरਂ
 और

 आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा  इन  उपायों  के  क्रियान्वयन  से  जिसमें  2-3  वर्ष  का  समय

 संयंत्र  के  कार्यनिष्पादन  में  पर्याप्त  सुधार  होने  की  आशा

 मेबेल्ली  ताप  संयंत्र  को  सुपर  ताप  संयंत्र  में  परिवर्तित  करना

 5३:

 [  प्रनुवाद  ]
 4899.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (8)  कया  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  नेवेल्ली  ताप  संयंत्र  को  सुपर  ताप  संयंत्र  मे ंपरिवर्तित
 करने  की  सिफारिश  की  है  ताकि  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  दोनों  ही  कर्नाटक  में  भआाणविक
 संयंत्र  स्थापित.क  रने  के  स्थान  पर  बिजली  का  बटवारा  कर  सके

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  को  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  गया है
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 ऊना  आजि-+--+

 क्‍या  नेवेल्ली  ताप  संयंत्र  को  सुपर  ताप  संयंत्र  में  परिवर्तित  करने  की  रिपोर्ट  सर-*

 कार  को  मिल  गयी  है  और  उसकी  जाँच  कर  लीभयी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  से  कर्नाटक  सरकार  से

 नेवेली  तांप  विद्युत  केन्द्र  को  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  रूप  में  बदलने  का  सुभाव  देने  वाली  कोई
 थिपोट्टे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  दूसरे  माइन  कट  नेवेली  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  दक्षिणी  क्षेत्र

 में  सभी  राज्यों  के  लांभ  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  विद्युत  केन्द्र  के  रूप  में  की  गई  है  ।
 कानिश  बायलर  को  स्थापना

 4900.  श्री  एम०  सहालिगम  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कानिश  बायलर  जो  कि  लगभग  दो  दक्षक्रों  से  बेकार  पड़ा

 आखिरकार  सफलता  पूर्वक  लगा  दिया  गया  है  और  उसने  काम  कंरना  शुरू  कर  दिया  है  और

 यदि  तो  कब

 समितिਂ  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  निर्मित  जाने  वाली  नई

 .।  स्‍्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 तरल  दवाएਂ  बनाने  वाले  सेक्शनों  की  निर्माण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु
 अग्रेसर  किन  मशीनों  की  खरीद  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  डिपो  में  निमित  वस्तुओं  की  बढ़ती  मांग  के कारण  सरकार  का  विचार

 मशीनों  और  कमंचारियों  की  संरुया  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्यमंत्री  योगेनद्र  :  कारनिश  बायलर  ने

 7  1985  से  सफलतापूर्वक  काये  करना  आरम्भ  कर

 विशेषज्ञ  समित्ति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  निम्नलिखिंत  मदों  को  त॑यार  करने

 के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  :--

 1.  गोलियां  :

 कैल्सियम  हाइड्रोक्साइट  ।

 2.  तरल  :  विटामिन  बी  काम्प्लेक्स  f  बेनिडिल  टाइप

 एक्सपेक्टो  रेंट  ।

 3.  बाह्य  उपयोग  के  लिए  बेन्जिल  बेन्जोएट  जैसी  दवा  तैयार  करना  ।

 )  निर्माण  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  मशीनरी  खरीदने  का  प्रस्ताव
 है

 रा

 1.  काडमेक  डबल  रोटरी  टेबलेट  मशीन  ।

 2.  काडमेक  कोललाइड  मिल  -।

 ओर  स्टाफ  में  वृद्धि  करना  कार्यभार  की  वृद्धि  पर  निमंर  करता

 मं  खड़गपुर  रेलवे  टाउंन  में  पानी  की  सप्लाई  सें  कमो
 भी  भोला  नाथ  सेन

 :
 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4
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 के  "
 फ  भफफ  ु  खड़गपुर रेलवे  टाउन
 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  खड़गपुर  रेलवे  टाउन  में  पानी  की  मांग  भोौर  उपलब्धता  में

 भारी  अन्तर  न
 ’

 यदि  तो  खड़गपुर  विशेष  रूप  से  अधिक  गर्मी  मौसम  के  दौरान  देनिक

 ओऔसत  मांग  भ्ौर  उपलब्धता  का  ब्योरा  क्या

 यह  कमी  कब  से  चल  रही  े

 खड़गपुर  की  पानी  की  सप्लाई  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  रेलवे  विभाग  का  क्‍या

 अल्पकालीन  और  दीघंकालीन  उपाय  करने  कां  विचार  और

 सुवर्णरेखा  नदी  से  पानी  लेकर  उसे  खड़गपुर  और  उसके  उपनगरीय  क्षत्रों  में  रहने
 बाले  लोगों  को  उपलब्ध  कराने  के  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  और  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 रेल  मन्त्री  बंसी  :  ओर  खड़गपुर  रेल  परिसर  के  लिए  पानीਂ  की

 दैनिक  क्रावश्यकता  65  से  70  लाख  गेलन  के  बीच  है  जबकि  वर्तमान  औसत  दैनिक  सप्लाई
 लगभग  45  लाख  गेलन

 कमी  1970  से  शुरू  हुई  है  ।

 रेलवे  अतिरिक्त  नल  कूप  लगाकर  और  खुले  कुएं  ज्नोदकर  पानी  की  सप्ला  ई  बढ़ाने
 के  लिए  निरन्तर  प्रयास  कर  रही  इस  समय  5  नल  कूप  और  तीन  कुओं  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  कार्य  चल  रहा  इनके  पूरा  होने  पर  प्रतिदिन  लगभग  20  लाख  गेलन  पानी  की

 रिक्त  सप्लाई  की  व्यवस्था  हो  जायेगी  ।  एक  और  नई  योजना  है  जिसकी  लागत  लगभग  53.00  :

 लाख  रुपये  है  और  जिसमें  पानी  भरने  की  ऊपरी  टंकियों  और  पाइप  लाइनों  सहित  2  कुएं  खोदनेਂ

 ओर  चार  नलकप  लगाने  की  व्यवस्था  इससे  प्रतिदिन  लगभग  15  लाख  गैलन  पानी  मिलने

 की  ध्रत्याशा  इस  योजना  को  भी  चालू  वित्त  वर्ष  के  बजट  में  शामिल  किया  गया

 स्वणंरेखा  नदी  (36  से  पानी  लेकर  एक  जल  सप्लाई  योजना

 को  संभावनाओं  की  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  द्वारा  जांच  की  जा  रही  अभी  इस  योजना  का  ब्थौरा
 तैयार  नहीं  हुआ  है  ।

 ॥
 नगर  ब्रिजली  धर  को  हिमाचल  प्रदेश  को  हस्तान्तरित  करमा

 4902.  प्रो०  सारायण  चन्द  पाराशर  :  क्‍या  सिंचाई  प्रोर  विद्युत  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 कया  हिमाचल  प्रदेश  की  जनता/सरकार  ने  णोगिन्दर  नगर  बिजली  घर  को  पंजाब  -

 से हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित करने की मांग की है क्योंकि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में स्थित | यदि तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया भौर यदि तो उक्त सम्बन्ध में निर्णय कब तंक लिए जाने-की संभावना है ? विश्व त विभाग में राज्य मन्त्रो प्रुण : से हां । अप्रैल को तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों करे साथ नई विचार-विमर्श के बाद जोगिन्दर नगर विद्युत घर पंजाब को आबंटित किया गया है 27



 लिखित  उत्तर  *  2
 1985.

 ना  ज्०

 गुजरात  को  वंगनों  का  प्रावंटन

 4903.  श्रो  ध्रमर  सिह  राठबा  :  छया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वेगनों  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  गुजरात  को
 प्राथमिकता

 की  श्रेणी  रखा  गया

 प्राथमिकता  के  अन्तगंत  गुजरात  को  प्रतिदिन  कितने  वेंगन  आबंटित  किए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  वंगनों  की  संख्या  उसकी
 मांग  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  और  क्‍या  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  अपनी  प्राथमिकता
 से  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  तथा  राज्य  में  खतिज  उत्पादों  की  ढुलाई  के  लिए  वेगनों  की

 संख्या  बढ़ाने.का  सरकार  से  अनुरोध  किया  और
 हु

 तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 रेल  मंत्रो  बंसी  जी  नहीं  ।  अधिमान्य  यातायात  अनुसूची  के

 जिनमें  विभिन्‍न  पण्यों  के  संचलन  के  लिए  प्राथमिकतायें  निर्धारित  की  गई  वे  बिना  किसी  भेदभाव

 के  सभी  राज्यों  के लिए  एक  समान  लागू  होते  हैं  ।

 प्राथमिकता  के  अन्तगंत  जनवरी  से  1985  की  अवधि  के  दोरान

 रात  राज्य  के  स्टेशनों  से  प्रतिदिन  बड़ी  लाइन  के  भौसतन  171  माल  डिब्बे  और  मीटर  लाइन  के

 64  माल  डिब्बे  लादे  गए  थे  ।

 और  )  जनवरी  से  1985  की  अवधि  के  दौरान  गुजरात  में  खनिजों  का

 लदान  इस  प्रकार था
 :

 माल  डिब्बों  के  हिसाव  से  )
 प्राथमिकता  और  प्राथमिकता

 12499  1617  488.  1981

 31-3-1985  को  के  कुल  1085  माल  डिब्बों  और  के  569  माल  डिब्बों

 की  मांगें  बकाया  रहने  की  सूचना  मिली  1983  में  एक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था

 जिसमें  गुजरात  से  खनिजों  के  संचलन  के  लिए  प्राथमिकता  का  ग्रेड  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  अनुरोध

 किया  गया  था  ।  जेसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया  है  गुजरात  से  खनिजों  के  थोक  यातामात  को

 पहले  ही  और  उच्चतर  प्राथमिकता  दी  जा  रही  ,

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लक्ष्यों  को  प्राप्ति  है

 4904.  झरी  डेनिस  :  क्‍या  सौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  कार्मकप्त  के  लिए  कुछ
 लक्ष्य  निर्धारित-किए  जो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  प्राप्त  किए  जाने

 यदि  तो  कौन-कोन  से  राज्य  अपने  ल  प्त  करने  में  अछफेल  रहे  और

 उसके  कया  कारण  हैं  ?
 ह

 28  मर
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 हा जप्पपपप्प्पपतपनथा॑।ैपफ७ौौ७

 मौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  है

 और  आंध्र  मध्य
 तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों

 में  लक्ष्य  की  पूर्णतः  प्राप्ति  नहीं  हुई  |  लक्ष्य  में  कमी  का  मुख्य  कारण  धन  की  कमी  रही  है  ।  इसके
 अलावा  भूमि  अधिग्रहण  में  संविदाकारी  श्रमिक  ओर  पुलों  के  निर्माण  में

 आधार  सम्बन्धी  अज्ञात  समस्याओं  और  अप्रत्याशित  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण

 व्यस्त  होने  भ्ादि  से  कुछ  मंजूरशुदा  परियोजनायें  भी  सातवीं  योजना  में  चली  जायेंगी  ।

 क्षत्रीय  शिक्षा  फालेजों  को  विशोय  सहायता
 4905,  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केदद्र  सरकार  क्षंत्रीय  शिक्षा  कालेजों  को  गर-योजना  और  योजनागत  वित्तीय

 सहायता  देती  है

 यदि  तो  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कालेज  में  संकायों  भौर  छात्रों  की  संख्या  संबन्धी  पिछले
 तीन  वर्ष  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 इस  अवधि  में  केन्द्र  सरकार  ने  प्रति  छात्र  होने  वाले  खर्च  के  समक्ष  कितनी  वित्तीय

 दी  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चम्द्र  पन्‍्त):(क)  सरकार  राष्ट्रीय  शक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण
 जिसके  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेज  एक  भाग  को  योजनेत्तर  तथा  योजनागत  वित्तीय  सहायता  -

 देती  है  ।
 विवरण  संलग्न  है  ।  योजनेत्तर

 पिछले  तीन  वर्ष  के  वास्तविक  व्यय  तथा  ग्रीष्म  स्कूल  और  प्रदर्शन  स्कलों  के  छात्रों

 सहित  कालेजों  में  दाखिल  छात्रों  की  संरूपा  के  आध्वार  पर  प्रति  छात्र  व्यय  निम्न  प्रकार

 हे  स  ग्ागल
 न

 *  क्षेत्रीय  शिक्षा  मंसूर'*****  4500

 2.  क्षेत्रीय  शिक्षा  अजमेर'**  4200  .

 3.  क्षेत्रीय  शिक्षा  भोपाल***  4950  चि

 4.  क्षेत्रीय  शिक्षा  मुवनेश्व॒र***
 विवरण

 चार  कालेजों  में  से  प्रत्येक  कालेज  में  छः  विभाग  भर्थात

 वाणिज्य  और  सामान्य  दिक्षा  हैं  और  प्रत्येक  कालेज  में  अनुमोदित  संकाय-स्टाफ  निम्न  प्रकार

 कालेज  विभाग  प्रधानाचार्य  प्रोफेसर  रीडर  लेक्चरार

 2  3  संकाय-स्टाफ  5  6
 अल  अ  म  अअअ  आज  अमअ  जज  बज  बअ  अकाल  आय चच्वेथ्ेथ्ंशथ्टवथवशडन

 क्षे  ०  शि०  कालेज
 अजमेर

 विज्ञान  4  5  6

 दिक्षा  4

 प्रौद्योगिकी  2  2
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 2  3  4  5.  6

 वाणिज्य  1  2

 कृषि
 _

 1  2

 सामान्य  शिक्षा  1  12>

 क्ष
 ०
 शि०  कालेज  1

 भोपाल

 विज्ञान  1  $  15

 शिक्षा  1  4:  9°

 प्रौद्योगिकी
 ः

 वाणिज्य  2

 कृषि  .,

 सामान्य  शिक्षा  2  2

 क्ष  ०  शि०  कालेज

 मुवनेदवर हा
 विज्ञान  5.  1

 शिक्षा  4  12.

 प्रौद्योगिकी  5.  4

 बाणिज्य  4  2'

 कृषि  के  4

 सामान्य  शिक्षा  2  2°

 क्षे  ०  शि०  कालेज  J  छ

 मंसूर  *

 विज्ञान  3  8  26

 4  9

 प्रौद्योगिकी  2  2

 वाणिज्य  2  2

 कृषि  1  2
 :  सामान्य  शिक्षा  5  2  1
 ;

 प्रत्येक  कालेज  में  नियभित  छात्रों  के  वर्ष-बार  दाखिले  के  आंकड़  नीचे  दिए  गए

 कालेज  दाखिला  कक

 ः

 ु
 .

 an  5

 ...  क्षे०  शि०  व  अजमेर  364  1983-84  1984-85

 क्षे०  शि०  भोपाल  374  99  223

 क्षे०  क्षि०  भुवनेश्वर  469  596  683 :
 क्षे०  छि०  मैसूर  469  596  562

 30
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 ee  ee

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेज  को  धन  का  वर्ष-वार  आवंटन  निम्न  प्रकार

 रुपये

 बे  मूकतेदवर  मंसूर
 Se  ज  सफ5फससस्‍म:ज  ..

 6.35  20,25  27.45  21.65  84.90°

 7.55  20.75  58.20

 5  20,25  27.45  या |  84.90  .

 पोजनेतर रा प्र | वर्ष अजमेर भोपाल मवनेश्वर मैसर कुल .. 54.60 _ 65.35 7 65.75 66.00 79.89 75.05. 286.69 78.90 88.04 92.22 मध्य प्रदेश धोर ध्रांप्र प्रदेश के बीख समभोौते के लिए लम्बित परियोजनाएं 4906, क्री प्लार०एम० भोये : क्या सिचाई झोर विज्ञत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ३ > क्‍या यह सच है कि महाराष्ट्र ओर आंध्र प्रदेश के बीच कुछ स्रिचाई परियोजनाएਂ समभौते के लिए लम्बित है यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या कया तत्संबंधी समस्याओं को हल करने लिए कुछ सहमति हुई भौर यदि तो इन अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के कब तक प्रा होने की संभावना सिचाई झोर विद्युत मंत्री बी० : से आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर इन्चमपल्ली बहुप्रयोजनी परियोजना आंध्र महारष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना इस संयुक्त परियोजता की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी गोदावरी जल-विवाद न्णयाधिकरण ने इस परियोजना के सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिए हैं । इस परियोजना को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोई की स्थापना हेतु राज्यों में विचार-विमश चल रहा है । प्रासीण क्षेत्रों में हैल्य गाइड योजनाप्रों का मूल्यांकन 4907. श्री मोहन भाई पटेल : कया स्वास्थ्य झ्ौर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हु क्या सरकार द्वारा ग्रामीण बेक हैल्थ गाइड योजनाओं का मूल्यांकन शुरू किया : गया है और यदि तो कौन से राज्यों और इस संबंध में भव तक क्या प्रगति हुई ! क्‍या इसमें गुजरात का आ।दिबासी क्षेत्र भी शामिल और दि ड्व
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 2  1985

 —  न  ना  ——  खो

 इस  काय॑  में  कितती  सफलता  मिली  है  भर  इसे  लोकप्रिय  तथा  ग्रामीण  लोगों  के

 लिए  इसे  और  अधिक  लाभदायक  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घबोगेका  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  योजना  ग्रामीण  इलाकों  में  काफी  लोकप्रिय  है  क्योंकि  ग्रामीण  स्तर  पर  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  परिचर्या  की  सुविधाएं  लगालार  उपलब्ध  हो  रही  इस  योजना  को  .  लोकप्रिय  तथा
 अधिक  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 (1)  स्वास्थ्य  गाइडों  को  सतत  शिक्षा  देने  की  एक  योजना  अनुमोदित  कर  दी  गई  है
 जिससे  स्वास्थ्य  गाइडों  का  ज्ञान  बढ़  सके  और  स्थानीय  लोगों  को  यह  सलाह  दे  सकें  कि  अपनी

 स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  को  और  भधिक  कारगर  ढंग  से  किस  प्रकार  निपटा  सकते  हैं  ।

 (2)  ग्राम  स्वास्थ्य  समितियों  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  वे  गांवों  के

 लाभों  को  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  में  अधिक  रुचि  लें  ।

 (3)  दवाइयों  की  समय  पर  और  नियमित  रूप  से  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 समन्वित  बाल  विकास  सेवा  योजना  शुरू  करने  का  उद्देश्य

 4908,  श्री  लक्ष्ण  सलिक  :  क्‍या  समांज़  झोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  .

 समन्वित  बाल  विकास  सेवा  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके
 शुरू  करने  का

 क्या  उद्देह्य

 यदि  इसके  कार्यकरण  में  किन्हीं  कमियों  को  पता  लगा  तो  क्‍या  सरकार  ने  इन

 कमियों  को  देखते  हुए  इसके  कार्यकरण  की  प्रगति  को  पुनरीक्षा  की  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  के  कांयंकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 समाज  महिला  कल्प्राण  मश्त्रालय  को  राज्य  मस्त्रो  एम०  :

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  1975-76  में  शुरू  की  गई

 पोजना  के  उद्देश्य  निम्नलिखित

 (1)  0-6  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  पोषाहार  तथा  स्थास्थ्य  में  सुधार

 (2)  बच्चे  के उचित  शारीरिक  और  सामाजिक  विकास  के  लिए  आधार

 तैयार

 (3)  मृत्यु  कुपोषण  ओर  स्कूल  छोड़े  जाने  की  जाने  की  घटनाओं  को  कम

 करता

 (4)  जाल  विकास  की  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों  के  बीच  नीति  और

 नन्‍्वयन
 के  बीच  प्रभावी  समन्वय  स्थापित  औरं  :

 (5)  बच्चे  के  सामान्‍य  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  सम्बन्धी  जरूरतों  की  देखभाल  के  लिए  उचित

 पोषाह्ार  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  माध्यम  से  माताओं  की  क्षमता  बढ़ाना  ।

 32
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 समेकित  बाल  विकास  में  6  वर्ष  से  कम  आयु  के  गर्भवती  महिलाओं  और  दूध
 विलाने  वाली  माताओं  के  लिए  निम्नलिखित  सेवायें  प्रदान  की  जाती  हैं  :--

 1.  पूरक  पोषाहार
 2.  प्रतिरक्षण

 स्वास्थ्य  जांच

 संदर्म  सेबायें

 महिलाओं  के  लिए  पोषाहार  स्वास्थ्य  और

 6.  अनोपचारिक  स्कूल-पूर्व  शिक्षा  (3  से  5  की  आयु  के  बच्चों  के
 और  इस  योजना  के  कार्यों  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  33  समेकित

 जाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा

 किया  गया  यह  मूल्यांकम  प्रायोगिक  आधार  पर  1975-76  में  शुरू  किया  गया  दूसरा

 ५

 +>

 w

 मूल्यांकन  स्वतंत्र  रूप  से  1983  में  किया  गया  था  ।  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के

 दर्शन  में  कछ  मे  डिकल  कालेज  समेक्रित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  क्षेत्रों  में बच्चों  और

 माताओं  की  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  स्थिति  पर  वाधिक  सर्वेक्षण  कर  रहे  उन्होंने  छोटे  बच्चों

 की  अति  कपोषण  के  शिकार  जन्म  के  समय  ही  कम  वजन  वाले  बच्त्चों  के  में

 विछिष्ट  अध्ययन  किया  है  |  अध्ययनों  से  चला  है  कि  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 नाओं  में  अति  कुपोषणता  का  प्रभाव  काफी  कम  हुआ  प्रतिरक्षित  बच्चों  के  अनुपात  में  वृद्धि

 हुई  शिशु  मृत्यु  दर  और  जन्म  दर  में  कमी  आई  समाण  के  कमजोर  और  निधन  वर्भ  के

 भारी  सख्या  में  बच्चों  को  इस  कार्य  क्रम  से  काफी  लाभ  पहुंचा  है  ।

 इन  अध्ययनों  से  संगठन  और  पूरक  पोषाहार  के  क्षेत्रों  में  कुछ  कठिनाइयों  का
 भी  पता  चला  है  |  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  समीक्षा  को  गई  है  और  उसमें  सुधार  किया  गया  है  ।
 कई  नियम-पुस्तकें  तैयार  की  गई  पयंवेक्षण  और  प्रब्रोधन  के  लिए  राज्य-स्तर  पर  समेकित

 बाल  विकास  सेवा  सलों  की  स्थापना  की  गई  सरकार  ने  यह  भी  निदथय  किया  है  कि

 दराज  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  क्षेत्रों  की  महिला  अधिकारियों  को  आवासीय  स्थान
 प्रदान  किया  जाए  और  समेकित  बाल  विक्रास  सेवा  कायंत्रमों  में  इस्तेमाल  के  लिए  तुरन्त  खाने

 योग्य  पोषाहार  खाद्यान्न  तैपार  किया

 डा०  झह्स्वेदकर  नगर  टॉसनल  का  धिकास

 4909.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  कया  नौबहन  धौर  परिथहन  सन्त्री  यह  धताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  डा०  अम्बेदकर  नगर  टमिनल  का  अभी  तक  विकास

 नहीं  किया  गया  है  और  वहां  रोशनी  की  व्यवस्था  तथा  तथा  बसों  को  खड़ा  करने  की  सुविधा
 भौर  बस  शंल्टर  उपलब्ध  नहीं  कराए  गए  हैं  जिससे  वहां  यात्रियों  को  असुविधा  होती  और

 यदि  तो  वहां  उक्त  सुविधायें  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 नोवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  प्र
 दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  अम्बेदकर  नगर  में  कोई  टर्मिनल  नहीं  बनाया  तथापि
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 दिल्ली  परिवहन  निगम  सडक  पर  गाड़ियों  की  भीड़  से  बचाने  के  लिए  अम्बेद  नगर  डिपो  के

 निकट  फार्मेसी  कालेज  के  सामने  की  खाली  जमीन  में  अपने  वाहनों  को  खड़ा  करता  चं,कि

 घह  जमीन  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  नहीं  इसलिए  इस  बारे  में  कोई  कार्य  नहीं  बिया  गया

 प्रादिवासो  क्षेत्रों  में  सड़कों  झ्लोर  पुलों  क ेविकास  के  लिए  धन  का  प्रावधान

 4910.  क्री  गिरिघर  गोमांगो  :  कया  नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ु

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  छठी  योजना  के  दोरान  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सड़नों  और

 पुनों  के  विकास  के  लिए  मंजूरी  और  सहायता  के  हेतु  गृह  मंत्रालय  से  कोई  प्रस्ताथ  प्राप्त  हुआ

 भौर
 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  राज्य-वार  किन-किन  पुलों  और  सड़कों  के  लिए

 घन  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 नोवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :
 और  जी  हां  ।  जंसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिखाया  गया  है  छठी  योजना  के  दौरान

 वासी  क्षेत्रों  में  सड़कों  के विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  सड़क  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लगभग

 1353.90  लाख  रु०  की  लागत  के  19  कार्यों  को  अनुमोदित  किया  गया  इन  कार्यों  पर  खर्च
 के  लिए  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  50  लाख  रु०  और  350  लाख  रु०

 की  धनराशि  दी  गई  थी  ।

 विवरण

 क्रम  कार्य  का  नाम  और  राज्य  मंजू  रशुदा  लागत

 ह  रु०

 न  2  3

 ५.

 अं

 राजनगर-सराय  केला  रोड  43.13

 2.  सरवांबा-दरमंगा  रोड  पर  पुलों  के  लिए  49.81

 3...  मभंडारिया-रामकंडा  रोड  पर  पुलों  के  लिए  26.29

 4,  घाट  बाजार  हुर्दा-ओर्गा  रोड  14.04

 गुजरात
 5.  गुजरात  के  साब  रकंठा

 और  बानसकंठा  आदि  जिलों  में  पुलों  तथा  सड़कों  क ेविकास  के  लिए  143.00

 हिमाचल  प्रदेश

 6.  हिमाचल  प्रदेश  के  लाहुल  स्पीति  और  चंबा  अदि  जिलों  के

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  पुलों  और  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  92.67
 7,  हिमाचल  प्रदेश  के  लाहुल  स्पीति  जिले  में  काडिग  और  त्रिलोकनाथ

 गांव  में  लिक  रोड  के  निर्माण  के  लिए  7.68

 मध्य  प्रदेश
 8.  अचतकमार-कें3ची  रोड  192.27
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 9...  मदवास-कुशमी  सड़क  पर  पुलों  6)  का  निर्माण  170.0
 10.  मदवास-कुशमी  सड़क  का  निर्माण  “46.35
 11.  रायपुर  में  घुटकल-बोराई  कनेरा  सड़क  का  निर्माण  5.89
 12.  बस्तर  जिले  में  दुधवा  घोटियावाही  और  दवेना  स॑  पर्क

 रोड  का  निर्माण  13.91

 मणिपुर
 13.  ननधर-चिगाई  रोड  का  निर्माण  89.06
 14,  गमनोन-चन्नूर  रोड  का  निर्माण  89.02

 15.  सेनापति-चम्बर  रोड  का  निर्माण  78.04

 उड़ीसा
 16.  कोरापुट  जिले  में  फूलकोने  से  संसोरापलली  तक  सड़क  निर्माण  98.00

 17.  कोरापुट  जिले  में  कुली  से  आन्ध्र  प्रदेश  की  सीमा  तक  सड़क

 सुधार  काये  98.44

 राजस्थान

 18.  बांसवाडा  जिले  के  कलिगगर-कुशलगढ़  सड़क  की  सतह  को

 काला  करने  व  मेटलिंग  करने  तथा  3  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  51.26

 तमिलनाडु
 19.  साउथ  आकंट  जिले  में  वेल्लीमल।ई  परिगाम  सड़क  की  सतह  को

 काला  करने  तथा  मंटलिग  करने  के  लिए  45.00

 कुल  :  1353.90
 ~-  ८

 पग्रनुसूचित  जाति  कल्याण  नई  बिल्ली  से  प्रम्पावेदन  ः
 4911.  श्री  सिद्ध  लाल  मुरसू  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  23-8-84  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या

 4576-8  के  भाग  और  में  दिए  गए  उत्तर  के  सन्दर्म  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 क्‍या  सरकार  द्वारा  मामले  पर  विचार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  निर्णय  लेने  में  देरी  के क्या  कारण  हैं  और  इसमें  अन्तिम  रूप  से  निर्णय
 कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 यह  मामला  गृह  मन्त्रालय  के  पास  भेजा  गया  जो  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  पूर्व  मैट्रिक  छात्रवृत्ति  को  30/-  रुपये  प्रति  वर्ष  से  बढ़ाकर  90/-
 रुपये  प्रति  वर्ष  करने  तथा  वर्तमान  आय  सीमा  को  6000  रुपये  प्रति  वर्ष  से

 बढ़ाकर  15,000
 रुपये  प्रति  वर्ष  करने  के  लिए  सिद्धांत  रूप  से  सहमत  हो  गए  गृह  मंत्रालय  ने  दिल्ली  प्रशासन
 से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  वर्ष  1985-86  के  लिए  बजट  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  सहित  अपेक्षित

 प्रस्ताव  उक्त  मन्त्रालय  को  भेज
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 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 बाड़मेर  घोर  बालोतरा  से  ध्ारक्षण  कोटे  को  दुगुना  करना  झोर

 ध्वागरा  फोर्ट  एक्सप्रस  में  प्रघिक  यात्री  डिश्बे  जोड़ना

 4912.  श्री  बृद्धिचन्द्र  जन  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बाड़मेर  आगरा  फोर्ट  एक्सप्रस्त  के  दूसरे  दर्जे  के  टियरਂ  और  टियरਂ

 यात्री-डिव्यों  में  बाइमेर  और  बालोतरा  के  लिए  छशायिकाओं  के  आरक्षण  का  कोटा  बहुत  कम  है

 और  उसे  कम  से  कम  दुगुना  फरने  की  जरूरत

 क्या  यात्रियों  की  संख्या  को  देखते  हुए  उक्त  रेलगाड़ी  में  दो  अतिरिक्त  यात्री  डिब्बे

 जोड़ने  की  भी  जरूरत  और

 यदि  तो  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  इस  संबंध  में  पर्याप्त  व्यवस्था  कब  तक

 कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मन्त्री  :  जी  नहीं  ।  यहां  तक  कि  इन  स्टेशनों  को  आबंटित

 वतंमान  कोटे  का  भी  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 डू  गरपुर  झोर  बांसवाड़ा  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 4913.  भ्री  प्रभु  लाल  रावत  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि  :

 कया  डू  गरपुर  और  बाँसवाड़ा  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  एक  प्रस्ताव

 घीन  और

 यदि  तो  ये  विद्यालय  कब  खोले  जाएंगे  और  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  प्रस्तावों  पर  तब  विचार  क्या  जाता  है  जब  वे  किसी  प्रयोजक

 कारी  से  निर्धारित  तरीके  से  प्राप्त  हो  जाते  हैं  और  बक्षाएं  चलाने  के  लिए  अस्थायी  आवास

 आदि  जैसी  भौतिक  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।  केन्द्रोय  विद्यालय  संनठन  को  डू  गरपुर
 ओर  बांसवाड़ा  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 जाली  रेल  टिकट  छापना

 4914.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  रेल  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  जाली  रेल  टिकट  छापने  वाले  किसी  मुद्रणालय  का  पता  चला

 यदि  तो  इस  घोटाले  में  संलग्न  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  मुद्रणालय  द्वारा  छापी  गई  टिकटों  को  देश  में  वि.न-किन  रेल  रेल

 बुकिंग  कार्यालयों  और  ट्रेवलिंग  एजेन्सियों  द्वारा  बेचा  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  अब  तक  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  हां  ।
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 अभी  तक  इसमें  9  बाहरी  व्यक्तियों  और  एक  रेल  करमंचारी  के  शामिल  होने  का

 पता  चला  है  ।

 यंद्यपि  कानपुर  के  एक  छापाखाने  से  पकड़े
 गये  जाली  टिकट  विभिन्‍न  गंतव्य  स्टेशनों

 के  लिए  अभी  तक  पुलिस  से  प्राप्त  सूचना  के  उक्त  छापाखाने  में  छापी  गयी

 टिकटों  बिक्री  में  गोविन्दपुरी  रेलवे  स्टेशन  तथा  सिटी  बुकिंग  फरुखाबाद  के  शामिल

 होने  का  संदेह
 11.4 985  को  एक  मामला  पुलिस  कानपुर  नगर  में  दर्ज

 किया  गया  है  और  पुलिस  द्वारा  9  बाहरी  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  इसमें

 गोविन्दपुरी  स्टेशन  के  एक  बुकिंग  क्लर्क  के  शामिल  होने  का  संदेह  है  जिसे  निलंबित  कर  दिया

 गया  है  ।

 ०

 हिमसागर  एक्सप्रस  सें  बिजयवाड़ा  भ्लोर  नई  दिल्‍ली  से  यात्रियों  को
 टिकट  जारो  न  किया  जाना

 ु॒  ’

 [  प्रनुवाद  ]
 4915.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्‍या  जम्मू  तवी  से  कन्याकुमारों  जाने  वाली  हिमसागर  एक्सप्रेस  आन्ध्र  प्रदेश  में  14

 घंटे  स ेअधिक  समय  चलती

 री  क्या  विजयवाड़ा  से  नई  दिल्‍ली  की  दूरी  1750  किलोमीटर  और  यात्रा  समय  24

 घंटे  होते  हुए  भी  विजयवाड़ा  से
 नई  दिल्‍ली  और  नई  दिल्‍ली  से  विजयबाड़ा  भाने  जाने  वाले  यात्री

 इस  गाड़ी  से  यात्रा  नहीं  कर  पाते  हैं  क्योंकि  रेलवे  अधिकारी  उन्हें  टिकट  जारी  नहीं  कर  रहे

 और  ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  में  शी  प्रातिशी  प्र  सुधार  करते

 रल  मंत्री  बंसी  यह  समय  14  घंटे  से  मामूनी  सा  कम  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 «  सैनिनजाइटिस  के  सामलों  का  राज्य-वार  ब्योरा  भौर  इसके  टीके  का विकांस

 4916.  श्री  जी०  भूषति  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ४

 गये गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्य-बार  मेनिनजाइटिस  के  दर्ज  किए
 गये

 मामलों  का

 ब्यौरा  क्‍्य

 क्‍या  इसकी  रोकथाम  के  लिए  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  के  वंज्ञानिकों  ने

 इसका  कोई  उंपयुक्त  टीका  विकसित  करने  और  उसके  उत्पाद  की  दिक्षा
 में

 कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 है  और  यदि  तो  प्राप्त/अपेक्षित  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्‍या  सरकार  छजिकित्सा  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  में  सुधार  करेगी  ओर  इसे  देश  की
 :  आवदयकताओों  के  अनुकूल  बनाएगी  ?

 437
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 a  लफिन  मलिक  अतीत

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेश  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 राज्य-वार  दर्जे  किये  गये  मामलों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (a)  जिकित्सा  और  अनुसंधान  वेजानिकों  के  मैनिनगोकोकल  मैनिनजाइटिस  के  लिए

 वेक्सीस  विकसित  करने  का  कार्य  अभी  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।

 सरकार  जिकित्सा  अनुसंधान  पर  काफी  बल  दे  रही  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए
 पर्याप्त  धन  उपलब्ध  किया  गया  है  ।

 विवरण

 भारत  में  सेनिनगोकोल  संक्रमण  के  मामले

 वि
 ..

 1982
 1983

 1984

 सी०  सी०  सी०

 आन्ध्र  प्रदेश  ,  2018  1409  663

 असम  1154  8.3.
 "784

 784

 बिहार  ।  195  112

 गुजरात  733  185  5
 79

 हरियाणा  58  13  25

 हिमाचल  प्रदेश  1984  723  44

 जम्मू  ओर  कद्मीर  +  ५५7  10

 कर्नाटक  3645  1797 :  1331

 केरल  1780  449  +
 मध्य  प्रदेश  790  1235  2140

 महाराष्ट्र  1346  1529  775

 सणिपुर  661  61  +

 मेघालय  ॥॒  3  7  --

 तागालेंड  4  7  -  9

 उड़ीसा  657  1086  270

 पंजाब  707  1613  3958

 राजस्थान  ॥ं  948  954  *

 सिक्किम  न  62

 तमिलनाडु  306  419  538

 त्रिपुरा  464  570  76

 उत्तर  प्रदेश  2703  1127  300

 परद्चचम  बंगाल  ॥॒  र्नः  8.  +  नः

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  ~  +ः  ने
 अरुणाचल  प्रदेश  न  न  ।  नै

 चण्डी  गढ़  102  1  ञ+

 दादर  भौर  नगर  हबेली  न  ---  _

 38
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 दिल्ली  63
 ह

 98  196

 गोवा  ---  न
 —_—

 लक्षद्वीप  न  न

 मिजोरम  हे  6  .  2  51

 पाण्डिचेरी  2  न

 कुल  19597 *:  15190  ह  12584

 |5₹उपलब्ध  नहीं  ।

 1984  के  आंकड़े  अधूरे

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं
 दोषपूर्ण  कवरेज  के  कारण  तुलबीय  नहीं  हैं  ।

 बिल्ली  विदश्व॒  त  प्रदाय  संस्थान  डेस  में  प्रारक्षण  मीसि

 क्रो  लाला  राम  केन  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  संत्रो  प्रदाय  संस्थान  में

 भर्ती  के  बारे  में  18  1985  के  तारांकित/अतारांकित  संख्या  में  १524  के  उत्तर  के

 सम्न्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 डेस  में  1971  1977  और  1984  में  क्रमश  कुल
 ह

 अधिकारी थे और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-बार कितने अधिकार क्‍या यह सच है कि डेसू ने आरक्षण नीति का हमेशा उल्लंघन किया है जिसके सम्बन्ध में मंत्रालय और डेसू के अधिकारियों का समय-समय पर ध्यान आकर्षित किया ज।0॥ रहा ९॥ ओर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया और उसके क्‍या कारण हैं ? विद्युत विभाग में राज्य पंत्री भ्ररुण : दिल्‍ली विद्य॒त प्रदाय संस्थान में तथा में कुल अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित नजाति से संबंधिस अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :--- वर्ष हु ॥ डेसू में अधिकारियों ह अनुसूचित जाति/भनुसूचित े की कुल संख्या जाति से सं अधिकारी 343. शून्य 485 749 58 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों का श्रेणी-वारं ब्यौरा संलग्न विंवरंण में दिया गया है । डेसू के भारक्षण नीति का पालन किया जा रहा डेसू द्वारा कोई पद अनारक्षित नहीं किया गया
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 पु  विवरण

 डेसू  में  का्यंशत  श्रेणीवार  ध्नुसूचित  ज्ञाति/भ्रनुसूचित
 जनजाति  से  संबंधित  भ्रधिकारी

 *  पद  की  श्रेणी  दिसम्ब  २-84

 कक  अनु.णाति/अनु.जनजाति  अनु.जाति/अनु.जनजाति  भन्‌.जाति/अनु.बनजाति

 कार्यकारी  --  न्न््  ++  सी  ।  —

 सहायक  कायंकरारी

 ,  न  न  न  9  —

 सहायक  अभियन्ता  आन  न  4  1  28  व

 सहायक  मुख्य
 लेखापाल

 सहायक  वित्तीय  अधिकारी  —  न+  4  —  5

 वरिष्ठ  श्रम  कल्याण

 भ्रधिकारी  कि  न  ---  1  न

 बिक्त्सा

 महिला  चिकित्सा  अधिकारी  —  —  5  नज-+  6  न

 श्रम  कल्याण  —  --  ---  --  Jd  ।  --

 सहायक  कामिक  अधिकारी  ---.  --  --  रे  4  _

 वरिष्ठ  महिला

 अधिकारी  न  —  —  --  1.  रत

 कंमिस्ट  |  -  ++
 ||

 -+

 जोड़  श्न्य  श्न्य

 या
 14.  1.  57
 जप  ८

 घनुषकोटि  झौर  पियर  स्टेशन  रेलव  लाइन  पुनः  शुरू  करना

 द
 श्री  एन०  सुन्दरराजन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रामैदवरप  और  रामेइवरम  रोड  होकर  धनुषकोटि  और  पियर  स्टेशन
 के  लिए  पुरानी  रेलवे  लाइन  पुनः  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही  *

 यदि  तो  यह  लाइन  कब  तक  पुनः  शुरू  हो  और  ,
 (१)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शरल  भन्त्री  बंसो  नहीं  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 संसाधर्नों  की

 े  व्यपगत  ओर  पअ्रप्रवालित  हो  चुकी  सशीनों  बदलना
 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  की  उत्पादन  यूनिटों  में  पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  ऐसी  व्यपगत  भौरु

 भप्रचालित  हो  चुके  मशीनों  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  हुई  ह ैजिनको  बदले  जाने  की  जरूरत

 40  -
 हु
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्‍या

 परिशुद्धाता  और  उत्पादन  शीलता  से  वंचित  ऐसी  मशीनों  को  बदलने  के  क्‍या

 कायेवाही  की  गई  है/१रने  का  विचार  और

 रेलवें  की  उत्पादन  यूनिटों  द्वारा  व्यगगत  और  हो  चुकी  अब  तक  की

 बकाया  सभी  मशीनों  के  कब  तक  बदल  दिये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 रल  मंत्री  बंसी  :  (+)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गतायु  मशीनों  के

 शत  में  उल्लेबनीय  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
 ह

 डउपयूक्त  (३)  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  हैँ

 तथा  गतायु  नाकारा  मशोनों  का  बदलाव  एक  सतत  प्रक्रिया  जिसकी

 नियमित  रूप  से  योजना  बनायी  जाती  है  |  यद्यपि  बदलाव  की  गति  घनरादशि  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करती  इसके  अतिरिक्त  चितरंजन  रेल  इजन  चितरंजन  तथा  सवारी

 पेरम्बूर  का  आधुनिकीकरण  भी  चाल  है  जिसमें  काफी  संख्या  में  मशीनों  का  बदलाव  -

 अन्तप्रंस्त  है  ।

 कलकत्ता  पतन  के  फालतू  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  करने  के  लिए

 पर  षितियों  से  भ्रतिरिक्‍त  प्रभार  लेना

 .  4920,  भ्री  विमल  कान्ति  घोष  :  क्‍या  नोबहन  प्लौर  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 .
 )  क्या  कलकत्ता  पत्तन  के  फालतू  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजदूरी  का  मुगतान  करने  के

 लिए  परेधितियों  के  अतिरिक्‍त  प्रभार/शुल्क  का  मुगतान  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  को  करना  पड़ता
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  बोड़े  के  पास  उपलब्ध  कार्य-शक्ति  का  जझपयोग  कलकत्ता

 और  हल्दिया  पत्तनों  में  अन्य  प्रयोजनों  करे  लिए  करने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है/करने  का

 विचार  है
 !

 नौवहने  झौर  परियहन  रून्त्राउय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 और  गोंदी  श्रमिक  का  योजना  के  अन्तगंत  गोदी  श्रमिक  बोडों  के

 पंजीकृत/सूची  वद्ध  श्रमिक  कुछ  न्यूनतम  गारंटी  प्राप्त  दिनों  की  छात्तें  पर  काय  के  दिनों  के  लिए

 मजदूरी  के  हकदार  होते  वे  अवव।श  के  साप्ताहिक  कार्य  पर  आने  के  दिनों  के  लिए

 उपस्थिति  भरते  के  भी  हकदार  होते  लकिन  उन्हें  काय॑ं  मजदूरी  के  साथ  अबकादा/साप्ताहिक
 नपदान  बोनस  के  बदले  अनुग्रह  छुट्टी  यात्रा  मुफ्त  चिकित्सा

 सुविधा  आदि  नहीं  दी  जाती  इन  लाभों  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  गोदी  श्रप्तिक

 इन्हें  काम  पर  रखने  बाले  स्टेबीडोरों  से  मजदूरी  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  लेवी  लेते  लेवी  की

 दर  में  श्रमिकों  की  एक  योजना  से  दूसरी  योजना  में  और  एक  श्रेणी  दूसरी  श्रेणी  में  बिभिम्नता

 ल्‍्हीती  यह  बात  कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  जहाँ  मजदूरों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  फालतू

 मजदूर  पर  भी  लागू  होती  है  ।

 कलकत्ता  श्रमिक  बोईडई  के  फालत  कार्यबल  को

 शक  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखिस  उपाय  किए  गए

 ग्रधिकतम  आवश्यकता  की  सीमा ५
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 (i)  श्रमिकों
 के  लिए  स्वेच्छिक  सेबा-निवृत्ति  योजना  लागू  की  गई  है  जिसके  अस्तगंत  935

 श्रमिक  स्वेच्छया  सेवा-निवृत्त  हुए

 (ii)  122  श्रमिकों  को  दीर्घावधि  प्रतिनियुक्ति  आधार  पर  श्रेणी  iv  स्टाफ  के  रूप  में  काम

 करने  के  लिए  कलकत्ता  पोर्ट  ट्स्ट  को  स्थानान्तरित  किया  गया  है  ।

 (iii)  कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  बोड  के  श्रमिकों  कलकत्ता  पोर्ट  ट्स्ट  द्वारा  8-6-84

 कार्यों  हैंडलिंग  और  गर-परिचालन  कार्यों  के  लिए  प्रतिदिन  की  आवश्यकता  के  अनुसार  तट  पर

 भी  रखा  जाता  है  ।

 झ्रादिवासी  बोलियों  ध्रोर  भाषाध्रों  के  बिकास  हेतु  ्रनुदान
 4921.  श्री  गिरिघिर  गोमांगों  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  दी  गयी  भाषाओं  से  इतर

 भाषाओं  और  आदिवासी  बोलियों  के  विकास  के  लिए  अनुदान  मन्जूर  किए

 °  यदि  तो  उन  आदिवासी  भाषाओं  के  क्‍या  नाम  हैं  और  छठी  योजना  के  अन्त

 .  तक  अनुदान  की  कितनी  धनराशि  दी  और  *

 इन  भाषाओं  का  विकास  करने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  की  गई  कोशिशों  और  दिए  गए

 प्रोत्साहन  का  भाषावार  और  राज्यबार  क्या  ब्यौरा  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 इस  सूचना  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 जनजातीय  भाषाओं  सहित  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  प्रोन्नति  तथा  उनके  विकास  की

 जिम्मेदारी  चं  कि  राज्यों  की  अतः  राज्यों  द्वारा  योजनाओं  के  कार्यान्वित  किए  जाने  से  सम्बन्धित

 सूचना  उनके  पास  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।

 विथरण

 जनजातीय  महित  भारतीय  भाषाओं  के  बिकास  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता
 देने  की  योजना  के  अन्तगंत  योजना  अवधि  के  निम्नलिखित  राषियां  सस्वीकृत  की  गई

 चर्ष  जनजातीय  भाषा/बोली  संस्वीकृति  राशि
 1980-81  सोरा  10,000/-
 1981-82  बक  मा  2,403/-

 मुन्द  री  6,000/-
 उड़ीसा  की  11  बोलियों  का  समूह  10,000/-

 1982-8  3  सोरा  10,000/-
 सन्धाली  14,000/-
 उड़ीसा  की  11  बोलियों  का  समूह  20,000/-

 1983-84.  .  बोरो  ॥  8,148/-
 उड़ीसा  की  1]  ओलियों  का  समूह

 *
 30,000/-

 1984-85  «  उड़ीसा  की  11  बोलियों  का  समूह  20,000/

 सन्धाली  14,000/

 कुल  .  1,44,551॥
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 डीजलो  करण  के  बाद  अम्बई  सेंट्रल-फिरोजपर  जनता  एक्सप्रंस  का  यात्रा-ससय
 ]
 4922.  श्री  मामवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  रेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सेन्ट्रल  से  दिल्‍ली  होकर  फिरोजपुर  के  बीच  चलने  वाली

 जनता  एक्सप्रस  में  1981  तक  वाष्प  इन्जन  का  प्रयोग  हो  रहा
 ह

 यदि  तो  क्या  ईसकी  गति-सीमा  75  प्रति  घंटा  थी

 क्‍या  वर्ष  1981  के  बाद  उक्त  रेलगाड़ी  डीजल  इनजन  से  चलाई  जा  रही  है  और

 इसकी  गति-सोमा  90  प्रति  घंटा  निर्धारित  की  गयी

 यदि  तो  क्‍या  रेलगाड़ी  की  गति-सीमा  बढ़ाये  जाने  के  बावजूद  उक्त  रेल  गाड़ी

 अपने  गंतव्य  स्थान  तक  पहुंचने  उतना  ही  समय  लेती  है  जो  1981  से  फहले  लेती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  कारण  हैं  ?
 ह

 रेल  मन्त्रो  बंसो  :  बम्बई-बढोदरा  खंड  छोड़कर  23

 भ्रप  भाप  क्षण  से  चघलायी  जा  रही  थी  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 डीजली  करण  के  बाद  रफ्तार  नहीं  बढ़ायी  गयी  भाप  इ  से  भी

 इन  गाड़ियों  की  निर्धारित  रफ़्तार  90  प्रति  घंटा  डीजलीकरण  से  इन

 गाड़ियों  में  लगाये  जाने  वाली  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  में  सहायता  मिली  है  ।

 दिल्‍ली  में  प्राइबेट  बंगाली  विद्यालय

 ]  े
 -  4923.  श्री  इन्बजोत  गुप्त  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  प्राइवेट  प्रवन्धकों  के  अधीन  कितने  बंगाली  विद्यालय

 उन  विद्यालयों  में  कितने  अध्यापक  और  विद्यर्थी

 क्‍या  इन  स्कलों  के  प्रबन्धकों  ने  शिकायत  की  है  कि  विभिन्‍न  सरकारी  परिवारों  में

 निर्धारित  कठिन  और  अधिक  समय  लेने  वाली  प्रक्रियाओं  के  कारण  उन्हें  नये  अध्यापकों  की

 नियुक्तित  करने  में  बहुत  कठिनाई  होती  और

 इस  प्रकार  की  प्रतिक्रियाओं  की  समीक्षा  की  जायेगी  और  उन्हें  अल्पमत  विद्यालयों

 के  अधिकारों  से  संबंधित  प्तट  जेविय्स  अहमदाबाद  बनाम  गुजरात  सरकार  1974

 के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  की  पूरी  पीठ  के  निर्णय  के  अनुरूप  बनाया  जायेगा  ?

 मु  शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई
 के  अनुसार  हौक्षिक  सत्र  1984-85  के  दौरान  मान्यता  प्राप्त  सहायता  प्राप्त  बंगली  र

 कलों

 की  संख्या  8  इन  ह्कलों  में  छात्रों  की  संख्या  9221  थी  ओर  कमंचारियों  की  संश्या  337

 नहीं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार  पद्धतियां  अपनाई  जाती  हैं  ।

 बरहन  से  एटा  तक  शाखा  लाइन

 4924.  क्री  मोहम्मद  महफुज  प्रलो  खाँ  :
 गया  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (%)  क्‍या  उत्तर  रेलवे  में  बरहन  से  तक  की  लाइन  लाभ  में  चल  रही  है
 अथवा  उसमें  छाटा  हो  रहा

 यदि  यह  रेल  लाइन  घाटे  में  चल  रही  हो  तो  रेलवे  का  प्रतित्रष  कितना  नुकंसान

 हो  रहा

 क्या  सरकार  के  पास  इस  दाखा  लाइन  को  एटा  आगे  तक  बढ़ाने  करा  कोई  प्रस्ताव
 हि

 .
 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  प्रस्तावित  विस्तार  कार्य  को  कब  तक

 अन्तिम  रूप  दे  कर  प्रा  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?-

 रेल  मंत्री  बंसी  :  यह  शाखा  लाइन  घाटे  पर  चल  रही  ।

 1983-84  के  दोरान  इस  लाइन  पर  लगभग  60.58  लाख  रुपए  का  घाटा

 हुआ  है  ।

 जी  नहीं  4
 )

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  >

 बर्ष  1990  सें  बिजली  को  ह्रावश्यकता  ;
 4925.  श्री  विजब  एन०  पाटिल  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हि

 ॥॒  कया  सरकार  ने  कोई.अनुमान  लयाया  है  कि  वर्ष  1990  7  देश  में  विजली  की  कुल
 अआावदयकता  कितनी  हो  और

 यंदि  तो  इसमें  पन-बि  जली  का  कितना  भाग  होगा  ?

 बिद्य त॑  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ररण  और  बारहवीं  विद्युत
 सर्वेक्षण  समिति  के  अनुसार  देश  में  1990  तक  ऊर्जा  की  आवश्यवता  लगभग  269  बिलियन

 यूनिट  होने  का  अनुमान  है  ।  जल  विद्युत  के  अदा  की  जानकारी  साततब्रीं  योजना  अवधि  को  अ'तिम

 झूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  पत+  लग  सकेगा  ।

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  हानि
 4926,  भी  सोसनाय  रथ  :  क्‍या  तिलाई  झोर  विज  त.मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 *

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्‍न  राज्य  ब्रिजनी  बोर्डों  के  कार्य  निष्पादन  पर  निगरानी

 रखती  मं
 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  कार्य  निष्पादन  का  राज्य-बार  ब्यौरा

 क्या  है  तथा  हानि  वाले  वर्षों  में  उनमें  कितना  पूजी  निवेश  किया  और

 (7)  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विज्ला त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ग्ररुण  :  ]  राज्य  बिजली  बोर्डों
 के  कार्य-निष्पादन  की  केम्द्र  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  असम  और
 लय  को  छोड़कर  1982-83  के  वर्ष  के  सम्व  निवेश  हामि  के  अद्यतन  मॉँकड़े  उपलब्ध

 हैं  ।  बिजली  मप्लाई  भधिनियम  के  अम्तर्भ  किए  गए  राज्य  बिजली  बोडों  में  से  12
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 को  हानियां  हुई  हैं  ।  वर्ष  1982-83  के  दौरान  लाभ  की  निवेश  तथा  हातियों  के  सम्बन्ध  में

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण  ह

 हानि  की  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डो  में  किया  गया  निवेश  तथा

 उनका  कार्य-निष्पादन
 ह॒  ह  |

 ह  ह
 रुपयों

 31.3.1983  के

 है

 क्र०  संख्या  राज्य  बिजली  बोर्डो  लाभ  की  दर  198  2-83  में

 का  नाम  ४  1982-83  .  भन्‍्त  में  निवेश  हानि
 -  के  लिए

 ह

 आंध्र  उपलब्ध  नहीं  नहीं  नी  0.30...

 2.  असम  22.9  373.2  +

 3.'  बिहार  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  +

 4.  गुजरात  उपलब्ध नहीं ह  उपलब्ध  नहीं... +  9.10

 5.  हरियाणा  10.1  1403.6  --+  55.20

 6.  हिमाचल  प्रदेश  8.3  878.1  --  7.30

 7.  कर्नाटक  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं  —  28.50

 8.  केरल  उपलब्ध नहीं  उपलब्ध नहीं  --+  3.80

 9.  मध्य  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं  उपलब्धਂ  नहीं  न  2.00

 9.  मंहाराष्ट्र  9.9  2847.2  -+  20.00

 10.  मेघालय  2.7  73.8  --  20.00

 11.  छड़ीसा
 *

 7.2  73.8
 --  1.90**

 12,  पंजाब  9.8  563.2  --  3.30

 13.  राजस्थान  9.8  1382.8  --  3.30

 14.  तमिलनाडु  उपलब्ध
 उपलब्ध  नहीं  +  5.30

 15.  उत्तर  प्रदेश  9.9  3270.0  +  48.50

 16.  पंश्चिम  बंगाल  9.9  3270.0  --
 34.40

 (*)  असम  198  82  के  लिए  कालम  2  तथा  4,  3  के  अत  में  कालम  3:

 (**)  मेघालय--कालम्र  2  तथा  4--1980-81  के  कालम  3--31.3.81  के

 भन्त  में  प

 डिल्ली  )  स्थित  टी०  बी०  प्रस्पताल  में  ध्रनियरितताएਂ
 ]

 |
 ह

 "4927,  भरी  बिएणु  सोदो  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 (45 +
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 नपपपपपपप+

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  टी०  बी०  अस्पताल  में  अपनाये  ज़ा

 जा  रहे  अ्रष्ट  तरीकों  और  गंभीर  अनियमितताओं  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  देश  में  टो०  बी०  अस्पतालों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितना

 दान  दिया  जाता  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  वहां  के  बीमार  कर्मचारियों  के  इलाज  के  लिए  प्रतिमाह  पृथक
 धनराहि  देती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राश््य  मंत्री  :  महरोली  टी०  बी०

 ताल  में  अपनाए  जा  रहे  तथाकथित  भ्रष्ट  तरीकों  ओर  गम्भीढ्  अनिर्यामतताओं  के  बारे  में  किसी

 विशेष  शिकायत  के  मिलने  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 लाला  राम  स्वरूप  टी०  बी०  महरोली  को  भआावर्ती  सहायता-भनुदान
 दिया  जाता  है  जिसका  पिछले  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 जय  सपये  लाखों  में

 1982-83  12.25

 1983-84  द  14
 5  16  66:

 ओर  लाला  राम  स्वरूप  टी०  बी०  केन्द्रीय  सरकार  के

 क्षयरोग  से  पीड़ित  कमंचारियों  के इलाज  के
 लिए  मान्यता  प्राप्त  अस्पताल  केन्द्रीयः  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  खर्च  के  रूप  में  इस

 अस्पताल
 को

 निम्तलिखित  घनराशियों  का  मुगतान  किया  गुया
 ह॒

 ह  है

 महीना  धम  राशि

 .,
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 रेलवे  के  कब्जे  में  पेड़  लगाने  योग्य  भूमि
 [  प्रनुबाद  ]  ॥

 4928,  श्री  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  के  कब्जे  में  पेड़  लगाने  योग्य  कुल  कितनी  भूमि
 इसके  कितने  क्षेत्र  में  पेड़  पोधे  लगाये  गये  *

 उन  पेड़-पौधों  के  पनपने  की  दर  क्‍या  और

 रेलबे  ने  कितने  लोगों  को  गैर-कानूनी  रूप  से  पेड़  काटने  के  आरोप  में  पकड़ा  है  ?

 रल  मंत्री  अंसो  :  इस  समय  वृक्षारोपण  के  योग्य  रेलवे  भूमि  का  कुल
 क्षेत्रफल  लगभग  53,436  हेक्टेयर  है  ।  ह

 22,484  हेक्टेयर  क्ष  त्रफल  में  वृक्ष  लगाये  जा  चुके  हैं  ।  *

 इन  पेड़  पोधों  के  पनपने  की  दर  लगभग  60  प्रतिशत  है  ।

 गेर  कानूनी  रूप  से  पेड़  काटने  के  आरोप  में  रेलवे  द्वारा  चार  व्यक्ति  प#ड़े  गये

 गवर्नमेंट  झ्रायुवें दिक  विजयबाड़ा  ने  स्नातकोत्तर  विभाग  की  संज्री  के  लिए
 प्रदेश  सरकार  को  सिफारिशों

 4929.  श्री  जंगा  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ध्रोर  परियार  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :
 *  क्‍या  यह  सच  है  कि  आनध्र  प्रदेश  सरकार  ने  गवनंमेंट  भायुरवें दिक  विजयवाड़ा
 में  1984-85  के  लिए  स्नातकोत्तर  विभककक  की  मंजूरी  के  लिए  सिफारिश  की  हैं  और  यदि

 तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंगाई  की  गई

 भारत  में  भायुत्रेंदिक  कालेजों  को  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  निर्धारित

 स्‍तर  तक  लाने  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भारत  में  सभी  कालेंजों  को  कितनी  राशि  मंजर
 जानी  और

 क्‍या  सरकार  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  . धन  के  आवंटन  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और  यदि  धन  भाबंटित  करने  के  लिए  कया  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  जी  हां  ।  राज्य  सरकार

 को  सूचित  किया  गया  था  कि  राजकीय  आयुर्वेदिक  विजयवाड़ा  में  दो  स्नातकोत्त  र  विभागों

 के  उन्नयन  के  प्रस्ताव  पर  तभी  विचार  किया  जाएगा  यदि  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के

 स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  एवं  अनुसंघान  विभागों  के  उन्‍नयन  के  लिए  सहायता  देने  की  केन्द्रीय

 जित  योजना  को  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जुरी  रखा  जाएगा  ।  1985-86  के  बजट

 अनुमानों  में  स्वीकृत  रकम  केवल  बतंमान  योजनाओं  के  लिए  ही  पर्याप्त

 केन्द्रीय  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  भायुर्वे दिक  कालेजों

 की  सुविधाओों  को  बंढ़ाकर  उन्हें  भारतीय  बिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  निर्धारित  मानकों  के

 अनुरूप  लाने  के  लिए  धन  आबंटित  किया  जा  सके  ।

 जी  हाँ  ।  राजकीय  आयुर्वेदिक  हैदराबाद  तथा  निजामिया  तिब्बिया

 हैदराबाद  के  दो  विभागों  जिनका  उस  राज्य  में  पहले  ही  दर्जा  बढ़ाया  णा  चुका  क ेलिए
 *

 1985-86  के  बजट  अनुमानों  में  5.00  लाख  रुपए  की  ध्यवस्था  की  जा  चुकी  है  ।
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 4930.  श्री  ग्रतीश  चंग्र  सिन्हा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पंदिचम  बगाल  में  कांडी  सब  के  विशेष  रूप  से  खागरा-घट  और

 बरहामपुर  स्टेशनों  से  गुजरने  बाली  महत्वपूर्ण  रेलगाड़ियों  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को

 लाभ  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  कांडी  जिला  मुशिदाबाद  में  रेल  एवं  सड़क  बुकिंग  सेवा  स्थापित  करने

 बा  कोई  प्रस्ताव  भौर॑  *

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?
 रल  मंत्री  बंसी  :  (१)  भौर  जी  मुशिदाबाद  जिले के  कांडी  में

 एक  आउट  एजेंसी  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  पर  इसके  वित्तीय  दृष्टि  से  ओचिश्यपूर्ण  न  होने
 की  वजह  से  विचार'नहीं  किया  गया  है  |

 बाल  शअम  को  रोकने  के  लिए  श्पमे  बच्चों  को  विद्यालय  भेजने  हेतु  माताझों  को

 ध्राधिक  सहायता  वेना

 4931.  श्री  सुरेश  क्रूप  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  भरेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  बाल  श्रम  को  रोकने  के  लिए  अपने  बच्चों  को  विद्यालय  भेजे  हेतु

 माताओं  को  आधयिक  सहायता  देने  के  बारे  में  विंचार  कर  रही
 क्‍या  सरकार  बच्चों  के  लिए  ऐसे  विशेष  विद्यालय  खोलेगी  जहाँ  पर  वह  पढ़ने  के

 साथ-साथ  कुछ  पंसा  भी  कमा  सकेंगे

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :

 यमुना  बिहांर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  झ्ौषधालय  खोला-जाना  ः
 4932.  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  यमुना  बिहार  में  उस  तथ्य  के  बावजूद  कि  उसके  70

 प्रतिशंत  निवासी  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  कोई
 य  नहीं  और  *

 यदि  तो  वहां  ऐसा  औषधघालय  खोलने  के  लिए  सरकार  का  कया  कार्यवाही

 करने  का  विधार  है  तथा  यह  कब  तक  काम  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :  ओर  तीन

 मीटर  के  दायरे  में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकोर  के  2000.-2500  कमंचारियों  के  लिए

 सामान्यतया  एक  भौषधालय  खोला  जाता  जमुना  पार  क्षेत्र  में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के

 क्रमंचारियों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  4  औषधालय  फिलहाल  घमुसा  विहार  में
 .  के  रद्रीप  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  औषधाल्लय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शिशु  मृत्यु  दर  कम  करने  के  लिए  ग्रामीण  स्तर  प२  प्रसति  भ्रोर
 बाल  स्थास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम

 4933.  कुमारी  पुष्पा  दैधो
 :

 क्‍या  स्वस्थ्य  झोस  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ः

 _48 कक  ७  Me  at  br  तन»  ०७  रा



 12  1907  -  .  5  लिखित  उत्तर

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अबधि  के  दोरान  शिष्षु  सृत्युदर  कम  करने  हेतु
 भ्रामीण  स्तर  पर  प्रसूति  और  हिशु  स्वास्थ्य  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  कार्यक्रम  चलाया  गया

 यदि  तो  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  किन-किन  राज्यों  भौर  संध  राज्य

 क्षेत्रों  में  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  गया

 क्‍या  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया

 गया  और

 यदि  तो  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिम्त  राज्यों  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  उक्त  कार्यक्रम  का  कार्यान्वित  करने  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया  था  और  कया  उपलब्धि  हुई  7

 स्थास्थ्य  विभाग  में  राज्य  :  शिशु  मृत्यु  दर  में  कमी

 लाने  के  लिए  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  उपकेन्द्र  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलकर  ग्रामीण
 स्‍तर  पर  मात्‌  ओर  शिशु  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  कार्यक्रम  प्रदान  करने  के  कार्यक्रम  में

 तेजी  लाई  गई  है  ।

 )  और  यह्‌  कार्यक्रम  मध्य  प्रदेश  समेत  सभी  राज्यों  ओर  संध  राज्य  क्षेत्रों  में

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मात्‌  और  शिश्यु  स्वास्थ्य  सेवाएं  करने  हेतु  उप-केन्द्र  और

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संबंधी  राज्य  वार  लक्ष्यों  भौर  उपलब्धियों  का  ब्योरा
 के

 रूप  में  संलग्न  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  2/85]
 सातवीं  योजना  के  वौरान  भारतीय  लिकित्सा  पद्धति  श्रोर  होम्योपथी  को

 सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कदम

 4934,  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ध्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  स्वास्थ्य  रक्षा  सेवाओं  में  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और

 होम्योपंथी  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  को  स्वीकार  करती  है

 यदि  तो  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  उक्त  पद्धतियों  के  अन्तगंत  स्वास्थ्य

 सेबाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  गये

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  अवधि  के  दोरान  स्वास्थ्य  रक्षा  सेवाओं  के  लिए
 भारतीय  बिवित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथी  सुदृढ़  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  जी  हां  ।  "

 स्वास्थ्य  सेकाए  प्रदान  करना  राज्य  मरकारों  की  मुरुय  जिम्मेदारी  छठी

 वर्षीय  योजना  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  और  होम्पोपैथी  की  .

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  29.00  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  जिसमें  से  14,08

 करोड़  रुपए  चार  भनुसंधान  परिषदों  भर्थात  भायुवेंद  ओर  सिद्ध  की  केन्द्रीय  अनुसंघान

 यूनानी  चिकित्सा  पद्धति  की  केन्द्रीय  अनुसंघान  होम्योपैथी  अनुसंधान  की  केन्द्रीय  परिपद

 ओर  योग  एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  की  केन्द्रीय  अनुसंधान  परिषद  के  लिए  रखा  गया  छठी
 का
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 योजना  के  दौरान  इन  अनुसंधानों  परिषदों  ने  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  कई  अनुसंधान  यूनिटें
 संस्थान  खोले  हैं  ।  ये  ग्रूनिर्टे/संस्थान  विदिष्ट  श्रीमारियों  पर  अनुसंधान  करने  के  अलावा  बहुत  से

 रोगियों  को  स्वास्थ्य  सेवाएं  भी  प्रदान  करते  छठी  योजना  के  दौरांन  स्थापित  किए  गए  दो

 राष्ट्रीय  संस्थानों  अर्थात  राष्ट्रीय  आयुववेद  जयपुर  और  राष्ट्रीय  होम्पोषेथी  संस्थान

 कलकत्ता  के  अलावा  दो  ओर  राष्ट्रीय  संस्थान  अर्थात  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  चिकित्सा  पूर्ण  तथा

 राष्ट्रीय  यूनानी  चिकित्सा  संस्थान  बंगलोौर  भी  छठी  योजना  अवधि  में  स्वायत॒शासी  प्ंगठनों  के
 -  हूप  में  रजिस्टर  किये  गये  ये  राष्ट्रीय  संस्थान  अपने-अपने  क्षेत्र  में  उच्च  शिक्षा  प्रदानकरने

 के  लिए  आदहों  संस्था  के  रुप  में  कार्य  करेंगे  । छठो  योजना  अवधि  में  सिद्ध  तथा  यूनानी
 की  प्रत्येक  राष्ट्रीय  फामू लरी  का  खण्ड  भोर  होम्योपेंचिक  भेषज  संहिता  का  एक  खण्ड

 प्रकाशित  किया

 जी  हां  ।  ,
 भारतीय  चिकित्सा  पठ्धति  और  होम्पोपेथी  के  विकास  के  लिए  सातवीं  योजना  की

 योजनाओं  पर  सरकार  पर  विचार  कर  रही  है  जिमके  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  69.00  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 एन०  सी०  ई०  क्ार०  टी०  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  एकता  परियोजना
 के  झन्तगंत  शुरू  की  गई  योजना

 ह

 4935.  श्री  शाम  प्रकादा  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  के  कया  करेंगे  कि

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  1982  में  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  प्रशिक्षण  परिषद  भाष्यम
 से  राष्ट्रीय  एकता  परियोजना  के  अन्तगेंत  एक  योजना  शुरू  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  उक्त  योजता  देश  के  सभी  भागों  में  लागू  कर  दी  गई  है  भौर  वह  बांछित

 परिणाम  प्राप्त  करने  में  सफल  रहो  है  ?

 शिक्षा  अ्ण्णी  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 सामूहिक  गायन  जरिए  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बब॑  1982  में

 मिम्सलिखित  उद्देश्यों  को  लेकर  एक  योजना  शुरू  की  गई  थी  :  --
 ह॒

 (i)  सामूहिक  गायन  से  अपने  देश  के  प्रति  देश  भक्ति  और  गव॑  ओर  तेजस्बी  दाय  के  प्रति
 प्र  शणा  उत्पल्त  करती  *

 (ii)  बच्चों  को  चाहिए  कि  वे  सभी  भाषाओं  भोर  संस्कृतियों  के  प्रति  भादर  और  प्यार
 करना  सीखें  जो  विभिन्‍न  भारतीय  भाषाओं  के  कबियों  की  कृतियों  सहित  भारत  के  ताने-बाने  में
 अऑन्‍न्तरिक  रूप  से  जुड़  हुए  इस  प्रकार  इससे  राष्ट्रीय  एकता  की  भावना  सुदृढ़  होगी  ।

 (iii)  बच्चों  को  चाहिए  कि  वे  देश  भौर  इसके  लोगों  के  सामान्य  हितों  पर  अवदय
 सोच्नना  सीखें  ।

 (iv)  सामूहिक  गायन  से  अनुशासन  भौर  सहंकारी  सहभागिता  की  प्रवृत्ति  उत्पस्त  होती
 चाहिए  ।

 (५)  इससे  बहुत  बड़ी  संरुया  के  लोगों  में  इस  समुदाय  से  सम्बन्धित  होने  में  गौरब  तथा ्
 कलात्मक  अभिव्यक्ति  के  लिए  एक  अबसर  प्रदान  करना
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 (vi)  विश्व  शान्ति  के  काज  के  लिए  भारत  के  सकारात्मक  योगदान  को  प्रकाशित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जो  मुख्य  का्यंकलाप  आरम्भ  किए  गए  हैं  उनमें  भध्यापकों  के

 प्रशिक्षण  के  लिए  दिवरों  का  चुनिम्दा  .  सामूहिक  गीतों  बाले  कंसेट  तैयार  करना  और

 उनका  द्विलिप्यान्तरण  प्रशिक्षण  दिविरों  में  भाग  लेने  वाले  अध्यापकों  के  लिए  कं॑सेट  तथा  टेप

 रिकाई र  निशुल्क  सप्लाई  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  स्कूलों  तथा  केन्द्रीय

 लयथों  को  टेप  रिकार्डर  तथ्रा  रिकार्ड  किए  गए  कंसेट  निःशुल्क  सप्लाई  बिभिस्त  प्रकाशन

 प्रकाशित  सामूहिक  गायन  के  क्षेत्र  में  अध्यापकों  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यों  का  मस्तांकन

 भादि  शामिल  हैं  ।

 हां  ।  इस  योजना  का  देश  के  सभी  भागों  में  प्रसार  कर  दिया  गया  है  भर  इसमें
 बछित  परिणामों  की  उपलब्धि  में  प्रगति  हो  रही  है  ।

 बोराम  मार्थपुरा  शोर  सिहेश्भर  के  बोच  रंल  लाइन

 4936.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  रल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  f

 क्या  बिहार  में  दोराम  माधंपुरा  रेलवे  स्टेशन  भौर  सिहेद्वर  के  बीच  रेल  लाइन  के

 निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  और  े
 यंदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रल  मंत्री  बंसो  (१)  1974-75  दोराम  माधेपुरा  से  सिहेदवर
 अस्थान  तक  नथी  मीटर  लाइन  के  लिए  एक  प्रारस्मिक  इजीनियरी-एवं-पातायात  सर्वेक्षण  किया

 गयमा  यह  परियोजना  अ्थेक्षम  नहीं  पायी  गयी

 संसाधनों  की  बेहद  तंगी  ओर  पहले  से  हुई  भारी  बचनबद्धताओं  को  देखते
 हुए

 धनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक  इस  प्रस्ताव  पुर  बिज्ञार  करना  लंबित  रखा  गया

 केरल  के  लिए  ताप  विज्ञत  धर  कं

 4937.  श्री  बी०  ऐस»  विजय  राघवन  :  कया  सिंचाई  झोर  बिद्यूत  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्‍या  केरल  में  दो  ताथ  बिद्युत  घर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  हेतु  स्थलों  का  चयन  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उपरोक्त  विद्युत  घरों  की  स्थापना  कब  तक  होने  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रदण  से  केरल  राज्य  में

 राज्य  क्षंत्र  के  अन्दर  2  मेगावाट  की  प्रारम्भिक  क्षमता  का  एक  ताप  विद्युत  केर्द्र

 पित  करने  का  प्रस्ताव  अभी  तक  स्थल  का  चयन  नहीं  किया  गया

 हु  बिकलांगों  सबंधी  राष्ट्रीय  परिषद  के  सदस्य  शोर  इसकी  बे

 हि  1984-85 5  के  दोरान  हुई  बठके

 4938.  भ्री  के०  रामभूृति  :  क्‍या  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 विकलांगों  संबंधी  राष्ट्रीय  परिषद  के  सदस्य  कोन-कोन  हैं
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 .  इस  परिषद  की  वर्ष  1984-85  5  में  कतनी  ब ैठकें  हुई  और  इन  बैठकों  में

 गए  निणेयों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  का

 विकलांगों  को  रोजगार  देने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परामरों  सेमिति  के  कौंत-कोन

 हैं  और  इस  समिति  ने  वर्ष  1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  में  विकलांगों  को

 रोजगार  देने  हेतु  आरक्षण  सम्बन्धी  भदेशों  के  अनुपालन  की  कितनी  बार  समीक्षा  की  है
 और

 इसके  क्‍या  परिणाम  और

 राष्ट्रीय  विकल्एंग  कल्याण  कोष  में  कुल  कितनी  घनराशि  है  ओर  इस  धनराहि  का

 उपयोग  किस  प्रकार  किया  का  रहा  है  ?

 समाज  धोर  महिला  कश्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  एम०  :

 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के-लिए  राष्ट्रीय  परिषद  का  कार्यकाल  पहले  ही  समाप्त  हो  गया

 है  और  परिषद  का  पुनगंठन  किया  जा  रहा  परिषद  जिसकी  स्थापना  1983  में  की

 गई  सदस्यों  की  सूची  में  दीं  गई  है  ।

 में  गया  ।  देखिए  संरुया  एल  ०  टी०  1103/85
 परिषद  की  पिंछली  बंठक  29  1983  में  हुई  थी  और  1984  में  कोई

 बेठक  नहीं  की  जा  सकी  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  संस्वन्धी  केन्द्रीय  परामर्श  सगशिति  का  कार्यकाल

 भी  समाप्त  हो  चुका  और  इसका  पुनमंठन  किया  जा  रहा  अक्तूबर  1982  में  स्थापित

 केन्द्रीय  रोजगार  परामर्श  समिति  के  सदस्यों  की  सूची  में  दी  गई  है  ।
 |

 हु
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1103/85]

 समिति  की  बठक  20  मार्च  1984  में  हुई  थी  और  क्किलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने

 में  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  और  केन्द्र  सरूकार  के  उपक्रमों  के  कार्यों  की  समीक्षा  की

 बेठक  के  कार्यवत्त  पर  की  गई  कार्यवाही  में  दी  गई  है  ।

 न  [  प्रंधालय  में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  1103/85]

 ह॒  राष्ट्रीय  विकलांग  कल्याण  कोष  में  1.16  लाख  रुपए  की  धनराशि  उपलब्ध  है  ।

 यह  धमराहदि  तभी  ख्ं  की  जाएगी  जब  बिकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यों  की
 ताथे  पर्याप्त  धन  संग्रह  हो  ।

 रलवे  कर्मचारियों  हारा  कब्जे  में  लिए  गए  प्रतोक्षालय

 4939.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  रेल  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूत्र  रेलवे  में  धनबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रथम  श्रेणी  की
 कांण  शाय्पाओं  भर  कमरों  और  वातानुकलित  श्रंणी  के  प्रतीक्षा  कक्षों  में  अधिकांश  समय  विभिन्‍न
 रेलवे  कर्मंचारी  कब्जा  जमाये  रहते  हैं

 यदि  तो  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  रेलवे  कमंचारियों  ढ्वारा  कब्जा  जमाए

 गए  प्रतीक्षा  कक्षों  का  माह-वार  ब्योरा  क्‍या  भौर

 अधिकाँश  प्रतीक्षा  कक्षों
 को

 रेलवे  कर्मचारियों  के  लिए  आरक्षित  करने  के  गया
 कारण  हैं  जबकि  ये  कक्ष  यात्रियों  के  प्रयोजन  के  लिएं  हैं  ?
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 हि

 जप  चजयपययण  ऊज्यण  पे

 रल  भन्त्री  बसी  :  से  वतंमान  नियमों  के  अनुसार  रेलवे  अधिकारी

 पर  विश्राम  कक्ष  की  सुविधाओ  क्ेे  पात्र  हैं  ब्श्ते  कि  रेलवे  विश्राम  गहों  में  स्थान  उपलब्ध

 हो  और  यात्री  जनता  से  विश्राम  क्षक्ष  के  लिए  कोई  मांग  म  हो  ।

 इस  समय  स्टेशन  है  एक  शयनागार  सहित  सात  विश्राम  कक्ष  हैं  जिनमें  कुल
 25  पलंगों  की  क्षमता  1984  से  1985  तक  की  अव॑धि  के  महीनों  के
 दौरान  रेल  कमंचारियों  तथा  मुगतान  करने  वाले  यात्रियों  द्वारा  इन  बिस्तरों  के  महीने  वार  उपयोग  .
 का  एक  विवरण  संलग्न  विवरण  से  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  रेलवे  अधिकारियाँ  द्वारा
 योग  में  लाये  गये  कछ  बिस्तरों  के  बावजद  भी  बहुत  सारे  बिस्तर  मुगतान  करने  वाले  यात्रिमों

 के  उपयोग  के  लिए  भी  उपलब्ध थे  ।
 *

 विवरण
 |  ४

 1984  से  1985  तक  धनबाद  स्टेशन  पर  विश्राम  कक्षों  तथा
 गारों  में  बिस्तरों  की  उपलब्धता  तथा  उपयोग

 ढ

 महीने  के  दौरान  जनता  द्वारा  उपयोग  रेल  कमंचारियों  खाली  बिस्तरों

 उपलब्ध  बिस्तरों  में  लाये  गये  बिस्तरों  द्वारा  उपयोग  में  की  संख्या

 की  संख्या  की  संख्या  लाये  गए  बिस्तरों

 ह  .  की  संख्या

 1984...  750  461  128
 161

 1984  775  454  125°  196

 1984  750  485  134  -
 131

 1984. _  775  479  125  171  *

 1985  775.  539  122  114
 1985  700  471  .  5

 114

 .. 4525.  2889.
 .._

 749  887
 ———  —  —  2०-+ननम-न्‍>नननमन  जन  आम  no

 इण्डियन  नरसिंग  कौंसिल  को  बेठकों  के  लिए  संबंधानिक  भ्रपेक्षायें

 4940.  श्री  एच०  एस०  पटेल  :
 क्या  स्वास्थ्य  झ्रोर  परिवार  कल्याण  मम्त्रो  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :  ।
 ्््ि

 *  इण्डियन  नसिंग  कौंसिल  के  संविधान  के  अनुसार  एक  वर्ष  में  उनकी  कितनी  बैठकें

 आयोजित  होनी
 कि

 इसको  गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  कितने  अन्तराल  पर  बेठक॑  हुई

 कौंसिल
 के

 वर्तमान  प्रेजीडेंट  तथा  अन्य  सदस्थों  और  कार्य  कर  रहे  अधिकारियों  के

 नाम  क्या

 क्‍या  कॉंसिल  देश  में  नसिग  स्कूलों  का  निरीक्षण  करती  है  भोौर  यदि  तो  प्रत्येक

 स्कूल  का  कितनी  अवधि  के  बाद  निरीक्षण  किया  जाता  और

 $3



 ‘
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 कौसिल  ने  विगत  बारह  महीनों  के  दौरान  स्कूलों
 को  मान्यता  के  प्रमाण  पत्र  देने  के

 लिए  कितने  स्‍्कलों  का  निरीक्षण  किया  अथवा  प्रमाणित  किया  कि  उनका  कार्य  अपेक्षित  स्तर

 का  है

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  भारतीय  उप

 पर्या  परिषद्‌  1947  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  यह  परिषद्‌  सामान्यतया
 वर्ष  में  एक  बार  अपनी  बैठक  करती  1983  से  1985  के  वर्षों  के  दौरान  इस  परिषद्र  की  3

 बैठकें  हुई  1  अर्थात  1983  में  2  और  1985  में  एक  198-  में  होने  वाली  यह  बंठक

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  द:ःखद  निधन  हो  जाने  केਂ  कारण  नहीं  हो  सकी  ।

 इस  परिषद्‌  के  सदस्यों  का  चुनाव/नामांकन  "  भारतीय  उपचर्या  परिषद्‌
 1947.  की  धारा  3  के  विभिन्‍न  खणडों  के  उपबंधों  के  अन्तगेत  किया  जाता  परिषद  की

 कारी  समिति  के  सदस्यों  भौर  परिषद्‌  के  स्टाफ  के  सदस्यों  के  नाम  क्रमशः  विवरण  एक
 *

 और  दो  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  यह  परिषद्‌  देशਂ  के  नसिग  स्कूलों  का  निरीक्षण  तीन  वर्ष  में  एक  बार

 करती  1984  के  दौरान  इस  परिपद्‌  ने  28  स्कलों  का  निरीक्षण  किया  ।

 ||  वबबरण-एक ॒  के क्ू
 -  कार्यकारी  सप्तिति  के  सदस्य  निम्ननिश्वितृ  हैं

 !

 1.  डा०  डी०  बी०  अध्यक्ष

 डी०  जी०  एच०  एम०

 2.  श्रीमती  एच०  उपाध्यक्ष

 3.  डा०  पी०  के०  परूस्टरी

 4,  डा०  वी०  प्रभाकरा  राव

 5.  डा०  एम०  डीन

 6.  श्रीमती  गोविन्द  कान्त  छार्मा

 7  श्रीमती  रीना  बोस  रे

 8.  श्रीमती  पी०  विश्वांसवरी

 9.  श्रीमती  के०  एस०  शाह

 विवरण-दो
 स्टाफ के  सदस्यों  के  ॥

 1.  श्री  जी०  आर०  धवन  सहायक  आई०  एन०  सी०
 2.  श्री  अमर  कह  सांख्यिकी  सहायक
 3.  जै०  डी०  पुरोहित  लेल्लापाल-सह-रोकंडिया
 4.  श्री  एस०  सी०  मल्होत्रा  उच्च  श्रेणी  लिपिक

 5.  श्री  गोकल  सिंह

 6.  श्री  सैत्यापाल  सिंह  -

 7.  एम०  डी०  जोसेफ
 ५

 8,  श्री  दर्शन  अबर  श्रेणी  लिपिक

 54
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 9,  श्री  एच०  सी०  भाटिया  --

 श्रीमती  एस०  चावला
 ध

 11.  श्री  वी०  पी०  शर्मा  अशुलिपिक-सह-टाइपिस्ट  .

 12.  श्री  हरिन्दर  सिंह  अबर  लिपिक
 13.  श्री  त्रिलोक  सिह

 .
 दफ्तरी

 14.  श्री  बुधी  बल्लभ  जपरासी

 15.  श्री  नानक  बन्द  चपरासी

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  को  ब्ण  1984  में  भ्ावंटित  राशि

 4941.  श्रो०  संफुद्दीन  सोज
 :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 31-3-1985  को  समाप्त  हुए  क्षपं  में  नेशनल  बुक  ट्रस्ट को  पुस्तकों  के  प्रकाशन

 हेतु  कुल  कितनी  साशि  आबंटित  की  और
 ह

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  पुस्तकों  के  प्रकाशन  पर  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  ने  कुंल  कितनी
 राशि  व्यय  की  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  वर्ष  1984-1985  के  दौरान

 पुस्तकों के  निर्माण  सहित  प्रकाशन  के  लिए  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  को  77.84  लाख  रुपए  की  राशि

 आबंटित  की  गई  थी  ।  उसी  अवधि  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  न्यास  का  कल  खर्च  लगभग  70.42

 लाख्न  रुपए  है  ।
 जे

 बिहार  में  निर्माणाधीन  राष्ट्रीय  राजमार्ग  शोर  उन  पर  पुल

 े  49,42,  श्री  बिजय  कुमार  सिश्र  :  क्‍या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  य
 हू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ०  ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  अनेक  राष्ट्रीय  राजभार्गों  और  उन  पर  पुलों  का  निर्माण

 अभी  पूरा  नहीं  हुआ  हालांकि  उनका  निर्माण  वर्षो  पहले  शुरू  किया  गया
 ॥

 या  द  तो  ऐसी  निर्माणाध्तीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजनाओं  को  पूरा  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा
 और

 ह

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  पूरा  सहयोग  दिया  जा  रहा  है  ?

 नौवहन  प्लोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  भोर

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  छठी  योजना  से  पहुले  के  सिफं  5  हीं  निर्माण  कायं  हैं  जो

 अब  तक  पूरे  नहीं  हुए  हैं  ।  इन  निर्माण  कार्यों  का  ब्योरा  संलग्न  विबरण  में  दिया  गया
 राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  नियमित  रूप  से  समीक्षा  क्रेकें

 होती  हैं  भौर  इनको  जल्दी  पूरा  करने  के  लिए  कारंबाई  की  जाती  इसके  लिए  राज्य  सरकार  .

 मपेक्षित  सहयोग  देती  5 +ः

 ee  अ  अ
 अ

 अ
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 विवरण

 बिहार  में  छटी  योजना  के  पहले  के  रक्ठट्रीय  राजमार्ग  सड़क  झोर  पुल
 जिनका  निर्माण  पूरा  नहीं  हुआ्ना  है

 ee

 निर्माण  काये  का  नाम  स्वीकृति  राशि  84  .  पूरा  होने  की

 रुपए  में  )  तक  प्रगति  निर्धारित  तारीख

 1.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  31  पर  नवादा  37.89  92%  1985

 '.  बाईपास  का  निर्माण  ह
 ह  *

 2.  हजारीबाग-रामगढ़  खण्ड  में  47.28  92%,  1985

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  33  को  चौड़ा
 करना  और  फिर  से  सड़क  बनाना  *॒

 3.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  30  पर  पुन-पुन  53.50  45%  -  1986

 नदी  पर  ऊंचे  पुल  का  निर्माण
 ह

 4.  राष्ट्रीय  राजमाग  30
 पर  मोहनिया  29.07  91%  1985.

 '
 बाईपास  में  रोड-ओवर-ब्रिज  का  हि

 द

 निर्माण  ।

 5.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  3।  पर  नवादा  16.00  85%,  -  985
 %  में  रोड-ओवर-ब्रिज  का  निर्माण

 राजस्थान  में  सातवों  के  दोरान  नई  रेल  लाइनें  बिछाना  झौर

 रेख  पटरियों  को  जोड़ा  करना

 ]  |  *  *

 4943.  प्रो०  निर्मला  कुमारों  दाकतावत  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :  ,

 क्या  देण  के  दूसरे  सबसे  बड़े  राज्य  राजस्थान  में  रेल  लाइनों  की  लम्बाई  दूसरे
 राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  कम  और  यदि  क्‍या  उनका  मंत्रालय  राजस्थान  को  अन्य

 राज्यों  के  बराबर  स्तर  तक  लाने  के  लिए  उस  पर  विशेष  ध्यान  और

 क्‍या  राजस्थान  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  नई  रेल  लाइः

 बिछाने  का  अथवा  रेल  लाइनों  का  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  राजंस्थान  में  मार्ग  किलोमीटर  देश  में  अधिकांश  बड़े
 राज्यों  के  सदृ्ष  हैं  ।

 ह

 ,  राजस्थान  में  चल  रही  निम्नलिखित  नई  लाइन/बदलाव  परियोजनाएਂ  सांतवीं

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू  निर्माण  कार्यो  के  रूप  में  जारी  उनका  पूरा  होना

 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 56.  -
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 *.  नाम
 «्  लंबाई  टिप्पणी

 नयी  (1)  221.76  कि०्मी०  “-

 मध्य  प्रदेश

 (2)  119.7  कि०मी०  न+

 शतः  राजस्थान

 बदलाव  (1)  सूरतगढ़-बीकानेर  182  कि०मी*

 है  (2)  दिल्‍ली-अहमदाबाद  925  संसाधनों  की  बेहद  तंगी

 राजस्थान  .  के  कारण  इस

 योजना  को  भायोग

 द्वारा  मंजूरी  नहीं  दी
 गई  है  ।

 कुष्ठ  रोगियों  द्वारा  मुफ्त  राशन  के  लिए  धरमा

 ,  प्रनुवाद  *,
 .

 4944,  श्री  शाताराम  पोतदुखे  :  कया  स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली
 के  कृष्ठ  रोगियों  ने  मुफ्त  राशन  की  मांग  को  लेकर  धरना  दिया

 उनकी  अन्य  मांगें  क्‍या  और

 सरक्वार  इनकी  शिकायतों  को  दर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्दत्र  :  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  यह  सूचित  किया  कि  जगत  माता  क॒ुष्ठ  तिलक  के  लगभग  100  क्ुष्ठ  रोगियो ं-
 ने  दिल्‍ली  दिल्‍ली  के  समाज  कल्याण  निदेशालय  के  कार्यालय  के  सामने  धरना  और  प्रदर्शन

 ह  किया
 उनसे  कोई  नहीं  ।

 अन्य  राज्यों  से  कुष्ठ  रोगियों  के  आगमन  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासत्त  ने  यह्‌
 नीति-परक  निर्णय  ले  लिया  है  कि  मुफ्त  राशन  केवल  उन्हीं  कुष्ठ  रोगियों  को  जाए  जो

 4  1981  से  पहले  दिल्ली  आए  हैं

 *  मेडिकल  कंलेजों  में  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  क्राधार  पर  खाली  स्थानों  को  भरता

 क्‍
 4945.  श्री  कल्याण  सिह  सोलंकी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने

 »  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  वर्ष  1985-86  के  दोरान  पूरे  देश  में

 राज्यों  के  सभी  मेडिकल  कालेजों  में  30  प्रतिशत  खाली  स्थानों  को  अखिल  भारतीय  प्रतियोगिता
 के  आधार  पर  भरा  भौर  ह

 पु

 यदि  तो  भ्रन्य  राज्यों  से  संबंधित  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  उम्मीदवारों  के  बारे  में  अनारक्षण  नीति  का  किस  प्रकार  क्रियान्वयन  किया  जाएगा  ?.

 ,  57
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 अनन:गनन>गत-  +++  +———  की  विविशशनीकी

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :  और  समादेश

 यात्रिकाओं  के  एक  बंच  के  बारे  में  22.6.1984  को  दिए  गए  भपतने  निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय

 ने  निदेश  दिया  था  कि  किए  गए  आरक्षणों  की  वैधता  पर  विचार  करने  के  बाद  कम  से  कम  30
 प्रतिशत  सीटों  को  जिनमें  अनुसचित  जाति/अनुसू चित  जन  जाति  के  लिए  आरक्षण  शामिल  होगा  ।

 या  तो  राज्य  द्वारा  आयोजित  की  जल्ले  वाली  अखिल  भारतीय  प्रवेश  परीक्षा  के  भाधार  पर  अथवा
 प्रवेश  परीक्षा  के  आधार  पर  भरा  जाना  केन्द्रीय  राज्य  सरकार/स  घ-राज्य

 क्षेत्रों  को  उच्चत्तम  न्यायालय  के  निर्देशों  का  पालत  करना  है  ।  केन्द्रीय  मरकार  ने  उच्चतम
 लय  के  निर्णय  की  एक॑  प्रति  पहले  ही  सभी  राज्य  सरकारों  को  अनुपालन  के  लिए  भेज  दी

 राज्य  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिले  के  बारे  में  गए  फंसले  के  निर्देशों  को  कार्यान्बित  करना

 शाज्य  सरकारों  का  काम

 छठी  योजना  के  दोरान  बिद्य त  उत्पादन

 [  प्रनुवाद  ]

 ह॒  4946.  श्री  मूलचस्द  डागा  :  क्‍या  सिच्चाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  छठी  योजनावधि  के  दोरान  कुल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 13,840  मेगाघाट  से  अधिक  नहीं  हो  पाई  जबकि  योजना  में  निध।स्ति  लक्ष्य  19,666  मेखवाट
 यदि  तो  विद्यत  उत्पादन  में  कमी  के  क्‍या  कारण  हि

 |

 (a)  क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रथम  चार  वर्षो  के  दोरान  विद्युत  उत्पादन  12,000  मेगाबाट  _
 -  झैकम  ओर  -  ०

 यंदि  तो  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  ?

 विशूत  क्भिग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  से  छठी  योजना

 के  दौरान  19,666  मेगाबाट  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  14,226  मेगावाट  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता

 की  गई  थी  ।  पहले  चार  वर्षों  दौरान  11,146  मेगावाट  क्षमता  में  बुद्धि  हुई  थी  ।

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  कमी  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  :---  (1)  िधियाँ  अपर्याप्त  उपृलब्ध

 (2)  भार्डर  देने  में  क्लिम्व  (3)  संयंत्र  और  उपस्कर  की  सप्लाई  में  विलम्ब

 (4)  सिविल  कार्यों  को  पूरा.करने  में  विलम्ब  -  (5)  ओोद्योगिकਂ  संबंध  मधुर  न

 होना  आदि  ।

 अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  के  क्ीघ्र”चालू  करने  के  सघन  मानिटर्रिंग  की  जा  रही

 मुख्य  उपस्कर  सप्लाईकर्ताओं  के  साथ  केन्द्रीय  विश्व त्त  प्राद्षिकरण  में  नियमित  रूप  से  बंठके

 की  जाती  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  में  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  करिष्ठ  अधिकारी
 स्थलों  का  दौरा  भी  करते  हैं  ।

 र

 कालेजों  शोर  विदवजिश्ञालयों  के  शिक्षकों  को  छुट्टो  यात्रा  रियायत  का  लाभ

 "4947.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  कायरत  कालेजों  और  विष्वचिद्यालयों  के  को

 छुटटी  कत्रा  रियायत का  लाभ  देने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 .  यदि
 तो  तत्संबंवी  ब्योरा  क्‍या  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?  .

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  अवकाश  यात्रा  रियायत  का  लाभ

 संपूर्ण  केन्द्रीय  विध्वविद्यालयों  एवं  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  संबद्ध  ऐसे  सभी  क्वालेजों  के  अध्यापकों

 की  उपलब्ध  है  जिनके  का  खच्च  केन्द्रीय  सरकार  देती  है  ।  रा

 .  ही  नहीं  उठता  ।

 तल्वेर  ह्ोर  मुरादनगर  स्थित  ताप  सुपर  बिजलो  परियोजनाध्रों  का  -

 झ्रन्धकारसमय  भविष्य  पु

 4948.  श्री  सत्येन्द्र  पाल  क्‍या  सिंचाई  झौर  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तल्बचेर  और  मुरादनगर  स्थित  तीन  मुख्य  सुपर  ताप  बिजली  घरों
 को  अन्धकारमय  भविष्य  का  सामना  करना  पड़  रहां  है  जंसा  कि  7  1985  को  इकोनोमिक

 में  प्रकाशित  हुआ  भोौर  *  ५

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ,  विश्व्‌त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  भौर  संसाधनों  की

 बाधाओं  को  महेनजर  रखते  हुए  तल्चेर  और  मुरादनगर  परियोजनाओं  समेत

 राष्टीय  ताप  जविद्यात  निगम  की  नई  परियोजनाओं  के  लिए  1985-86  5-86  के  दौशान  निधियां

 उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  मामला  योजना  आयोग  के  साथ  उठाया  गया  सातवीं  योजना

 के  दौरान  नई  परियोजनाओं  के  लिए  निधियाँ  उपलब्ध  कराने  के  संबंध  में  स्थिति  सांतवीं  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पद्चचात्‌  स्पष्ट  हो  जाएगी

 गठिया  रोग  के  लिए  नया  उपचार
 .

 4949.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍्या.-स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥

 कसा  यह  सच  है  कि  सफदश्जंग  नई  दिल्‍ली  में  प्लास्मा  द्वारा  गठिया  रोग
 '

 का  एक  नए  ढंग़  का  उपचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उससे  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  भौर
 '

 |
 क्‍या  यह  उपचार  बहुत  ही  मंहगा  है  और  सभी  लोग  इसका  लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे

 और  यदि  तो  उक्त  उपचार  को  सस्ता  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेगद्र  :  हाँ  ।

 अभी  परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 हाँ  ।  वेसे  इस  ब्रात  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  उपचार  में  स्थानीय  रूप  से

 मिमित  महमे  फिल्टर  इस्तेमाल  में  लाए  जाए  ।

 लए  डिविजनों  का  गठन

 4950.  श्री  एम०जी०  रत्नस  :  कया  रल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  एक-नया  डिवीजन  बनाने  का  भ्रस्ताव  है  जिसका  मुख्यालय  नांदेड
 में  न  ह

 क

 बत  4

 *

 .
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 इससे  कोन  क्षेत्र  सम्बद्ध  किये  गए  हैं  और  किन  मंडलों  कि

 (a)  अन्य  डिबीजनों  के  विस्थापित  कमंचारियों  की  फठिनाइयां  कम  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  और

 एक  नया  डिबीजन  बनाने  के  क्‍या  बारण  हैं  ?

 रल  मंत्री  बंसी  जौहाँ  |

 से  हैदराबाद  मंडल  को  राहत  प्रदान  करने  के  उद्देदय  से  नांदेड  में  एक  मंडल

 मुख्यालय  की  करने  का  निर्णय  लिया  गया  मंडल  के  ओपचारिक  रूप  से  खोले  जाने

 के  समंय.अधिकार--क्षेत्र  के  बारे  में  वनिदयय  किया  जाएगा  ।  कर्मचारी  यदि  कोई

 तो  मंडल  की  वास्तविक  स्थापना  के  समय  हल  कर  दी  जायेंगी  ।

 रल  विभाग  के  प्राशुलिपिकों  के  प्रेडों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 4951.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्‍या  रल  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  परस्पर  मान्य  निर्णय  और  द्विपक्षीय  समभौते  के  ग्रेडों  का  दर्जा

 बढ़ाये  जाने  से  रेल  विभाग  में  आशुलिपिकों  की  कितनी  श्रेणियों  को  लाभ  मिला  और  श्रेणीवार

 तथा  ग्रेडवार  कितना  लाभ  मिला

 श्रेणीवार/ग्रंडवार,  ऐसे  कितने  पदों  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया  जिनकी  मांग  की

 गई  थी/दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  सहमति  हुई  थी  और  इसके  कया  कारण
 ॥॒

 क्‍या  आशुलिपिकों  के  पिछले  ग्रंडों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाने  के  कुछ  बकाय्रा  मामले
 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्री  बंसो  से  विभिन्‍न  कोटियों  के  रेलवे  कमंचारियों  के

 लिए  संवर्ग  पुनस  रचना  की  समीक्षा  के  लिए  रेल  मंत्रालय  की  एक  सुव्यवस्थित  प्रक्रिया  यह

 समीक्षा  संयक्त  परामश  तन्त्र  कें  अधीन  विभागीय  परिषद  में  कमंचारी  पक्ष  के  शं  करके

 की  जाती  है  ।  ये  समीक्षाएं  अनिवायंतः  परामशों  के  रूप  में  होती  सिप्तम्ब७  1983  में

 संयुक्त  परामश  तंत्र  को  विभागीय  समिति  में  कमंचारी  पक्ष  ने  कुछ  प्रस्ताव  तैयार  किए  थे  जिनके

 भन्तगंत  330-560  रुपए  के  वेतनमान  में  लगभग  423  425-700  रुपये  के  वेतनमान  में

 46  पदों  तथा  १50-900  रुपये  के  वेतनमान  में  334  पदों  का  उच्चतर  वेसनमानों  में  उन्‍्तयन

 जाना  था  जिसके  फलस्वरूप  इतनी  ही  संख्या  में  कर्मचारियों  को  लाभ  मिलता  ।  च्‌कि
 विभागीय  परिषद  में  तंयार  किये  गये  प्रस्तावों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  विभागों  में  अपनायी

 गयी  वेतनमान  संरचना  की  पद्धति  से  मूल  भिन्‍नता  भा  इसलिए  इस  मन्त्रालय  को  मजबरन

 ग्रेड  उन्‍नयन के  क्षेत्र  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  पड़ा  !  इस  मन्त्रालय  ने  1985  में  550-900

 रुपये  के  वेतनमान  45-  पदों  तथा  425-700  रुपए  के  वेतनमान  के  291]  पदों  का  अगले

 उच्चतर  ग्रंडों  में  उन्‍तयन  करने  को  स्वीकृति  दी  आशुलिपिकों  के  संबंगं  के  लिए  और  कोई

 पुनर्स रचना
 करना  अपेक्षित  नहीं  वेतनमानों  में  किसी  भी  संशोधन  अथवा  सम्पर्ण  संवर्ग  के

 लिए  साम्रहिक  रुप  से  ग्रेड  उन्तयन  करने  के  सम्बन्ध  में  चौथे  वेतन  आयोग  द्वारा  जांच  की  जानी

 है  जिसकी  सरकार  ने  आशुलिपिकों  की  कोटि  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  के

 तनमानों  इत्यादि  की  समीक्षा  ईरने  के  लिये  नियुक्ति  की
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 नं  [Fea]
 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  हारा  नियंत्रित  होम्योपेथोी  श्रोषधालय

 हि  तथा  दवाइयों  की  कमी

 न्‍ह  क्‍
 4952.  श्री  विलास  सत्त  सदार  :  कया  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 :
 इस  समय  दिल्‍ली  में  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  कितने  होस्योपैेथी  औषधालय

 चलाये  जा  रहे  हैं  भौर  इन  औषधालयों  के  लिए  हर  साल  कितने  मूल्य  की  दवाइयां  खरीदी  जाती

 इस  वर्ष  कितने  मूल्य  की  दवाइयां  खरीदी  गईਂ  तथा  ये  दवाइयां  कहाँ  से  खरीदी

 क्‍या  इस  प्रकार  खरीदी  गई  दवाइयों  का  भण्डार  सारे  साल  के  लिए  पर्याप्त

 और

 यदि  तो  इन  भौषधालयों  में  दवाइयों  की  कमी  दूर  करने  हेतु  कया  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्र  :  इस  समय  नगर  पालिका

 द्वारा  8  होम्पोपंथिक  औषधालय  चलाये  जा  रहे  वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85

 के  दौरान  होम्योपेथिक  औषधियों  की  खरीद  के  लिए  75,000  64,500  रु०  तथा

 1,90,000  रु०  का  व्यय  किया  गया  है  ।  इस  वर्ष  अर्थात  1985-86  में  औषधियों  की  खरीद  के

 लिए  2.00  लाख  रुपए  का  बजट  मंजूर  किया  गया  है  ।

 अब  तक  निम्नलिखित  4  फर्मों  से  35,000  रु०  की  दवाईयां  खरीदी  जा  चुकी

 (i)  मैससे  बेक  एण्ड  कोल  प्राइवेट

 मेससे  भण्डारी  होम्यो  प्रयोगशाला  प्राइवेट  दिल्ली  ।

 मैससे  इण्डियन  ग्लास  दिल्‍ली  ।

 (५)  मैससे  आर०  के०  भण्डारी  प्राइवेट  दिल्‍ली  ।

 तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  ओऔषधालयों  में  अब  तक  होस्योपेथिक

 भौधधियों  की  कमी  नहीं  ब्रतायी  गई  है  ।

 इन्दिरा  नहर

 ]
 4953.  श्री  मोहर  सिह  राठोर  :  कया  सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हा
 ह

 इन्दिरा  नहर  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  इसके  कब  तक  पूरा  होने

 की  संभावना  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितना  काये.किया  गया  और

 इन्दिरा  नहर  से  कितनी  भूमि  में  सिंचाई  की  जा  सकेगी  और  उससे  कितने  गांवों

 और  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 सिचाई  झोर  विद्यू त  मंत्री  बो०  :  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना

 के  अनुमोदित  कार्यक्षक्र  क ेअनुसार  इसके  तथा  2  की  लागत  लगभग  700  करोड़  रुपये
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 है  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  का  निर्माण  कार्य  लगभग  हो  गया

 है  तथा  पर  मुख्य  नहर  का  लगभग  84%,  तथा  वितरण  प्रणाली  का  9%  काये  मार्च
 1985  तक  पूरा  हो  गया  राज्य  ने  हाल  ही  में  परियोजना  के  के  क्षेत्र  में

 संशोधन  किया  है  जिसे  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  किए  जाने  संभावना  है

 अनुमोदित  कार्यक्षेत्र  के  अनुसार  परियोजना  का  11.40  लाख  हेक्टेयर  कृषि  योग्य

 कमान  क्षत्र  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  कि  लगभग  555  गांव  तथा  12  लाख  लोगों

 को  सिचाई  से  सीधा  लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 बिल्ली  विश्वविद्यालय  में  विवय  यूनिवर्सिटी  सेवा  स्वास्थ्य  केस

 4954.  अझरो  जयपाल  रेडडी  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  समंत्रो  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  विदवविद्यालय  में  विध्व  यूनिवर्सिटी  सेवा  स्वास्थ्य
 केन्द्र  द्वारा  स्टामपाद  की  खराब  गोलियों  के  सेवित  किए  जाने  के  बारे  में  दिनांक  8  1984

 के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रशाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गंया

 क्‍या  उक्त  रिपोर्ट  को  सही  पाया  गया

 यदि  तो  क्या  ओषधि  नियंत्रक  को  उचित  जांच  करने  के  लिए  और  सप्लाई  करने
 वाले  के  विरुद्ध  आवश्यक  कार्यंकाही  के  लिए  सूचना  भेजी  गई

 यदि  तो  औषधि  नियंत्रक  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  अनुपालन  न  करने  के

 क्या  कारण  और
 हु

 खराब  औषधि  की  कब  और  कितनी  मात्रा  में  खरीद  की  गई  थी  और  इस  औषधि

 के  निष्प्रभावी  होने  की  तारीख  क्‍या  थी  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  प्रनधिकृत  रूप  से  जंजीर  का  खींचा  जाना

 4955.  श्री  पी०  पेंचालंया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  विशेषकर  मद्रास  और  हैदराबाद  तथा  मद्रास  और

 हवड़ा  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  में  भनधिकृत  रूप  से  जंजीर  खींचे  जाने  की  घटनाओं  में  बड़े
 पैमाने  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्‍या  गाड़ियां  देरी  से  चलती  हैं  और  असामाजिक  तत्वों  ओर  बिना

 टिकट  यात्रा  करने  वालों  द्वारा  इस  प्रकार  अनधिकृत  रूप  से  अन्धाघुन्ध  जंजीर  स्वरींचने
 घटनाओं  के  कारण  गाड़ियों  के  पहुंचते  में  देरी  होती  और

 यदि  तो  अधिकृत  रूप  से  इस  प्रकार  अन्धाधुन्ध  जंजीर  खींचे  जाने  को  रोकनेਂ
 रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मम्त्री  बंसी  :  और  मद्रास  और  हैदराबाद  तथा  मद्रास  और

 हवड़ा  के  बीच  कुछ  खंडों  पर  कतिपय  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  अनधिकृत  रूप  से  जंजीर  खींचने

 की  घटनायें  होती  हैं  जिनकी  वजह
 से

 गाड़ियों  के  समय  पालन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 रेल  प्रशासन  ने  चल  टिव.ट  परीक्षकों  जिमके  साथ  रेल  सुरक्षा  रेल  सुरक्षा
 विज्लेष  बल  और  राजकीय  रेलवे  पुलिस  के  काभिक  होते  अधिकाधिक  संख्या  में  प्रभावित  खंडों
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 पर  तैनाती  करके  संगठित  अभियान  चल्नाये  उल्लेखतीय  है  कि  यह  मूल  रूप  से  कानून
 और  व्यवस्था  की  समस्या  है  तथा  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  सरकारों  का  सहयोग
 प्राप्त  किया  जाता

 वी०  टी०  स्टेशन  पर  बोहरो  लाइनों  वाला  प्लेटफा्स
 4956,  श्री  एम०  जो०  धोलप  :  क्‍या  रल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ः  क्‍या  सरकार  ने  बम्बई  में  वी०  टी०  स्टेशन  पर  दोहरी  लाइनों  बाले  प्लेटफार्म  के
 का  कार्य  शुरू  किया  ः

 यदि  तो  इस  लागत  कितनी  है  और  इस  अर  भ्रव  तक  कितनी
 प्रगति  हुई  है

 और  उसकें  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  और
 उक्त  परियोजना  के  लाभ  और  हानियां  हैं  ?

 रल  सन्त्रौ  बंसी  :  जी  हां  ।

 इसको  लागत  969  लाख  रुपये  है  ।  इसकी  प्रगति  14  प्रतिशत  है  इसकां  पूरा
 होना  आने  वाले  वर्षों  में  धन  के  आबंटन  पर  निरर  करेगा  ।  कि

 यह  यात्रियों  की  शीघ्र  निकासी  में  सुविधा  प्रदान  करेगा  थोड़ें-योड़े  अन्तराल
 से  अधिक  स्थानीय  गाड़ियां  चलायी  जा  इससे  कोई  हांनि  दिखाई  नहीं  देती  ।  .

 मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  ऊपरिपुल  का  निर्माण
 4957.  श्री  महेना  सिह  :  क्या  रल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  मुरंना  में  रेलवे  ऊपरिपुल  का  निर्माण  शुरू  हो  गया
 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  क्या  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसो  :  हाँ  ।

 और  पाया  संख्या  |  को  छोड़कर  सभी  कालम  तैयार  हो  गये  हैं  और  केपिंग

 ढाले  जा  चुके  हैं|  पाया  संख्या  1  का  कार्ये  रुका  पड़ा  है  क्योंक्रि  राज्य  श्यायालय  के

 स्थगन  आदेश  की  बजह  से  भूमि  की  सुपु्दंगी  नहीं  कर  सकी  मामले  पर  राज्य  सरकार  के  साथ

 कारंवाई  की  जां  रहो  है  ।
 ,

 शोरान्र-मंगलौर  लाइन  को  बोहरा  करमां

 4958.  ड्रा०  के०  जी०  प्रवियोडी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  रेलवे  की  शोरान्र-मंगलौर  लाइन  पर  केवल
 एकल  ट्रैक

 की  सुविधा  है  और  गाड़ियों  का  आवागमन  केवल  2.5  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  गति  से  होता
 और  .

 हु  यदि  तो  सरकार  का  इस  लाइन  को  दोहरा  बनाने  और  गाड़ियों  की  गति  को

 सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  |

 रेल  मंत्री  बंसी  :  भोर
 से

 मंगलोर  एक  इकहरी
 लाइन

 खंड  जिस  पर  शेरुवण्णू  र-कालीकट  भर  का  नीकट-मंगलौर  खंडों  में  गाड़ियां  90  से  100
 -  प्रति  घंटा  की  अधिकतम  अनुमत  रफ्तार  से  चल  रही  है  |  इस  खंड  की  क्षमता  बढ़ाने  और

 गाड़ियों  की  औसत  रफ्त4र  में  आगे  और
 सुधार  करने  के  इस  खंड  पर  लाइन  क्षमता  के  कई
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 कार्य  चल  रहे  हैं  तथा  इस  खंड  पर  रेल  पथ  की  पुनसंरचना  के  लिए  संवेक्षण  कार्य  भी  जारी

 सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  के  बाद  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  कार्य  भ्ारम्भ  करने  के  लिए
 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच  की  जायेगी  ।

 पिछले  12  महीनों  के  दोरान  दर्ज  किए  गए  सलेरिया  के  सामले  «्

 4959.  हो  कमला  प्रसाद  सिह  :  भया  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  सम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मलेरिया  की  घटनाओं  में  बृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  पिछले  12  महिनों  के  मलेरिया  के  कितने  मामले  दर्ज  किए
 गए  ओर  यह  आंकड़े  उससे  पूर्व  के  12  महिनों  की  अर्वाधि  के  आंकड़ों  से  किस  प्रकार  तुलनीय  हैं

 तथा  इन  अंवधियों  के  दौरान  इससे  कितने  लोगों  की  मृत्यु  और

 इस  बीमारी  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेर्न  :  और  1977

 से  मलेरिया  की  संशोधित  कार्य  पोजना  शुरू  हो  जाने  से  केवल  कुछेक  इलाकों/पाकेटों  को  छोड़कर

 होष  स्थानों  पर  मलेरिया  के  प्रकोप  में  आम  तौर  पर  कमी  देखी  गई  ।  किन्तु  उपलब्ध  नवीनतम

 आंकड़ों  से  निएचय  ही  1984  में  मलेरिया  की  घटनाओं  में  मामूली  सी  बढ़ोतरी  देखो  गई  |  वर्ष

 1983  और  1984  के  दौरान  मलेरिया  के  रोगियों  तथा  मलेरिया  के  कारण  हुई  मौतों  के  संबंध

 में  अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 समूचे  देश  में  मलेरिया  का  नियंत्रण/उन्‍्मूलन  करने  के  लिए  निम्नेलिखित  विशिष्ट

 कदम  उठाये  गये

 1.  ज्वर  वाले  रोगियों  का  पता  उनके  रक्त  लेप  लेने  और  उनका  अनुमानित
 खार  करने  के  लिए  निगरानी  कार्यकर्ता  हर  पखवाड़  में  प्रत्येक  गांव  का  दौरा  करते  हैं  ।

 2.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  प्रयोगशालायें  ज्वर  वाले  रोगियों  रक्‍त  अलिपों  की

 तुरन्त  जाँच  करती  है  और  जिन  रीगियों  में  मलेरिया  के  चक्षण  पाये  जाते  हैं  उनका  रेडिकल  इलाज

 किया  जाता  है  ।

 3.  जिन  देहाती  क्षेत्रों  में  प्रति  वर्ष  1000  जनसंरूया  के  पीछे  मलेरिया  के  दो  अथवा

 अधिक  रोगी  पाये  जाते  हैं  उन  सभी  क्षेत्रों  में  कीटनाशी  दवाओं  का  छिंडकाव  किया  जाता  है  ।

 4.  मांवों  में  औौषध  वितरण  केन्द्र  ओर  ज्वर  उपचार  डिपो  काम  कर  रहे  हैं  ताकि  ज्वर

 वाले  रोगियों  को  अविलम्ब  दवाई  उपलैंब्ध  कराई  जा  सके  ।

 5.  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  इस  विषय  पर  स्वास्थ्य  जानकारी  प्रदान  करने

 का  काम  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 6.  पी०  फाल्सीपरम  के  संक्रामण  जिसके  कारण  प्रमस्तिक्रीय  मलेरिया  हो  जाता

 रोकने  के  लिए  देश  में  प्रभावित  क्षेत्रों  में  फाल्सीपरम  नियंत्रण  कार्यक्रम  चलाया  जा  वहा  है  ।

 7.  मलाथियन  जैसी  महंगी  औषधियों  की  ख्वरीद  करने  में  राज्यों  की

 नाइयों  को  महसूस  करते  हुए  भारत  सरकार  ने  राज्यों  को  मलाधियन  की  समूची  मात्रा  देते  का

 है
 Sy  बा

 टी  न  केन्दीय  सरकार  करेगी  ।
 किया  है  जिशध्षकी  पूर्ण  लागत  की  प्रतिपूर्ति  केन्द्रीय  सरकार  करेगी  ।

 ६  ०७4  *  न
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 हि

 7  हतण

 .राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  1983  तथा  1984  के  दौरात  मलेरिया  के  रोगियों  तथा

 इससे  हुई  मौतों  की  संख्या
 ह  का  ॥

 —_—
 कऋ्रम  राज्य  संध  धासित  1983  $  1984

 ___
 पजैत्रकानाम  ,  रोगी  मौतें  रोगी  माँतें

 roe  3 4  जगा

 1.  क्रांप्र  प्रदेश  36386  ल+  45655... --
 2.  बृस्तम  48146

 16
 50186  20

 3.  बिहार  30200  6  23009  ,  10

 4.  गुतरत  264486«  --  237937  —

 5.  हरियाणा  138600  2.  -.  146610  3

 6.  -  हिमाचल  प्रदेश  38947  न  27966  _

 :  7.  जम्मू  और  कषमीर
 9901.

 --  18144  _

 8.  क्रर्ताटक  61982  न  30753  न

 9.  केरल  |  3725  —  3946  --.

 10.  मध्य  प्रदेश  170833  _  13  95405  95405  12

 11.  महाराष्ट्र  82983  1  90675  —

 12.  मणीपुर  “1553  1  ».  1284  ज+

 13.  मेघालय  11116  1.
 5

 16507
 *+--

 14.  नागालेंड  *  5538  —  4567  न

 15.  उड़ोसा  217341  50:  238949  49

 16.  पंजाब  177265  41  216005.  58  :

 17.  राजस्थान  88332  —  89691  न

 18.  सिविकम  ह  35  27  ना

 19.  62899  --  66760  —

 20.  त्रिपुरा  19256  13  12792  24  '

 21.  उत्तर  प्रदेश  285618  16  387154
 न

 22.  ,  पश्चिम  बंगाल
 -  39910  4...  ,  .  41744  6

 23.  अण्डमान  और  ५

 बारद्वीप  समूह  6435  2  4054  “  1

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  31343:  25382  बन

 25.  चंडीगढ़  23306:  --  24292  _

 26.  दोदर  व  नगर  हवेली  1660  न+  .  1640  ना

 27...  दिल्‍ली  42107  52  38108  40

 28.  गोबा  882  .  --  806  न



 1  2  3
 “4,  4  ,  5  6

 SS
 29.  लक्षद्वीप  5  न  3  --

 30.  मिजोरम  २  14991  5  15125  6
 31.  पांडिचेरी  ४  434  544  _

 32.  कोल्‍ूड  फील्ड  859  -
 ५

 408  --

 33.  डी  एन  के  प्रोजेक्ट  9787  15  6106  18
 —  a  अमर ———  आरन-+-मन---म-मम

 योग  _  239  oe
 ताप बिजली घरों का प्रदूषण नियंत्रण

 247

 आंकड़े  अन्तिम
 ्््ः

 विद्युत मंत्रों यह  +
 ताप  बिजली  घरों  का  प्रदूषण  नियंत्रण

 4960.  श्री  सनत  कुमार  संडल  ८  क्‍या  सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  ताप  बिजली  घरों  के  लिए  प्रदूषण  और  जल  दोनों  नियंत्रण  के  बारे

 में  कोई  भध्ययन  किया  गया  -

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्‍या

 हि  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  के  साथ  क्‍या  विस्तृत  भपेक्षायें  पालन  के  लिए  निर्धारित
 गई  हैं  और  जो  केन्द्वीय  विद्यू,त  प्राधिकरण  को  सूचित  की  गई  और

 इसके  लिए  कितनी  विदेशी  प्रौद्योगिकी  और  आयात  की  आवश्यकता  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  प्ररुण  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 डाकटरों  का  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रस्पतालों  में  सरकारी  नौकरी  छोड़ना
 4961.  भ्रो  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  1  ०

 क्या  बड़ी  संख्या  में  डाकटरों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  सरकारी

 मौकरियां  छोड़  दी

 ह॒

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-बार  केन्द्रीय  सरकार  की  सेबा  कितने  डाबटरों  ने

 ग्रहण  की  है  और  कितनों  ने  छोड़ी  भौर

 सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्मा  कदम  उठाने  का  विख्वार

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  नी  नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  डाकटरों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों
 में  सेवा  शुरू  उनकी  वर्षबार  संख्या  निम्नलिखित

 वर्ष  जिन  डाक्टरों  ने  सेवा  शुरू  जिन  डाक्टरों  ने  सेवा  छोड़ी
 उनकी  संख्या  उनकी  संख्या

 1982  357  82
 1983  648  70
 1984  459  80

 wee
 रिक्त  पदों  को  भरने  की  वारंवाई  की  गई

 66
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 क्केन्द्रीय
 सरकार  स्वाइब्यਂ

 योजना  के  श्रौषधालय  की  संख्या

 न

 दे

 में  नंगर-वार  औषधालयों  का  ब्यौरा

 25

 देश चल केन्द्रोय  सरंकार  स्वास्थ्य  योजना  में  कुल  कितने  ओष  लय  और

 रे

 के

 समय  200:

 के ड  में  केन्द्रीय  रारकार  स्वास्थ्य  योजना  मद्रास  में  च॑

 स्‍५

 है  जिसमें  12

 ,  एक  आयुर्वेदिक  यूनिट  और  एक  होम्योपैथिक  यूनिट  कायें  कर  रहे  हैं  ।

 a

 कोचीन  शिपयाड्ड  में  घाटा  ॥

 प्रो०  के  ०  बी०  थामस  :  क्‍या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  ह  इंहाग  की  कृपा

 सर

 को  पता  है  कि  केरल  में  कोचीम  शिपयाड्ड

 क्‍या  एम०  ई०  मराठा  मिशन  में  लगाया  गया  प्रोपेलर  शप्ट

 प्प

 था  तथा  इसके

 ;

 पर  प्रयोग  किया  गया  अतिरिक्‍त  प्रोपेलर  शंफ्ट  भी  क्षा
 ह  22  लाख  रुपए  की  हानि  और

 ह  न  ह

 .....  इसे  आश्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  एकक  बनाने  के  लिए

 ०००

 का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?
 ह  ह

 नौबहन
 श्र

 ऐ

 भाण  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  देश

 ग्रायुवं  दिक  और  29  होम्योपैधिक  औषधालय/यूनिट  कार्ये

 रहा
 स्‍्ते

 पाया  गया

 न्‍्लौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्र
 सा

 कोचीन  हि

 रण

 डे  के  घाटे  में  चलने  के  निम्नलिखित  कारण  हैं

 )  नीय  तत्वों  ज॑ंसे  पावर  बिजली  में

 का  अपेक्षाकृत  कम  उपयोग  होना  ।  े

 |

 जों  की  कीमत  का  सरकारी  फामू  ले  के  आधार  पर

 जिसका
 उत्पादन  की  लागत  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता

 i पेलर
 शफ्ट  के  क्षतिग्रस्त  होने  की  घटना  जहाज  निर्माण  उ ०

 |  ०  त््

 दा

 स  क्षति  के  कारण  कितना  घाटा  यह  म

 «बाद  ही

 ०

 गग  सकेगा  ।

 क्षमता  के
 उ

 में रे
 '  उत्पादन  हुआ  ।  कीमत

 नदिचत

 करने
 वाले  सिद्धांत  की परामर्श  कर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ह  |
 मधुमेह  रोग  के  पीड़ित  लोग

 4964.  श्रीमती  साधुरी  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह.बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 -
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 काम  आस  इइ३  लगभग

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  को  जामकारी  है  कि  भारत  में  लगभग  लोग

 मधुमेह  रोग  से  पीड़ित  हैं  जिसके  कारण  अन्धापन  गुदे  का  कार्य  न  गँग्रीन  और  दिल  का

 दौरा  पड़ने  जैसी  विभिन्‍न  बीमारियां  हो  सकती  भौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  लोगों  को  अपनी  इस  बीमारी  में  अपनी  देखभाल  स्वयं

 करने  सम्बन्धी  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  कथा  उपाय  करने  का  बिचार  है  ?

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  भन्‍त्री  योगेन्तर  :  मधुमेह  एक  अधिसूच्य

 रोग  नहीं  है  भौर  इस  रोग  से  कितने  व्यक्ति  बीमार  उनकी  वास्तविक  संझुया  मालूम  नहीं  है

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  आघार  पर  वर्ष  1979-1981  के  दोरान  देश  के  विभिम्न  अस्पतालों

 भर  ओऔषधालयों  में  मघुमेह  से  पीड़ित  जिन  ब्यंक्तियों  का  इलाज  किया  गया  उनकी  संख्या  इस
 प्रकार  है  --

 बचे  रोगियों  की  संख्या

 1979  4,25,527

 1980
 ह

 2,08,482  ,482

 4,91,447

 (8)  नियन्त्रण  कार्य  क्रम  नामक  एक  नई  योजना  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण
 को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  में  शामिल  की  गई  इस  योजना  की  मूल

 नीतियों  में  यह्‌  बात  शामिल  की  गई  है  कि  मधुमेह  का  उपचार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  देख-रेख

 क्रम  का  एक  भाग  होना  स्वास्थ्य  देख-रेख  कामिकों  को  चाहिए  कि  बे  रोगियों  को

 मेह  रोंग  विशेषकर  तीव्र  ओर  पुराने  विकारों  के  बारे  में  वास्तविक  जामकारी  दें  ।  इस

 मंत्रालय  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  तक  योजना  आयोग  की  फाइनल  क्लीएऐरेंस  नहीं
 मिली  है  ।

 झरीपुर  गांव  के  निकट  रल  फाटक  बनाने  की  सांग

 4965,  क्री  ब्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्बलपुर  भारसुगुटा  रेल  लाइन  पर  श्रीपुर  गाँव  के  निकट  एक  रेल  फाटक  घनाने

 की  कोई  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  फदम  उठाये  गये  हैं  ?

 शेल  मंत्री  बंसो  :  जी  हां  ।

 मांग  नये  समपार  की  व्यवस्था  के  लिए  वर्तमान  नियमों  के  नये

 पारों  कै  लिए  प्रस्ताव  इस  आइवासन  के  साथ  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  होना  चाहिए  कि

 इसकी  लागत  वहन  करेंगे  ।  श्रीपुरा  गांव  से  पत्र  प्राप्त  होने  पर  उनको  सूचित  कर  दिया  गया  है
 कि  वे  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  करें  और  भावश्यक  प्रस्ताव  प्रायोजित

 |

 सम्बित  प्रग्तरष्ट्रीय  बहुद्देरयीय  परियोजनाएं

 के  966.  झो  एन०  डेनिस  ;  कया  सिंचाई  झोौर  विश्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  +
 कया  राष्ट्रीय  महत्व  की  अन्तर्राज्यीय  बहुद्देधपीय  नदी  घाटी  परियोजनाओं  की  वित्तीय

 समस्याओं  को  हल  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 68
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 केन्द्र  द्वारा  मंजूर  की  गई  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  लम्बित  अधवा  अधूरी  पड़ी  हुई
 हैं  जिन्हें  केन्द्र  अथवा  राज्य  से  वित्त  न  मिलने  के  कारण  वित्तीय  कमौ  का  सामना  करता  पड़  रहा

 भौर  *  षि

 क्या  केर्द्र  सरकार  ऐसी  परियोजनाओं  को  फेन्द्रीय  सहायता  देने  पर  विचार  कः

 रही  है  ?

 सिच।ई  झोर  विद्युत  मंत्री  बी०  से  देश  में  13  अन्तर्राज्यीय

 बहुप्रयोजनती  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  इनकी  वित्त  व्यवस्था  केर्द्र  द्वारा
 दी  जाने  वाली  ब्लाक  सहायता  सहित  राज्यों  के  समग्र  संसाधमों  में  से  की  जाती  है  ।  राज्यों  की

 वाधिक  योजनाओं  में  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  अपेक्षित  परिथ्ययों  के  निर्धारण  करने  का
 प्रस्ताव  है  । "  थक

 शाज्यों  में  जनसंख्या  सलाहकार  समितियों  को  स्थापना  करना

 4967.  श्री  जगन्नाथ  क्या  स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 ,  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्यों  में  जतसरूया  सलाहकार  समितियों  की  स्थापमा  करने  हेतु  कोई  श्रस्ताव

 के सरकार  राधीन  और

 यदि  तो  इनके  उद्देश्यों  के  बारे  में  ब्योरा  कया  है  ओर  इनके  द्वारा  किए  गए

 कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर्न  :  और  राज्य

 सरकारों  से  अनुरोध  है  किया  गया  है  कि  वे  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  प्रभावकारी  ढंग  से

 कार्यान्वित  करमे  के  लिए  एक  सलाहकार  एवं  पुनरीक्षा  तन्त्र  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  जतसंख्या

 सलाहकार  परिषदों  का  गठन  कर  लें  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अब  तक  केवल  एक  राज्य  नेद्दी

 ऐसी  समिति  के  गठन  की  सूचना  दी

 यात्री  भोर  माल  भाड़  से  प्राप्त  प्राय

 4968.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  और  रेलवे  में  स्थित  स्टेदनों  से  प्रारम्भ  होने  वाली  गाड़ियों  के

 आधार  पर  वर्ष  राज्य  से  रेलवे में  के  बीच  की  अवधि  में  रेल्नवे  बार  यात्री  किराये  भौर

 माल  भाड़े  के  रूप  में  कितनी  भाय  भर

 उपयु क्‍त्र
 अवधि  में  भाग  की  औसत  क्या  थी  नि  5

 रल  मंत्री  बंसी  और  रेलवे  लेखे  न  तो  प्रारम्भिक  स्टेशनों  के

 भआाधार  पर  बनाए  जाते  हैं  थौर  न  ही  उन्हें  राज्यवार  रखा  जाता  प्रारंभिक  यात्री  और  माल

 यातायात  से  हुई  आय  के  रेलवे  वार  आंकड़े  मोदे  तौर  पर  संलन्‍्त  विवरण  में  दिए  गए
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 लिखित  उत्तर
 ः

 2  1985

 विवरण

 ह॒  रुपयों

 1980-81  1981-82'  1982-83  1983-84
 4

 वर्षों के

 लिए  भौसत

 मध्य  यात्री  131.52  157.03  184.59  .  220.31  173.36

 माल  169.63  235.08  360.87  429.16  298.68

 पूवं  यात्री  -87.07  109.09  122.87  145.99  116.36

 माल  247.74  377.22  513.13  612.17  437.57

 यात्री  179.10  224.62  256.58..  298.22  239.63

 माल  187.31  .262,02  334.30  326.0:  277.44

 पूर्वोत्तर  यात्री  50.21
 54.30  60.93  75.44  60.22

 माल  24.88.  26.27  38.81  41.27  32.81

 पूर्वोत्तर  सीमा  यात्री  24.12  28.98.  32.86.  37.04  3045

 नाल  32.63  51.35  75.46  87.13  61.64

 दक्षिण  यात्री  89.74  111.37  134.17  147.81  120.77

 माल  123.89  171.17  191.67  189.54  169.07

 दक्षिण  मध्य  यात्री  62.34.  76.45  91.25  105.58  83.91

 माल  112.01  164.57  215.16  248.68  185.11

 दक्षिण  यात्री  56.64.  70.31  83.52  97.71  77.05

 ह  माल  445.67  674.70  839.41  977.87  734.41

 पदिचम  यात्री  135.05  156.82)  194.05  .  231.03  179.24 ह

 माल  266:74  362.19  388.17  419.97  359.27

 कोलम्बो  के  प्रभुख  हांसशिपमेंट  केन्द्र  होने  से नौबहन  उद्योग  की  समस्याएं

 4969.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  नौव॑हन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने.कौ  कृपा

 करेंगे
 ह  |

 क्‍या  वर्तमान  फीडर  सेवा  और  ट्रांसशिपमेंट  व्यवस्था  जिसमें  प्रमुख

 टूंसशिपमेंट  केन्द्र  भारतीय  नौवहन  उद्योग  की  समस्याएं  बढ़  गंई  हैं  तथा  भारतीय  नौवहम
 फम्पनियाँ  के  पोतों  को  भारतीय  बंदरगाहों  से  लम्बी  द्री  के  लिए  पर्याप्त  माल  मिलने

 संमावनाएं  कम  हो  गई  हैं
 *  यदि  ब्वत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  तथा  गत  वर्षों  के  दौरान  फीडर  कंटेनर  सेवा

 द्वारा  भारत  की  विभिन्‍न  बंदरगाहों  कितना  माल  उठाया  गया  तथा  कोलम्बो  में  माल  लेने  को

 :  प्रतीक्षा  में  खड़े  विशांल  मुख्य  पोतों  को  अन्तरित  किया  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  उठाने  का  विचार  है  ?
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 1907  लिखित  छत्तर

 जप  ——  जय

 नौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रतलय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान

 ररष्ट्रीय  स्तर  पर  लंबे  और  सीधे  नौवहन  मार्ग  के  संदर्भ  में  भौगोलिक  स्थिति  और  भाल

 उतारनें  के  लिए  आधुनिकतम  मशीनरी  की  सुविधा  उपलब्ध  होने  से  जहाजों  के  यहाँ  से  जाने  में

 समय  कम  लगने  के  कारण  कोलंबो  एक  प्रधाब  पारेषण  पत्तन  रूप  में  उभर  रहा  भंभी  यह
 संटीक  रूप  में  कहना  कठिन  है  कि  इसका  भारतीय  नौवहन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 जिन  चार  बड़े  पत्तनों  से कोलंबो  तक  सहायक  नौवहन  सेवाओं  द्वारा  माल  ढोया

 जाता  है  उनके  बारे  में  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 क्रम  सं०  पत्तम  का  नाम  कोलंबो  तक  सहायक  नौवहन  सेवाओं

 ढोया  गया  माल  टरनों

 1983-84  में  1984-85 5
 1.  मद्रास  68592  84427

 2.  बम्बई  116998  179617

 3.  कलकत्ता  115000  *  125000

 4.  कोचीन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  58800

 विदेशों  को  भारत  से  निर्यात  होने  बाले  या  विदेशों  से  भारत  में  आयात  होने  वाले

 माल  कै  ढोने  में  कोलंबो  पर  कम  निरर  रहने  और  भारत्तीय  नोवहन  कम्पनियों  को  सहापता  देने  के

 लिए  जो  उपाय  किए  गए  हैं  या  किए  जा  रहे  उनमें  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं

 (1)  भारतीय  पत्तनों  पर  स॒विधा  में  अपेक्षाकृत  सुधार  लाया  जा  इस  समय  मद्बास

 एक  ऐसा  पत्तन  है  जहां  कन्टेनरों  को  जहाज  पर  घढ़ाने-उतारने  के  लिए  अत्याधुनिक

 मशीनें  उपलब्ध  हैं  और  जो  माल  विदेशों  को  भेजा  जाता  है  या  विदेशों  मंगाया  जाता

 हैं  उसका  अधिंकांदा  इसी  पत्तन  से  होकर  जाता  है  ।

 (1)  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  अन्य  सरकारी  संगठनों  को  यह  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  बह

 आयात  यथासंभव  नौतल  परयंन्‍्त  निःशुल्क  के  भाधार  पर  और  निर्यात  लागत  बीमा

 भाड़ा  आधार  पर  किया
 हा

 (iii).  कंटेनरों  में  बन्द  माल  की  हलाई  करने  के  लिए  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  छह  सेलुलर

 जहाज  खरीदने  का  निर्णय  किया  है  ।

 उड़ीसा  में  विभिन्‍न  रेल  स्टेशनों  पर  श्रपर्याप्त  सुविधाएं
 ः

 4970.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में

 खचिलका  और  राजगंगपुर  रेलवे  स्टेशनों  हुए  प्लेट

 पीने  के  पानी  आदि  जैसी  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं
 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन  स्थानों  पर  नए  उद्योग  और  संस्थान  पहले  ही  स्थापित

 हो  चुके  हैं  और  यात्री  यातायात  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इन  स्थानों  पर  जल्द-जल्दਂ  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर  2:  1985

 तहत  कक

 रेल  मंत्रों  बंसो  :  इन  सभी  स्टेशनों  पर  बुनियादी  यात्री  सुविधाएं
 जैसे  पेयजल  की  सप्लाई  आदि  मौजूद  हैं  ।  इन  स्टेशनों  पर  मौजूद

 डोरमिट्री  और  छतदार  प्लेटफार्मों  से  सम्बन्धित  एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 राजगंगपुर  भौर  सम्बलथुर  स्टेशनों  पर  यात्री  यातायाता  में  केवल

 मामूली  वृद्धि  हुई  है  ।

 स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  यात्री  सुविधाओं  की  निधि  की  उपलब्धता  और

 विभिम्न  स्टेणनों  की  तुलनात्मक  आवश्यकता  के  अनुसार  एक  कार्यक्रमबद्ध  आधार  पर  की  जाती

 है  ।  इन  स्टेशनों  पर  यात्री  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  का  फिलहाल  कोई  स्वीकृत  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हैं  ..  विवरण

 हटेणन  का  ताम  डोरमिटी  और  छतदार  प्लेटफामं
 के  सम्बन्धित  वर्तमान  सुविधाओं  का  ब्यौरा

 सम्बलपुर  स्‌  श्रृणी  प्रतीक्षालय

 छतदार  प्लेटफामं

 रायगड़ा  उच्च  श्र  णी  प्रतीक्षालय

 छतदार  प्लेटफार्म

 कैसिंगा  हि  उच्च  श्रेणी  प्रतीक्षालय

 छतदार  प्लेटफार्म

 तालचेर  उच्च  श्रेणी  प्रतीक्षालय

 फ्लारसुगुडा
 _

 प्रतीक्षालय

 राजगंगपुर  छतदार  प्लेटफामे

 उच्च  श्रणी  प्रतीक्षालय  रा

 ७

 का

 के

 है

 we

 ६७

 +

 (9

 ४

 उड़ीसा  में  दावा  क।र्यालय  को  स्थापना

 4971.  भी  चलितामणि  जैना  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  तमाम  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  काय॑  करता  परन्तु  छुूसके

 दावा  कार्यालय  कलकत्ता  में  स्थित  जिससे  व्यापारियों  को  अपने  दावे  कलकत्ता  कार्यालय  को

 भेजमे  पड़ते  हैं  जिस  कारण  उनके  निपटारे  में  विलम्ब  होता

 क्‍या  भाल/पासेल  भादि  के  खो  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  से  उत्पन्न  होने  वाले  दावों

 कै  निपटान  के  लिए  व्यापारियों  की  सुविधा  हेतु  उड़ीसा  में  दावा  कार्यालय  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और  -  न

 42



 12  1907  लिखित  उत्तर
 ध

 जजतज  ऋण

 इस्न  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रो  बंसी  :  यद्यपि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  का  दावा  कार्यालय  कलकत्ता  *

 में  स्थित  इस  कारण  उड़ीसा  क्षेत्र  के  दाबों  के  निपटारे  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  छोटी  रेल  लाइनों  को  बड़ो  रल  लाइनों  में  बदलना

 «4972.  झ्ली  खलिताभमणि  जैना  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डड़ीसा  में  छोटी  रेल  लाइनों  की  संरुया  कितनी

 कया  इन  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  ब्यवहायंता  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया
 ॥

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं

 इन  लाइनों  को  बदलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 क्‍या  इस  बात  की  घड़ी  माँग  है  कि  बड़ी  लाइन  में  बदले  जाने  तक  वर्तमात  व्यवस्था

 के  अंतर्गत  कायें  क्षमता  और  उपयोगिता  बढ़ाने  के  लिए  वर्तमान  लाइन  को  सुदृढ़  बनाया
 जाए  ताकि  आदिबासी  बहुल  क्षेत्रों  के  लोगों  को  लाभ  मिल  सके  ?

 रल  मंत्री  बंसो  :  दो  ।

 से  रूपसा-बाँगरी  पोसी  छोटी  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमाौन  परिवतेन

 करने  के  लिए  1981  में  एक  टोह  इजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण

 रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  परियोजना  वित्तक्षम  नहीं  बौपाडागुनुपुर  छोटी  लाइन  का  बड़ी  लाइन

 में  आमान  परिवतंन  करने  के  लिए  निकट  मूत  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  संसाधनों

 की  बेहद  तंगी  तथा  पहले  से  की  हुई  भारी  वचनबद्धताओं  को  देखते  हुए  इन  प्रस्तावों  पर  विचार

 करने  के  लिए  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 इन  लाइनों  पर  रेल  पथ  और  पुलों  का  संतोषजनक  ढंग  से  अनुरक्षण  किया  णा  रहां
 है  |  रूपसा-बांगरी  पोसी  खंड  के  रफ्तार  प्रतिबन्ध  वाले  भाग  पर  मौजूदा  पुराने  रेल  पथ  को  घन

 की  उपलब्धता  के  अनुसार  1986-87  तथा  अनुवर्ती  वर्षों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  ताकि  रफ्तार
 |

 को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 रेलवे  में  कुलियों  की  संख्या

 4973.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  कुलियों  की  संख्या  कुल  कितनी
 वर्ष  1982  से  1984  उनकी  संख्या  का  वर्ष-वार  जोन-वार  ब्यौरा  कया

 स्टेशनों  पर  कुली  से  सामान  उठवाने  के  लिए  कितनी  मजदूरी  निश्चित  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उसमें  कितनी  बार  वृद्धि  की  गई  है  और  उसका  ब्यौरा

 क्‍या

 (=)  क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  कुलियों  की  मजदूरी  में  वृद्धि  करने  का  है
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 यद्ि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 रेलवे  द्वारा  कुलियों  को  और  क्या  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भौर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 ह

 पटना  जंफशन  पर  सुविधाएं

 4974.  भरी  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 _ (8)  क्या  रेलवे  यात्रियों  को  पूर्व  रेलवे  के  पटना  जंकशन  पर  ऊपरि-पुतों  के  तंग  होने

 कारण  एक  प्लेटफार्म  से  दूसरे  प्लेटफार्म  पर  आने  जाने  में  तथा  टिकट  खिड़कियों  को  कमी  होने
 -  के  कारण  टिकटों  को  खरीदने  में  कई  घंटे  लाइन  में  खड़ा  होने  के  फलस्वरूप  भारी  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता
 -

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आरक्षण  काउटर  और  सामान्य  टिकटघरों  के  नजदीक  पेयजल

 का  प्रबन्ध  स  होंने  के  कारण  यात्रियों  को  प्यासा  रहना  पड़ता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाह्ी

 करने  का  विचार  है  और  यह  कार्यवाही  कब  तक  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  से  यात्री  यातयात

 की  आवध्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तीसरे  ऊपरि  पैदल  पुल  का  निर्माण  करने  के  लिए  पहले

 ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  इसका  निर्माण  1987  तक  पूरा  हो  जाने  की  भ्रत्याव्ा  बतंमान

 बुकिंग  काउन्टर  पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  ।

 प्रतीक्षालय  में  और  प्लेटफार्मों  पर  नलों  की  व्यवस्था  आरक्षण/बुकिग
 लयों  के  समीप  एक  जल  शीतक  तथा  नल  की  व्यवस्था  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 |
 समेनिनजाइटिस  के  कारण  हुई  भोतें

 *
 |]  हि  .

 4975.  श्री  राम  पूजन  पढेल  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्यांण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :
 हे

 क्‍या  कुछ  विशेषज्ञों  ने  कहा  है  कि  प्रदूषण  भी  मेनिनजाइटिस  ज्वर  फैलने  का  कारण

 है  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  और  '
 ह

 सरकार  का  विचार  इस  खतरनाक  रोंग  को  फैलने  से  रोकने  या  प्रदूषण  रोकने-के

 लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  है  ?  ह

 ु  स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्न  :  सरकार  को  ऐश्ी  किसी

 रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं
 ््ि

 इस  रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (1)  इस  रोग  पर  विशेषकर  प्रभावित  बस्तियों  और  तंग  बस्तियों  में  निरन्तर  निगरानी

 रखी  जा  रही  है  ।

 (2)  अनुमानित  क्लीनिकी  निदान  के  आधार  प्र  भी  इस  रोग  का  प्रारम्भ  में  ही  निदान

 और  उपचार  किया  जा  रहा
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 हप  ः
 कम  कन्मयकककननकन>कनकन कम  पकनपक

 (3)  भौषधियों  की  पर्याप्त  मात्रा
 में  पूर्ति  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है

 ।'
 सभी

 तालों  और  ओऔषधालयों  ने  पर्याप्त  मात्रा  में  अपेक्षित  एण्टीबायोटिक  और  सहायक  दवाइयां  रखी

 हुई

 ह
 .

 धि  (4)  आम  जनता  जागरूकता  पैदा  करने  और  इन्हें  इस  रोग  का  प्रारम्भ  में  निदान

 और  उपचार  करने  की  जरूरत  पर  बल  देने  के  लिए  दूरदर्शन  और  समाचार  पत्रों

 की  सेदाओं  का  उपयोग  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 (5)  भारतीय  आयुविज्ञान  संघ  ने  रोगियों  का  उचित  उपचार  करने  के  ब्रारे  में  अपने

 सदस्यों  को  अनुदेश  जारी  करने  हेतु  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।  :
 ह

 (6)  शरीर  के  जिन  अगों  में  यह  रोग  हो  जाता  है  उनके  उचित  के  लिए

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  हमारे  अनुरोध  पर  विमान  द्वारा  भेजां  है  ।

 (7)  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  इस  रोग  के  वाहकों  और  उनके

 के  लिए  अध्ययन  शुरू  किए  ताकि  इस  रोग  का  कारगर  नियंत्रण  करने  के  लिए  इसकी  महामारी

 सम्बन्धी  जानकारी  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।

 (8)  यह  निर्णय  लिया  है  कि  पता  लगाये  गए  अत्यधिक  जोखिम  वाले  व्यक्तियों  को

 टीका  लगाया  जाए

 (9)  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थात  इस  रोग  के  महामारी  सम्बन्धी  पहलुओं  को  जांच

 फर  रहा  है  !

 पुराने  रेल  डिब्बों  को  विश्राम  कक्ष  के  रूप  में  उपलब्ध  कराने
 की

 योजना

 4976.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  ने  पुराने  रेल  डिब्बों  को  यात्रियों  के  लिए  विश्राम  कक्ष  के  रूप  में  हप

 लब्ध  करने  की  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  कुल  कितने  लोगों  लिए  स्थान  उपलब्ध  कराया  गया  कितने

 हाहरों  में  उपलब्ध  कराया  गया  है  और  इनके  अधिभोग  की  दर  क्या  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  वर्गों  के  ग्रात्रियों  यात्रियों  को  सुविधा

 के  लिए  देशभर  में  बड़े  पैमाने  पर  तियमित  विश्राम  कक्षों  के  लिए  व्यवस्था  करने  का  ओर

 कया  सरकार  खड़े  डिब्बों  को  टम्िनस  स्टेशनों  पर  रात  भर  रुकने  के  लिए  इस्तेमाल

 किए  जाने  के  बारे  में  विचार  करेगी  !
 *

 रल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  और  णी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विश्राम  कक्षों  की  इन  स्टेशनों  पर  व्यवस्था  की  जाती  है  जहाँ  इनकी  पर्पाप्त  मात्रा

 में  माँग  होती  है  और  उनका  निर्माण  करना  आर्थिक  रूप  से  ब्यवहाय  होता  यात्रियों  और

 गैर-रेल  यात्रियों  के  उपयोग  के  लिए  भारी  मात्रा  में  विश्राम  कंक्षों  का  निर्माण  छुरू  करने  की  कोई

 ब्रोजना  नहीं  है  ।
 सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना

 4977.  श्री  भ्रमर  सिह  राठबा  :  कया  लिचाई  प्लोर  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 ्ग्ग्णि

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  ग्रामीण  भारत  में  कृषि  के  लिए  सिंचाई

 सर्वोत्तम  है  और  यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्रोत  का  उपयोग  करने  के  लिए  कया  कदम

 उठाए

 उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 सिंचाई  प्रयोजन  के  लिए  सौर  ऊर्जा  पी०वी०  पम्पों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  और

 अनुसंधान  तथा  विकास  कार  को  युद्ध  स्तर  पर  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 सिंचाई  झोर  विद्यूत  मंत्री  बी०  और  हाँ  ।  सौर-पंपों

 पवन  छिड़काव  तथा  डििप  जल  टरबाइनों  तथा  मानव  तथा  पशु
 चालित  पम्पों  जंसे  माइक्रों  सिंचाई  उपकरणों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  मंचिग  से

 एक  केन्द्रीय  प्राग्मेजित  स्कीम  संचालित  कर  रही  है  जिसके  अन्तगंत  राज्यों  को  मंचिग  सब्सिडी

 उपलब्ध  कराई  जाती  छठी  योजना  के  दोरान  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  2.69  करोड़  रुपए  की

 राष्धि  सब्सिडी  के  रूप  में  प्रदान  की  गई  थी  ।

 गेर-परम्परागत  उर्जा  स्नोत  फोटो  वोल्टीय  पम्पों  के  प्रदर्शन

 तथा  फील्ड  परीक्षणों  के  माध्यम  से  सौर  उर्जा  के  प्रयोग  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कदम  उठा

 रहा  सौर  एकांशों  के  निर्माण  के  लिए  नई-नई  सामग्रियों  तथा  बेहतर  फोटो  वोल्टीय

 मापदण्ड  अभिकल्प  तथा  जल  पम्पिग  और  अन्य  तरीकों  के  लिए  उत्कृष्ट  प्रणाली  के  वास्ते  विभाग

 अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयासों  का  वित्त-पोषण  कर  रहा  इन  कायंक्रमों  को  सातवीं  योजना
 के  दौरान  और  तेज  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कोयले  का  भ्रायात

 4978.  श्री  भोला  लाथ  सेन  :  क्‍या  सिंचाई  शोर  विद्युत  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  ेु
 क्‍या  हाल  ही  में  तमिलनाडु  में  ताप  विद्यूत  केन्द्र  के  लिए  तृतिकोरिन  बंदरगाह  से

 एक  यूनानी  पोत  में  आस्ट्रेलिया  से  32,000  टन  से  भी  अधिक  कोयला  की  खेप  का

 आयात  किया  गया  तथा  इस  प्रकार  कोयले  की  ऐसी  और  अधिक  खेपों  का  आयात  करने

 के  लिए  आयात  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 यदि  तो  विदेशों  से  कोयले  के  ऐसे  आयात  के  लिए  जारी  किए  गए  आयात

 का  ब्यौरा  क्‍या  है

 कोयले  का  आगम्रात  करने  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  कोयला  खानों
 के  मुहानों  पर  कोयले  का  भारी  अनविका  मंडार  जमा  हो  जाने  के  कारण  कोल  इण्डिया  लिमिटेड

 को  उत्पादन  में  कमी  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा

 यूनानी  पोत  में  माल  का  आयात  किए  जाने
 के

 बया  कारण  हैं  जबकि  भारतीय

 नौवहुन  उद्योग  मल  की  कमी  के  कारण  कठिनाई  अनुभव  कर  रहा  और

 बाले  कोयले  का  आयात  करने  तथा  इस  प्रकार  के

 आयात के लिए प्रयोग में लाए जाने बाले पोतों के बारे में सरकार की क्‍या नीति है ?
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 विश्चत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  पअ्ररुण  :  से  तृतीकोरिन  ताप

 विद्युत  केन्द्र  के  लिए  कोयले  को  ढुलाई  में  बाधाओं  को  ध्यान  में  रखते  विशेष  रूप  से  समुद्र
 मार्ग  द्वारा  हल्दिया  बन्दरगाह  के  जरिए  तत्कालीन  उपाय  के  रूप  में  कोयले  का  भायात  करते  के

 लिए  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  अनुरोध  पर  कोयला  विभाग  से  परामझ्ष  करके  सहमत  हो  गई  है

 ताकि  तूतीकोरिन  में  विद्य  त  के  उत्पादन  को  हानि  न  हो  भौर  बफर  स्‍टाक  बनाया  जा

 कजज

 धातु  तथा  खनिज  व्यापार  निगम  को  अब  तक  एक  लाख  टन  कोयले  का  भायात  करने  के  लिए

 प्राधिकृत  किया  गया  है  ।  4.4.1985  को  एक  ग्रीक  जल  पोत  में  तृतीकोरिन  में  32,772  टन  की

 पहली  खेप  पहुंची  है  ।  स्टीम  कोयंला  के  आयात  के  लिए  कोई  लाइसेंस  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 अपेक्षित  स्थिति  में  उस  समय  कोयले  की  ढुलाई  की  सुविधाओों  से  युक्त  कुछ  भारतीय

 जल  पोतों  में  से  कोई  भी  उपलब्ध  न  होने  के  कारणਂ  एक  विदेशी  जल  पोत  का  उपयोग  किया

 गया  था  ।
 ह

 सामान्यतः  कोकिंग-कोल  के  आयात  की  अनुमति  विशेष  परिस्थितियों  में

 कोकिंग  कोयला  के  आयात  की  भी  भनुमति  दी  जाती  जल  पोतों  के  उपयोग  के  संबंध  में

 सरकार  की  नीति  है  कि  भारतीय  जल  पोतों  को  प्राथमिकता  दी  जब  भपेक्षित  स्थिति  में

 भारतीय  जल  पोत  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तब  विदेशी  जल  पोतों  का  उपयोग  किया  जाता

 श्ं  के  दौरान  जलाई  गई  नयी  गाड़ियाँ  और  के  दोरान

 चलाने  का  प्रस्ताव

 4979.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aq  क्‍या  भारतौय  रेलवे  द्वारा  वर्ष  नयी  के  दौरान  विशेषकर  पद्िचम  क्षेत्र  में

 कितनी  नई  रेल  गाड़ियां  चलाई  गई

 क्‍या  वर्ष  1985-86  के  दोरान  नई  रेल  गाड़ियां  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माघवराव  :  वर्ष  1984-85  के  दोरान

 भारतीय  रेलों  पर  कुल  121  भनुपनगरीय  तथा  186  उपनगरीय  नयी  गाड़ियां  चलायी  गयी  हैं  ।

 इनमें  से  10  भनुपनगरीय  तथा  15  उपनगरीय  गाड़ियाँ  पश्चिम  रेलवे  पर  चलायी  गई

 और  जी  हाँ  ।  1-5-85  से  10  अनुपनगरीय  तथा  24  उपनगरीय  गाड़ियाँ

 जलाई  गई  हैं  जिनमें  से  दो  अनुपनगरीय  तथा  15  उपनगरीय  गाड़ियाँ  पश्चिम  रेलवे  पर  चलायी

 गयी  हैं  ।
 ह

 केन्द्र  द्वारा  झ्ारम्भ  को  जाने  वालो  भ्नुमोद्ित  बिश्व,त  परियोजनायें

 4980,  थ्रो  मोहम्मद  महफ्‌ज  झलो  खां  :  क्या  सिच्चाई  श्योर  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ,
 १

 केन्द्र  द्वारा  किन-किन  अनुमोदित  बिश्त  परियोजनाओं  पर  काम  आरब्भ  किया

 जाना

 यह  विद्यूत  परियोजनायें  सरकार  द्वारा  कब  मन्‍्जूर  की  गई  मीं  तथा  इन

 साकषों  को  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  के  कमा  कारण
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 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  संबंध  में  कुल  कितमा  विलम्ब  हुआ  है  और  इन

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  आरम्भ  किए  जाने  के  समय  तक  भनुमानित  लागत  में  कितनी

 बद्धि  होने  की  संभावना  है  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 बिद्य  त  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  प्ररण  :  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  दो

 नुमोदित  विद्युत  परियोजनायें  जिन  प्र  अभी  काये  शुरू  किया  जाना  है  नामशः  मेघालय  में

 गारो  हिल्‍्स  ताप  विद्य्‌त  परियोजना  तथा  बिहार  में  कोइल  कारो  जल  विद्युत  परियोजना  ।

 गारो  हिल्स  परियोजना  1981  में  स्वीकृति  की  गई  थी  ।  मुख्य  रूप  से  निधियों  की  कमी

 भौर  परियोजना  की  लागत  43.20  करोड़  रु०  से  बढ़कर  106  करोड़  रु०  हो  जाने  के  कारण

 परियोजना  का  नए  सिरे  से  मूल्यांकन  किए  जाने  की  भावश्यकता  के  कारण  इस  प्रियोजना  पर

 कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 कोइल  कारो  परियोजना  391.83  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  1981  में  के-द्रीय

 क्षेत्र  में  क्रियान्वयन  के  लिए  हाथ  में  ली  गई  यद्यपि  कुछ  काये  शुरू  किया  गया  था  परन्तु

 भूमि  अध्ग्रहण  के  विरोध  में  स्थानीय  लोगों  के  भादोलनात्मक  रवेंये  के  कारण  परियोजना  पर

 अधिक  प्रगति  नहीं  को  जा  सकी  ।

 अजब  परियोजनाओं  पर  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  उस  समय  लागत  में  वृद्धि  तथा

 नाओं  में  हुए  समस्त  विलम्ब  का  पता

 स्वास्थ्य  श्चोर  परियार  कल्याण  के  लिए  धनराशि  का  प्रावंटन

 4981.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  घतराशि  का

 भावंटन  करने  हेतु  प्रस्तावों  का  सुझाव  देने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  एक  संचालक  दल  गठित

 किया  गया  और

 यदि  तो  उसकी  उन  सिफारिशों  का  ब्योरा  कया  है  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार
 कर  लिया  है  ?  ह

 स्वास्थ्य  विभाग  राज्य  मन्त्री  योंगे्न  :  और  योजना

 आयोग  में  मेंਂ  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  मौजदा  समग्र  स्थिति|

 प्रगति/समस्या  का  विवेचनात्मक  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  संचालन  दल  का  गठन  किया  था  |  इस

 दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  1984  में  प्रस्तुत  कर  दी  थी  जिसका  अभिप्राय  यह  था  कि  सांतबीं

 योजना  तैयार  में  यह  रिपोर्ट  वकिंग  पेपर  का  काम  देगी  ।  सातवीं  योजना  पहले  वर्ष  के  लिए

 700  करोड़  रुपये  का  प्लान  परिव्यप  अनुमोदित  किया  गया  है  जिसमें  से  200  करोड़  रुपये

 स्वास्थ्य  के  लिए  और  500  करोड़  रुपए  परिवार  कल्याण  के  लिए  रखे  गए  योजना  भाषोग

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  और  संसद  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  अनुमोदन  किए  जाने  के

 बाद  ही  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  क्षेत्र  भें  आवंटित  की  जाने  बाली  राधि  के  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  होगा  ।  *

 78



 12  1907  लिखित  उत्तर

 न्क्जिी  -  हर  ७७७८७ए्छरऋरऋऋछछा  जय  जय
 -  प्रावेशिक  शुल्क  बसूल  करने  वाले  सेडिकल  कालेजों  की  डिपग्रियों  को भारतोय

 खथिकित्सा  परिषद  हारा  सान्यता  दिया  जाना

 4982.  श्री  के०  पो०  उननोीकृष्णन  :  क्‍या  स्वाश्थ्य  झ्ोर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a  क्या  डिग्री  और  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए  प्रावेशिक  शुल्क  अथवा  दान  लेकर
 प्रवेश  देने  वाले  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  दी  जाने  वाली  डिग्रियों  को  भारतीय  चिकित्सा  परिषद

 द्वारा  मान्यता  प्रदान  की  जाती  है  और  यदि  तो  किन-किन  कालेजों  की  डिग्रियों  को  मान्यता

 प्राप्त

 ऐसे  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  अपने  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  क ेलिए

 क्या  शिक्षा  शुल्क  और  अन्य  वाधिक  शुल्क  वसूले  जाते  और
 ;

 क्‍या  सरकार  के  व्याजसाथिक  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिए  प्रावेशिक  शुल्क/दान
 कार  करने  के  बारे  में  कोई  नीति  बनाई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यह

 प्रणाली  कब्र  तक  जारी  रहेगी  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  भारतीय  भायुर£व
 परिषद  1956  के  अन्तगंत  इस  समय  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  डिग्री  प्रदान

 करने  वाली  संस्थाओं  की  मान्यता  को  इस  आधार  पर  वासिस  ले  लिया  जाये  कि  कोई  कालेज

 विशेष  कंपीटेशन  फीस  अथनबा  दान  ले  रहा  है  ।  कंपीटेशन  फीस/दान  लेने  वाले  सिम्नलिखित
 बेट  मेडिकल  कालेजों  को  एम०  बी०  बी०  एस०  डिग्री  और  कुछेक  अन्य  स्नातकोत्तर  अहंतायें  देने

 के  लिए  मास्यता  दी  गई  है  जो  सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  जाती

 मेडिकल  कालेज  विश्वविद्यालय

 1.  जेल्जे०एम०  मेडिकल  देवेनगेर  =~
 मंसूर  विश्वविद्यालय

 2  कबस्त्रबा  भेडिकल  मंगलौर  मंगलोर  विश्वविद्यालय

 3.  जे०  एल०  एन०  मेडिकल  बेलगाम  कर्नाटक  विद्वविद्यालय

 4.  एम०  आर०  मेडिकल  गुलबर्गा  गुलबर्गा  विश्वविद्यान्तय

 5.  दपानन्द  मेडिकल  लुधियाना  पंजाब  विद्वविद्यालय

 इसके  बारे  में  कोई  निश्चित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  यह  फीस  प्रत्येक  कालेज

 में  भिन्‍त-भिन्‍न  होती  है  ।

 ॥॒  भारत  सरकार  मेडिकल  कालेजों  में  छात्रों  को  दाछ्िला  देने  के  लिए  कैफीटेशन  फीस

 लेने  की  पद्धति  के  विरुद्ध  ह ैऔर  वह  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देती  रही  है  कि  वे  कंपीटेशन  फीस

 की  पद्धति  को  छोड़  दें  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषदों  के  संयुक्त  सम्मेशन  की

 7-9  1983  को  हुई  बैठक  में  इस  आशय  का  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  कि  राज्यों
 संघ  शासित  क्षंत्रों  को  चाहिए  कि  वे  मेडिकल  कालेजों  में  छात्रों  को  दाखिला  देने  के  लिए

 शन  फीस  लेने  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दें  ।

 मेनिनजाइटिस  शोर  मलेरिया  का  खतरा

 4983.  डा०  जी०  बिजय  रासाराब  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पथ  प#भिाभपियजयजडजोडजडगप्याे
 :  क्‍या  यह  सच  है  कि  अभी  हाल  ही  के  दंगों  में  हुई  जो  अब  तिलक  नगर

 में  रहती  को  मेनिनजाइटिस  और  मलेरिया  का  गम्भीर  खतरा  पंदा  हो  गयः  जेसा  कि  1  अप्रेल

 1985  के  आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  या  करने  का  कया

 विचास्  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नहीं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  दल  क्षत्र  का  दौरा  कर  रहे

 हैं  तथा  वहां  गलदाह/ज्बर  से  पीड़ित  सभी  रोगियों  को  सल्फाडाइजीन  गोलियों  के  साथ

 उपचार  प्रदान  कर  रहे  स्वास्थ्य  की  जानकारी  देने  के  उपायों  के  तौर  पर  मेनिनजाइटिपत  के

 बारे  में  क्या  करना  और  क्‍या  नहीं  करना  सभी  परिवारों  को  पैम्फलेट  बांटे  गये

 मलेरिया  रोगी  उपायों  को  भी  तेज  किया  गया  इन  क्षेत्रों  carg दवाई  छिड़काव  का

 लार्वा-रोधी  उपाय  तथा  पाथरेथ्यिम  का  छिड़काव  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  समुदाय  में  मलेरिया  के

 रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  साप्ताहिक  निगरानी  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 बंगलोर  शहर  में  सो०  जो०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियों  में  झोर

 |  प्रधिक  डाक्टरों  को  तेनाती

 4984.  भरी  ओो०  एस०  करुणा  भ्रग्यर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिबार  व  ल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह॒

 क्‍या  बंगलोर  शहर  में  कितनी  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियां  कायं  कर

 रही  |
 बंगलौर  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कर्मचारी  रह  रहे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विद्यमान  सी०  जी०  एच०  एस०  सुविधायें  प्र्याप्त  नहीं

 भोर  .
 '

 क्‍या  सरकार  उक्त  डिस्पेंसरियों  में  विशेषज्ञों  और  अधिक  डाक्टरों  को  तैतात  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :  बंगलौर  शहर  में  केन्द्रीय

 सरकार  स्वस्थ्य  योजना  के  भाठ  औषधालय  काम  कर  रहे  हैं  ।
 ह

 अनुमान  है  कि  बंगलौर  दाहर  में  लगभग  40,000  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  रह

 रहे  हैं  ।  '

 और  नहीं  ।  विशेषज्ञ  पालिक्लिनिकों  में  तैनात  किए  जाते  बंगलौर

 स्थित  पालिक्लिनिक  में  5  विशेषञ  कार्य  कर  रहे  हैं  जबकि  स्वीकृति  संख्या  6  है  ।  स्टाफि  पैटर्न
 के  अनुसार  वहां  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  चिकित्सा  अधिकारियों  की  स्वीकृत  संख्या

 46  है  ।  और  इनमें  से  43  चिकित्सा  अधिकारी  इस  समय  कार्यरत  हैं  ।

 कक्षा  तक  प्रोग्तति  के  लिए  परीक्षायें  श्रायोजित  करना  *

 4985.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने  कक्षा  8  से

 पहले  बाह्य  सावंजनिक  परीक्षायें  भायोजित  करता  नामंजूर  किया  भौर

 |
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 यदि  तो  इस  बर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियां  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 कक्षा  8  तक  प्रारम्भिक  छिक्षा  देना  मोटे  तौर  पर  राज्य  सरकारों  का  काम

 अपने-अपगे  राज़्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  परीक्षा  पद्धति  को  अपनाना  भी  उन्हीं  का  काम

 तथापि
 प्रारम्भिक  -  शिक्षा  को  सर्व-सुलभ  बनाने  के  संदर्म  में  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  यह

 सलाह  दी  गई  है  कि  बे  नियमित  मूल्यांकन  भौर  उपचारी  उपायों  को  अपनाते  हुए  कक्षा  8  तक
 चउच्चों  को  न  रोकने  की  नीति  का  पालन  करे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  प्रस्पतालों  को  घटिया  किश्म  को  प्रोषधियों  शोर  ग्लुकोज  को  सप्लाई
 4986.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  दिल्‍ली  और  बिहार  में  केन्द्रीय

 सरकार  के  अस्पतालों  और  ओऔषधालयों  को  ग्लुकोज  की  कुछ  बोतलों  सहित  घटिया  किस्म  की

 कुछ  ओपवधियां  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बनन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  केन्द्रीय
 सरकार  के  अस्पताल  और  ओऔषधालय  अपनी  ओऔषधियां  सरकारी  घिकित्सा  भंडार

 डिपुओं  से  प्राप्त  करते  हैं  ।  सरकारी  चिकित्सा  मंडार  डिपुओं  द्वारा  खरीदी  गई  ओषधियों  को

 स्वीकार  करने  और  उन  डिपुओं  में  दर्ज  मांगकर्ताओं  को  उनकी  सप्लाई/दिये  जाने  से  पहले

 मोदित  प्रयोगशालाओं  में  इनके  निर्धारित  फार्माकोपियल  परीक्षण  करने  होते  हैं  1

 जहां  तक  इस  मंत्रालय  का  संबंध  है  घटिया  औषधि  देने/इन्ट्रावीनस  इनफ्युजन  के  कारण

 किसी  अप्रिय  घटना  होने  का  कोई  विशेष  मामला  सूचित  नहीं  किया  गया  है  |

 राष्ट्रीय  संचारो  रोग  संस्थान  द्वारा  मलेंरिया  नियंत्रण  हेतु  चर्चा

 4987.  श्री  थो०  भ्री  निवास  प्रसाद  :

 क्री  एम०  बो०  सन्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिबर  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 ह

 .  .(#)  क्‍या  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  ने  हाल  ही  में  मलेरिया  नियंत्रण  के  तरीकों  की

 कोई  चर्चा  भी  *  रा

 )  यदि  तो  इस  संबंध
 में

 हुई  चर्चा  का  ब्योरा  क्‍या  ओर
 ही

 उन  कारणों  का  उन्मूलन  करने  हेतु  क्‍या  सुभाये  गये  जिनसे  यह  रोग

 फैलता

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेना  :  जी

 ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 ह

 गगपुर  जिले  में  मेनिनजाइटिस  बुखार  का

 4988.  श्री  बसबारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिबएर  कल्याण  मंत्री  यह
 -  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :  जि

 2  हु  81
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 ह

 2  1985  5
 ल्‍  न ०  हा

 न  तत्व  न  के  उन  उकसकसस  सेना

 क्‍या  सरकार  को  पता  चला  है  कि  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  गत  एक  महीने

 से  मेज़िनजाइंटिस  बुखार  का  प्रकोप  .  , ...
 (a)  यदि  तो  क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  रोग  से  बड़ी  संख्या  में

 लोगों  की  मृत्यु  हुई  ०

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  महाराष्ट्र  सरकार  को  किसी  प्रकार  सहायता

 प्रदान  की  है।करने  का  विचार  ओर
 ॥  ह

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  प  हि

 स्वास्थ्य  बिंभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्र  :  ओर  राज्य
 :

 स्थास्थ्य  प्राषिकारियों  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  के  नागपुर  जिले  से  अब  तक

 मेनिनजाइटिस  हुई  25  मौतों  का  पता  चला  है  ।

 और  :  इस  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  मंनिनजाइटिस-रोधी  वेकक्‍्सीन  की

 2500  खुराकें  दी  गई  हैं  और  इसके  बारे  में  आवश्यक  प्रार्ग-निर्देश  दिये  गये  हैं  ।

 $

 वक्षिण-पूर्व  रेल  कमंचारी  नागपुर  डियोजन  महाराष्ट्र  से  «प्राप्त  प्रस्यावेदन

 4989.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रप  '  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेल  कमंचारी  नागपुर  महाराष्ट्र  ने  अपनी  समस्‍यायें

 हल  करने  के  लिए  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 उस  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  माधवराब  से  :  इस  यूनियन
 की  नागपुर  शाखा  ने  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान

 वेतनवृद्धि
 सम्बन्धित  67  व्यक्तिगत  अम्पावेदन  अग्रृसित  किए  उनमें-से  58  अभ्यावेदनों की  जांच  की

 गयी  है  और  उनका  अन्तिम  रूप  से  निपटारा  कर  दिया  गया  है  ।
 हु

 नागपुर  विश्वविद्यालय  को  होरक  जयंती  समारोहों  के  लिए  ध्नुदान
 १4990.  श्री  बबवारो  लाल  पुरोहित  :  कया  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नागपुर  विश्वविद्यालय  ने  अपने  हीरक  जयंती  समारोहों  के  भवसर  पर

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुदान  देने  का  अनुरोध  किया
 ..._

 यदि  तो  क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  द्री

 और  ae 1  हि *.
 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  तथा

 कितनी राशि का अनुदान देने का निर्णय किया गया है ? शिक्षा मंत्री कृष्ण चन्द्र ४: जी हां । विश्वविद्यालय ने विदेशी ऊात्रों के लिए दह्वीरक जंयंती छात्रावास और उत्तर स्नातक और अनुसंघान छात्रों के लिए एक महिला छात्रावास के निर्माण के लिए महायता देने के आमोग से अनुरोध किया है । रे १ 5 और सिद्धान्त रूप से बराबर के भाग के आश्वार पर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण॑ के लिए रु । छठी योजना के दौरान भायोग विश्वविद्यालय 25 । #०५, वनों | 2 जे 82
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 sn  ल्चि्ड:ड,सस  सकअसअअअअअक्कफककडससजसजकअअअक्‍न  इइ  चेन  न  सी  रहा  े  से  तन  तजनततन>ततन

 को  उसकी  हीस्क  जयंती  के  अबसर  पर  लाख  हृपये  संस्वीकृत  करता  रहा  है  और  यदि
 विद्यालय  बराबर  की  राधि  की  व्यवस्था  कर  हैतो  अन॒दानों  €  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  भी
 संस्वीकृत  करता  रहा  सातवीं  योजना  में  जयंती  अन॒दानों  के  प्रघन  को  अभी  अन्त्रिम  रूप
 नहीं  दिया  गया  है  ।

 ह

 हां, तो उसकी
 कट्टाखल  पुल  की  मरम्मत

 श्री  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सिलचर  और  बदरप्र  रेल  मार्ग  के  बीच  में  स्थित

 खल  पुल  बहुत  खराब  हालत  में  मं

 तो  उसकी  मरम्मत  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये
 क्‍या  पुल  की  मरम्मत  का  काम  किसी  ठेकेदार  को  दिया  गया  और

 हि  यदि  तो  उसकी  मरम्मत  काःकाम  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  क्‍या  थी  और
 '

 उसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?  *

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माघवराव  सिन्धिया):(क)  जी  नहीं  ।

 से  :  कट्टाखल  रेल  एवम्‌  सड़क  पुल  के  समीप  बराक  नदी  के  बाएਂ  किनारे  में

 कुछ  कटाव  हो  गया  है  ।  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिए  रेलवे  ने  पिछले  वर्ष  के  किनारे  पर
 250  मीटर  लम्बाई  में  पत्थर  के  रिविट  और  एप्रन  लगाने  की  व्यवस्था  की  थी  और  इस  वर्ष  अन्य

 400  मीटर  की  लम्बाई  में  रिविट  तथा  एप्रन  श्गाने  का  ठका  दिया  गया  है  ।  कार्य  के  मई
 के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  |  *

 होजाई  से  हाफलंग  तक  रल  लाइन

 4992.  श्री  प्रजय  विश्वास  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लमप्रडिग  होकर  जाने  के  मार्ग  को  छोड़ने  के  लिए  होजाई  से  हाफलंग  तक  रेल

 लाइन  बिछाने  कम  कोई  प्रस्ताव  है  जिमसे  समय  और  दूरी  की  बचत  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  भौर  :  1984  में

 पूरे  किये  गये  सर्वेक्षण  के  भनुसार  होजाई  के  निकट  लंका  से  सिलचर  तक  नयी  बड़ी  रेल  लाइन  की

 लागत  650  करोड़  रुपये  थी  और  यह  लाइन  अलाभप्रद  पायी  गयी  थी  ।

 इस  कारण  तथा  हस  समय  संसाधनों  की  बेहद  तंगी  को  '  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  इस
 लाइन  का  निर्माण  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 हरियाणा  में  बिना  चौकीदार  के  रेल  फाटक  च

 ,  4993.  श्री  राम  प्रकाश  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  बिना  चोकीदार  के  कितने  रेल  फाटक  भौर

 हरियाणा  में  बिना  चोकीदार  वाले  रेल  फाटकों  पर  चोकीदार  नियुक्त.करने

 सरकार  का  का्क्रम  बद्चा  है

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  बिना  चोकीदार  वाले  समपारों

 की  संरुया  491  है  ।
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 1985-86  के  दोरान  बिना  चोकीदार  वाले  12  समपारों  पर  चोकीदारों  की

 व्यवस्था  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 हरियाणा  में  बिजली  का

 4994.  श्री  राम  प्रकाष्न  :  कया  सिचाई  शोर  विद्य ॒त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  हरियाणा  में  बिजली  की  सप्लाई  क AAS  tS

 कम  होने  के  कारण  बहाँ  औद्योगिक  और  कृषि  को  नुकसान  हो  रहा  और

 यदि  तो  राज्य  में  बिजली  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या

 कदम  उठाने  का  है  ?

 विश्ञ  त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  और  हरियाणा  में  विद्युत
 की  कमी  उनके  ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेघटिया  निष्पादन  के  कारण  है  ।  इन  केन्द्रों  के  कायेनिष्पादन

 में  सुधार  की  दृष्टि  से  फरीदाबाद  और  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  लिए  एक  व्यापक

 नवीकरण  तथा  आधघुनिकीकरण  कार्यक्रम  स्वीकृत  किया  गया  जब  कभी  उत्तरी  ग्रिड  में  फालतू

 विद्य  त  उपलब्ध  होती  बह  हरियाणा  को  भी  दी  जाती

 पठामकोट  से  कान्डला  के  लिए  रेल  लाइन

 4995.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  गया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  के  सोमावर्ती  रेगिस्तानी  जिले  जोधपुर  और

 .  बाडमेर  रेल  यातायात  की  दृष्टि  से  भी  देश  के  अत्यधिक  पिछड़े  क्षेत्र

 क्‍या  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राजिस्थान  नहर  जो  इन्दिरा  नहर  के
 -  नाम  से  भी  जानी  जाती  इस  क्षेत्र  से  होकर  बहती  है  और  वहाँ  बहुमूल्य  खनिजों  कां  पता  चला

 है  ।  गेस  और  पैट्रोल  मिलने  की  सम्भावना  है  तथा  रक्षा  सामग्री  का  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक

 ले  जाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  पठानकोट  से  गंगा  नगर  कांडला  तक

 बरास्ता  जंसलमेर  और  बाडमेर  तक  एक  बड़ी  लाइन  बिछाने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  माधवराव  :  से  :  सूरतगढ़-धीकानेर
 लाइन/का  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन  का  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  बाद

 नेर/लालंगढ़  का  बड़ी  लाइन  द्वारा  पठानकोट  तक  सीधा  सम्पर्क  हो  जायेगा  ।  बीकानेर ह
 से  आगे  आमान  परिवतंन  का  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के रज-रखाब  झौर  मरम्मत  के  काम  के

 ॥
 .  लिए  प्रावंटित  एबं  खर्च  को  गई  धनराशि

 ]
 *

 .  4997.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  मोबहन  पशोर  पह़िवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  उड़ीसा  में  छठी  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रेख-रखाव  और  मरम्मत  के  काम

 के  लिए  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और  कितनी  धनराशि  ख्च  हुई  ?

 84  ॥
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 समोबहत  झौर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  छठी

 योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  ' राजमार्गों  की  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  लिए  आबंटित

 घनराशि  एंवं  स्नर्च  का  ब्यौरा  निम्नलिखित
 कि  es  es  न  खर्च

 ब्ष  आवंटित  खर्च  हु

 धनराशि

 2  ७  208.50
 280.60  285.68

 3-84  353.07
 358.03  359.33

 ५  संमिलनाड  में  शकोकृत  पोषाहार  परियोजना  में  शामिल  जिलों
 को  विश्व  बंक  को  सहायता

 4998,  भ्री  के  ०  रामसूर्ति  :  क्या  समाज  प्ौर  महिला  कल्याण  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  .

 करेंगे  कि  :
 वर्ष  1980-81  में  विश्व  बंक  की  सहायता  से  प्रारम्भ  की  गई  एकीकृत  पोषाहार

 परियोजना  में  तमिलनाडु  के  कौन  कौन  से  चार  जिले  शामिल  किए  गए  हैं  और  इस  परियोजना

 को  विश्व  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 यह  परियोजना  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  पोषाहार  मध्याह्न

 भोजन  योजना  से  किस  प्रकार  भिन्‍न  और  न्‍ा

 यदि  अन्य  राज्यों  में  विश्व  ब्रेंक  की  सहाग्रता  से
 ऐसी  कोई  अन्य  योजना  यें  चल  रही

 हैं  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मन्त्रालय  को  राज्य  मंत्रों  (  श्रीमती  एम०  :

 वर्ष  1980-81  में  विश्व  धंक  की  सहायता  से  प्रारम्भ  की  गई  एकीकृत  पोषाहार  परियोजना
 में

 तमिलनाड  के  नोर्थ  भारकोट  और  चेंगलपट्दू

 भ्रादि  छह  जिले  शामिल  विदव  बेंक  ने  इस  परियोजना  के  लिए  32  मिलियन  अमेरिको  डालर

 का  ऋण  स्वीकृत  किये  है  ।

 तमिलनाडु  समेकित  पोषाहार  परियोजना  के  अन्तगेत  36  माह  तक  को  भयु  के

 गर्भवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने  बाली  को  पोषाहार  और  स्वास्थ्य  सेवायें

 प्रदान  की  जातो  पूरक  पोषाद्वार  उन  बच्चों  को  (6-36  महीने  तक  की  आयु  दिया  जाता

 है  जो  बहुत  ही  कमजोर  हो  या  जिनका  वजन  न॒बढ़  रहा  हो  ।  माताओं  को  पोषणिक  आाहार  के

 बारे  में  जानकारी  देता  और  पोषाहार  शिक्षा  देना  इस  योजना  को  मुख्य  विशेषतायें  हैं  ।  तमिलनाडु

 सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  मध्याह्न  भोजन  योजना  के  अन्तर्गत  2-10  वर्ष  तक  की  भायु  के

 सभी  निर्धन  बच्चों  को  दिन  में  एक  बार  मुफ्त  भोजन  दिया  जाता  बच्चों  को  पोषाहार  के  .
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 अतिरिक्त  इस  योजना  से  प्राईमरी  स्कूलों  में  बच्चों  की  संख्या  बढ़ाने  और  स्कूल  में  अपनी  पढ़ाई  «

 जारी  रखने  में  बच्चों  को  प्रोत्साहन  मिलने  का  भी  पता  चलता
 .

 विश्व  बेंक की  सहायता  से  किसी  भी  अन्य  राज्य  में  इस  प्रकार  की  योजना  नहीं
 चलाई  जा  रही

 मशय-पान  झोर  नशोलो  दवाझों  के  सेवन  के  बिरुद्ध  नीति  तंयार  करने  के

 लिए  गठित  कार्य-दल  को  सिफारिशों

 4999,  भ्रो  के०  राममृति  :  क्‍या  समाज  झोर  कल्याण  संत्रो  यह  बतोने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हि

 (%)  देश  में  मद्यपान  और  नशीली  दवाओं  के  सेवन  के  विरुद्ध  नीति  तैयार  करने  के

 जन  के  लिए  दिनांक  2  1983  को  गठित  किए  गए  कार्येदल  द्वारा  कया  मुख्य  सिफारिशों

 की  गई  ओर

 उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  ?  ,

 समाज  झोर  महिला  कल्याण  मत्रालय  की  राज्य  मंत्री  एम०  चन्द्रशेखर )  :

 और  भाशा  है  कि  दल  अपनी  रिंपोर्ट  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करेगा  ।

 महिलाझ्नों  में  निरक्षरता

 5000.  श्री  प्रमर  सिह  राठवा  :  कया  शिक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करैंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  विशेषकर  देश  की  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षंत्रों  में

 पुरुषों  की  तुलना  में  महिलाओं  में  अधिक  निरक्षरता

 देश  के  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षत्रों  में  लड़कियों  के  लिए  और  अधिक  विद्यालय

 खोलने  के  लिए  सरकार  द्वाशा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  «
 ु

 क्‍या  गुजरात  राज्य  ने  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लड़कियों  के  लिए  छात्रावास

 स्थापित  करने  के  लिए  अपना  प्रस्ताव  भेजा  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्थवाही
 '

 की  गई  और

 देश  में  आदिवासी  लड़कियों  और  लड़कों  के  लिए  छात्रावास  खोलने  में

 कार  को  नीति  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।  1981  की  जनगणना  के  अनुसार

 पुरुषों  एवं  स्त्रियों  में  साक्षरता  की  प्रतिशतता  46.89%,  एवं  24.820%  है  ।  अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  संगत  आंकड़े  24.52  एवं  8.04%

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षंत्रों  के  प्रशासनों  को  निम्न  साक्षरता  वाले  क्षेत्रों  एवं

 ऐसे  क्षेत्रों  में  जिनमें  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  प्रमुख  रूप  से  निवास  कर  रही
 में  अधिक  विद्यालय  खोलने  को  प्राथमिकता  देने  की  स्रलाह  दीं  गई  है  ।

 ह

 व  1984-85  के  दौरान  2  लाख  रुपये  की  राशि  जो  50%  केन्द्रीय  भाग  की

 द्योतक  गुजरात  सरकार  को  उनसे  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  पर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लड़कियों  के

 लिए  छात्रावास  स्थापित  करने  के  लिए  दी  गई  थी  ।
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 केद्ध  द्वारा  प्रायोजित  लड़कियों  के  लिए  छात्रावासों  का  निर्माण  करने  की
 जना  वर्ष  1985-86  के  दौरान  भी  संचालित  होती  लड़कों

 के  लिए  छात्रावासों  का  निर्माण
 राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आता  है  ।

 ध्ाविवासी  झोर  पिछड़े  इलाकों  में  उच्चछे  शिक्षा  का  विकास

 5001.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भादिवासी  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  उच्च  शिक्षा  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  विधव

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  की  क्‍या  सिफारिश

 क्‍या  सम्बद्ध  विश्वविद्यालयों  ने  छठी  योजना  के  दोरान  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  को  विकास  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पेश  कर  दिए

 यदि  तो  आदिवासी  और  पिछड़े  इलाकों  के  उन  विध्वविद्यालयों  और  विद्यालयों

 नाम  कया  हैं  जिनके  विकास  के  लिए  सुझाव  दिए  गए  |
 कया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  आदिवासी  और  पिछड़े  इलाकों  के  दॉक्षणिक

 विकास  के  लिए  धनराशि  भावंटित  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  अऋन्द्र  :  प्रादेशिक  असन्तुलनों  को  दूर  करने  और

 आधधिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  समुदायों  को  उच्चतर  छिक्षा  के  लाभ  प्रदान  करने  के  उद्देदय
 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  ऐसे  कालेजों  जो  अनु०  जा०/अनु०ज०्जा»  के  छात्रों  क

 आवष्यकताओं  को  पूरा  करते  हैं  तथा  जो  क्षेत्रों  में  स्थित  को  विशेष  सहायता
 प्रदान  करने  का  निर्णय  किया  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  जनजातीय  क्षेत्रों

 में  स्थित  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 बाले  जिनमें  कम  से  कम  5  स्थायी  शिक्षक  तथा  न्यूनतम  100  छात्रों  का  नामांकन

 जिनमें  से  कम  से  कम  35  अनु०जा०/अनु०ज०जा०  कें  छठी  योजना  में  4.00  लाख  एपए  की

 सीमा  तक  सहायता  के  पात्र  भधिक  नामांकन  वाले  कालेज़ों  पर  भी  हस  प्रकार  की  विशेष

 सहायता  के  लिए  विचार  किया  जाता  अनु०  जा०/अनु  ०ज.०जा»  के  छात्रों  की  संश्या  कुल

 नामांकन  की  20  प्रतिशत  से  कम  न  हो  ।  °

 पिछड़  क्षेत्रों  मं  स्थित  कालेजों  के  मामले  यदि  कालेज  के  पास  200  10  स्थायी

 शिक्षक  तथा  शिक्षक-छात्र  का  कल  मिलाकर  अनुपात  1:30  तो  बिकास-सहायता  दी  जाती  है  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सर्भां  पटल  पर  रख॑  दी

 जाएगा  ।

 छठी  योजना  में  अन॒०जा०/अनु०ज०जा०  के  छात्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  वाले  कालेजों  को  सहायता  के  लिए  आयोग  ने  3.00  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  था  ।

 प्रघन  ही  नहीं  उठता  ।
 कल्याण

 जनसंख्या  में  बवद्धि  को  सफल  राष्ट्रीय  उत्पादकता  के  साथ  जोड़ना

 5002.  श्री  विश्विजय  सिंह  :  गया  स्थास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 हा
 म
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 क्या  एक  निद्िचत  समय  सीमा  के  अन्दर  जनसंरूया  को  स्थिर  बनाना  महत्वपूर्ण
 समभा  गया

 क्‍या  इन  मानदण्डों  को  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादकता  में  वृद्धि  के  साथ  जोड़ता  भी

 महत्वपूर्ण  समझा  गया  »

 क्या  जनसंख्या  में  बद्धि  को  आधार  मानकर  एक  नीति  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  संज्रो  योगेन्द्र  :  (%)  से  जनसंख्या

 स्थिर  करमे  के  लिए  सन्‌  2000  ईसवी  तक  कुल  प्रजनन  दर  1  पर  लाने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य

 नीति  में  कषत्रांकिकी  लक्ष्य  पहले  ही  निर्धारित  किए  जा  चुके  इस*लक्ष्य  में  सन्‌  2000  ईसवी

 तक  अशोधित  जन्म  दर  को  घटाकर  2  प्रति  हजार  और  अशोधित  मृत्यु  दर  9  प्रति  हजार  तक

 की  बात  कही  गई  है  |  उपयुक्त  लक्ष्यों  को  निर्धारित  करते  समय  बढ़  रही  जमसंरूया  के
 '

 लिए  संसाधनों  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।

 वाराणसी  में  महामारी  के  फंलने  को  कथित  प्ाशंका  ५

 5003.  क्री  एम०  रघुंमा  रेडडी  :

 श्री  सो०  माधव  रेडडी  :

 डा०  जी०  विजय  कया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिधार  कल्याण  मंत्री  पह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  )  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1985  के  हिन्द्स्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित

 उस  स़माचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  पविन्न  गंगा  नदी  में  गन्दी

 व  रही  चीजों  और  अधजली  लाशें  जानवरों  की  लाझों  फेंके  जाने  के  परिणामस्वरूप  गंगा  के  पानी

 में  प्रदूषण  होने  के कारण  वाराणसी  में  1927  जेंसी  महामारी  के  फंलने  और  सारे  देश  में

 भी  फंल  जाने  की  संभावना  और  .

 यदि  तो  स्थिति  काँ  सामना  करने  हेतु  भारत  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  !  -

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्र  :  और  सरकार  ने

 इस  समाचार  को  देखा  है  ।  यह  समाचार  1927  के  हेजा  महामारी  के  बारे  में  हैजा  पानी  से

 होने  वाला  एक  पुरानां  रोग  हैजा  के  कीटाणु  आमतौर  पर  गंदे  पानी  से  साफ  बहते  पानी  में

 चले  जाते  हैं  ।  ग्रे  कीटाणु  साफ  प्रानी  की  तुलना  में  बुंरी  तरह  से  संदूषित  पानी  में  अधिक  देर  तक

 जीवित  नहीं  रहते  ।  गंगा  और  यमुना  नदी  के  पानी  में  विद्यमान  बेक्टीरिया  फेज  की  गतिविधियों
 के  कारण  कांत्र  सूक्ष्म  जीवाणु  कालरा  विब्निओं  कुछ  ही  घंदों  में  मरं  जाते  हैं।,मह  रोगजनक

 कीटाणु  एसिड  के  भ्नति  संवेदी  होते  हैं  ओर  56"  सेलसियस  तापमान  में  15  मिनट  के  भीतर  मर

 जाते  लोगों  को  सप्लाई  किये  जाने  बाले  पानी  को  आधुनिक  तरीकों  फ.करने  तथा  उसका

 क्लोरीनेशन  करने  से  इस  महामारी  के  फंलने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  रहती  ।
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 प्रांप्र  प्रदेश  हारा  भेजी  गईं  205  लघु  सिचचाई  परियोजनाझ्नों  की  परियोजना  रिपोर्ट

 5004.  श्री  रघधुमा  रेडडी
 क्री  सी०  माधव  रेड्डी  :

 हा
 डा०  विजय  रामाराब  :  क्‍या  सिचाई  श्रोर  विद्यूत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  37,604  हैक्टेयर  भूमि  को  सिच्ाई  क्षमता

 बनाने  के  लिए  वर्ष  1982  में  205  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्र  सरकार

 को  भेजी

 कश  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सलाहकारों  ने  वर्ष  1983  में  इस

 राज्य  का  दौरा  करके  मानदण्ड  परियोजना  लागत  परिचालन  और  अनरक्षण  लागत

 आदि  के  बारे  में  तथा  योजनाओं  को  अंतिम  स्वीकृत  प्रदान  करने  के  लिए  एक  मूल्यांकित  समिति

 बनाने  की  घसिफारिंश  की

 क्‍या  उक्त  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  भी  प्रस्तुत  कर  दी  थी  और
 सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  जा  रहा

 क्यो  केन्द्र  सरकार  ने  50  करोड़  रुपये  की  मूल  सहायता  को  फम  करके  14  करोड़
 रुपए  कर  दिया  और

 ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बी०  और  :
 हां  ।

 से  :  यद्यपि  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ने  आन्ध्र  प्रदेश  लघु  सिंचाई  परियोजना

 के  लिए  पहले  ई०सी  ०यू०  15  मिलियन  (15  करोड़  के  आवंटन  की  सूचना  दी  थी  परन्तु
 अब  उक्त  आवंटन  को  बढ़ाकर  ई०सीथयू०  30  मिलियन  (30  करोड़  कर  दिया  गया

 यूरोपीय  भाथिक  समुदाय  की  सहायता  की  कुल  राशि  1984  के  दौरान  यूरोपीय  आधिक  समुदाय

 सहयोग  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आयातित  उवंरकों  की  बिक्री  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराई  गई  धन

 राशि  से  सम्बन्धित  है  ।

 सभी  विश्वविद्यालयों  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण

 5005.  श्री  लित्त  महाटा  :  नेया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश्ञ  में  कितने  विश्वविद्यालय  और  ह
 कितने  विश्वविद्यालय  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रणाधीन  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कण  अन्‍्द्र  इस  समय  देश  में  125  विध्वविद्यालय  ओर

 15  विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाली  संस्थाएं  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्य  विधानमण्डलों  के  अधिनियमों  के  अन्तगंत  118  विश्वविद्यालय  कार्य

 कर  रहे  हैं  ।  .

 विश्वविद्यालय  के  प्रध्यापकों  श्रोर  विद्यालय  के  प्रध्यापकों  के  लिए  भ्रायोग

 5006.  श्री  विजय  कुमार  मिश्र  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  के  अध्यापनयें  भोर  विद्यालय  के  अध्यापकों  के  लिए

 दो
 अलग-अलग  मभाग़ोग  नियुक्त  किए
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 कारक  ~

 इन  दोनों  आयोगों  के  निदेश  पद  क्यां

 क्‍या  दोनों  आयोगों  ने  अपनी-अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य  बातें  और
 '  यदि  तो  रिपोर्ट  कब  तक  पूरी  होने  की  संभावना  है  ?

 विक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  हां  ।

 विचाराथं  विषय  संलग्न  विबरण-एक  में  दिये  गये  हैं  ॥

 हां  ।  ॥

 दो  राष्ट्रीय  अध्यापक  आयोगों  की  रिपोर्टों  की  मुस्य-मुख्य  बातों  का  सार  संलग्त

 विवरण  दो  में  दिया  गया  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विधरण  एक  *

 इन  आयोगों  के  बिचारा्थ  विषय  निम्नलिखित  होंगे  :---

 (1)  देश  की  विर[सत  ओर  धमंनिरपेक्षता  तथा  सामाजिक  न्याय  के  आदर्शों  के

 अनुरूप  उत्कृष्टता  की  उदार  दृष्टिकोण  और  मान्यताओं  का  शिक्षा  के  संदर्म  में  शिक्षण

 व्यवसाय  के  लिए  स्पष्ट  उददेदय  निर्धारित

 (2)  इस  व्यवसाय  के  सदस्यों  को  समुचित  स्तर  प्रदान  करने  के  लिए  उपायों  का  पता
 ,

 (3)  इस  व्यवसाय  में  गतिशीलता  बढ़ाने  भौर  विश्व  में  अन्यत्र  धटित  होने  वाली

 नाभों  के  प्रति  सजगता  पँदा  करने  के  लिए  उपाय  सुभाना  ;

 )  शिक्षण  व्यवसाय  में  प्रतिभावान  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  और  इस
 में  बनाए  रखने  तथा  विशेषकर  महिलाओं  की  के  आधार  को  व्यापक  बताने  के

 लिए  आवश्यक  उपायों  की  सिफारिश

 (5)  शिक्षकों  केਂ  लिए  सेवा  पूर्व  और  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  अनुस्थापन  के  मौजूदा  प्रबन्धों
 की  समीक्षा  करना  और  सुधार  के  लिए  सिफारिशें

 6)  अध्यापन  के  लिए  बेहतर  पद्धतियों  तथा  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  की  समीक्षा  तथा

 सिफारिश  न  .

 (7)  निपुणता  तथा  मान्यताए  अजित  करने  में  छात्रों  की  सहायता  प्र  रणा  भौर

 प्रोत्ताहन  तथा  उनके  जरिए  वेज्ञानिकर  धर्मनिरपेक्ष  पर्यावरणात्मक  जागरूकता

 और  नागरिक  जिम्मेदारी  को  प्रोत्साहित  करने  में  अध्यापकों  की  भूमिका  को  बढ़ाने  के  लिए  उपायों

 की  सिफारिश

 (8)  समुदाय  में  और  घर  पर  विकास  कार्य  के  साथ  शिक्षा  को  जोड़ने  में  शिक्षकों  की

 भूमिका  का  पता

 (9)  अनोपचारिक  भौर  सतत  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  शिक्षकों  की  विशेष  आवदयकताओं  का

 अध्ययन  करना  तथा  ऐसे  तरीकों  का  सुकाव  देना  जिनके  द्वारा  इन  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया

 जा  *
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 (10)  व्यावसायिक  विकास  और  व्यावसायिक  जागरूकता  में  शिक्षक  संगठनों  की  भूमिका
 का  पता  ‘  ग

 (11)  शिक्षकों  के
 लिए  एक  स्वीकायं  और  कार्यान्वित  की  जा  सकने  वाली  आचरण  संहिता

 तेयार  करने  की  संभावना  की  जांच  करना

 (12)  राष्ट्रीय  शिक्षक  कल्याण  अतिष्ठान  के  विशेष  संदर्भ  में  शिक्षकों  के  कल्याण  की

 प्रोन्नति  के  प्रबंधों  का  करना  और  जहाँ  आवद्यक  हो  वहां  सुधार  का  सुझाव  देना  ।

 विवरण  दो

 राष्ट्रीय  भ्रध्यापक  की  सुख्य  सिफारिशों

 1.  अध्यापक  की  भूमिका  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  को  प्रोन्नत  करने  की  होनी  विशेषकर  :

 (1)  संगठित  भारत

 (॥)  आधुनिक्रीकरण  की  प्रक्रिया

 (Il)  उत्पादकता

 (IV)  सहृदय  ओर  सावधान  सोसायटी  ।

 +  यह  समझा  जाता  हैकि  अध्यापक  का  प्राथमिक  काये  मनुष्य  निर्माण  से  संबंधित

 भर्थात  आने  वाले  कल॑  के  लिए  भारतीय  का  निर्माण  ।

 2.  निम्नलिखित  कल्याणकारी  उपाय'शुरू  किये  जाने  चाहिए
 :

 गृह-निर्माण  हेतु  ऋणों  को  आसान  तथा  नम  के  लिए  अध्यापकों  हेतु  एक

 -  गृह  राशि  का  सूजन  करना
 अध्यापकों  के  लिए  गृह  निर्माण  सोसायटियों  को  प्रोन्‍्नत  -

 प्रमुख  शहरों  में  अध्यापकी  के  लिये  विश्राम  गृहों  की

 मूल  वेतन  के  75%,  की  दर  पर  चिकित्सा-भत्ता  और  प्रसूति  तथा  गम्भीर  बीमारी

 में  इलाज  और  चिकित्सा-खर्चों  की  कुल  लागत  की  प्रतिपूर्ति

 स्कूल  में  प्रथम  उपचार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।

 3.  सेवा  निवत्ति  के  बाद  अध्यापकों  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  स्वास्थ्य  को

 स॒विधायें  तथा  चिकित्सा-जांच  उपलब्ध  कराते  रहना

 4.  आयोग  सिफारिश  करता  है  कि  सातवीं  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  अध्यापकों

 के  लिए  एक  लाख  मकानों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  हमारी  राय  में  25,000/-

 रपये  की  लागत  पर  एक  साधारण  आवासीय  एकक  का  निर्माण  करना  सम्भव  होना  चाहिए  ।

 5.  भध्यापकों  के  कल्याण  हेतु  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठान  के  कार्यकलापों

 शिक्षा  अध्यापक  विश्राम  ग्ह्टों
 भादि  योजनाओं  को  शामिल

 न्‍

 करने  के  लिए  विविध  बताना

 6.  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  को  प्रत्येक  राज्य  में  अध्यापकों  और  शेक्षिक  प्रद्यासकों  के

 बेतनमानों  के  अधिव्यय  को  एक  सिंगल  रनिग  स्केल  से  बदले  की  संभावना  का  गम्भीरता  से  पता

 लगाना  चाहिए  ।  देश  में  अष्यापक्रों  तथा  शैक्षिक  प्रशासकों  की  सभी  श्रेण्यों  के  लिए  एक  संयुक्त

 राष्ट्रीय  वेतनमान  की  दिशा  में  इसे  पहले  कदम  के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 न्‍  9

 ॥
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 7,  आयोग  द्वारा  सुकाई  गई  नई  वेतन  निर्धारण  नीति  के  परिणामस्वरूप  यह  आशा  को

 जाती  है  कि  औसतन  राज्य  में  प्रत्येक  माध्यमिक  अध्यापक  को  कम  से  कम  100/-  रुपये  प्रति

 मास  का  लाभ  होगा  जबकि  भ्राथमिक  अध्यापक  के  मामले  में  यहू  लाभ  कम  से  कम

 प्रति  मास  का  होगा  ।

 8.  आयोग  यह  सिंफारिश  करता  है  कि  प्रस्तावित  एक  संयुक्त  रनिंग  स्केल  में  प्रवेश  बिन्दु
 से  पांच  साल  बाद  और  तत्पदचात  हर  दस  वर्ष  के  बाद  दक्षता  रो०  को  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 -
 यह  वेतन  को  निष्पादन  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  किया  गया  आयोग  का  सुझाव  है  कि  जिस

 प्रत्येक  बिन्दु  पर  दक्षता  रो०  पड़ता  है  उसके  पूर्व॑  के  वर्षों  में  सम्बन्धित  शिक्षक  के  निष्पादन  की

 समीक्षा  करते  वक्‍त  संस्था  के  प्रमुख  द्वारा  इसे  देखा  जाना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  मूल्यांकन  उद्देश्य

 पूबंक  किया  जाता  है  तो  यह  सिफारिश  की  जाती  है  किਂ  आवश्यकता  होने  प्रर  अन्य  संस्था  के  प्रमुख
 अथवा  ईमानदारी  और  निष्पक्षता  के  लिए  सुप्रसिद्ध  किसी  भी  निरीक्षक  को  ऐसी  समीक्षा  के  साथ

 जोड़ा  जा  सकता

 9.  आवश्यकता  होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  संयकक्‍त  रनिग  स्केल  के  कार्यान्वयन  के  प्रथम

 पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  के  घाटें  को  पूरा  करना  ऋहिए  ।

 10.  प्राइमरी  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  में  वरिष्ठ  पर्दों  की  संख्या  की  साथ-साथ  लगातार

 बढ़ाने  के  वास्ते  उप-प्रधानाचाये/प्रथम  अध्यापक॑  के  पदों  का  सृजन  किया  जाना

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  पदों  की  संख्या  का  मोटे  तौर  पर  संमनुरूप  विंतरण  इस  प्रकार  होना  चाहिए  ।

 सहायक  अध्यापक  (60  वरिष्ठ  अध्यापंक  (25  उप-प्रधानाचार्य  (10

 और  प्रिसिपल|मुख्याध्यःपक  (5  |
 ह

 11,  शारीरिक  भारतीय  चित्रकला  आदि  के  अध्यापकों  के  वेतन

 तथा  अन्य  कार्य  परिस्थितियों  में  कोई  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिए  !  '

 12.  आयोग  सिफारिश  करता  है  कि  सातवीं  योजना  काल  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को

 कम  से  कम  एक  चार  वर्षीय  समेकित  शिक्षा  कालेज  शुरू  करना

 13.  प्रारम्भिक  अध्यापकों  के  लिए  कक्षा  12  के  पहचात  दो  वर्ष  का  प्रशिक्षणं  वांछनीय

 है  |  इस  विषय  में  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  कि  यथाशीघ्र  प्रारम्भिक  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  तरीके

 को  सामान्य  प्रशिक्षण  तरीके  में  स्थापित  जाये  ।

 14.  यह  सिफारिश  जोर  की  गई  है  कि  भविष्य  में  शिक्षक  प्रशिक्षण  केवल  उन्हीं

 अध्यापकों  तक  सीमित  होना  चाहिए  जो  कि  पहले  से  ही  भर्ती  किए  जा  चुके  हैं  या  उनकी  भर्ती  के

 लिए  चयन  हुआ  है  ।

 .  15:  प्रत्येक  सेवारत  अशिक्षण  पाठ्यक्रम  सामान्य  छूंप  से  एक  कार्यशाला  के  रूपमें  होना

 चाहिए  जिसमें  अनुदेशात्मक  सामग्री  तैयार  करने  के  साथ-साथ  वास्तविक  व्यावहारिक  कार्य  के

 लिए  अवसर  प्रदान  किए  जाए  और  शामिल  होने  वाले  शिक्षक  उक्त  सामग्री  को  अपने  स्कूलों  में
 प्रयोग  के  लिए  अपने  साथ  वापिस  ले  जा  सके  ।

 16.  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  शिक्षक  भाचार  संहिता  शिक्षक  संगठनों  के  परामर्श  से  तैयार

 थी  जानी  ,
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 दा

 का  सरल  और  स्वाभाविक  रूप  से  पता  लगाचि  के  लिए  यह  एक

 नात्मक  कारंबाई  के  संचालन  को  अधिक  तेज  और  अधिक  कुशल  बनाया  जाना

 17.  काम  न  करने  वाले  और  अकुशल  व्यक्तियों  में  से
 योग्य  और

 |  18.  सकल  के  कार्य  में  मुख्याष्यापक  की  भूमिका  के  आजनोचनात्मक  महत्व  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उसका  चयन  हमेशा  योग्यता  व  वरिष्ठता  के  आधार  पर  किया  जाना  चाहिए  और  न

 कि  वरिष्ठता  व  औचित्यता  के  आधार  पर  ।

 सकल  हदिक्षा  में  स्तरों  के  सुधार  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संगठम  फौरन  स्थापित  किया
 जानता  चाहिए  ।

 हु

 20.  राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  परिषद  में  कानूनी  शक्तियां  निहित  होनी

 21.  देश  में  शिक्षक  व्यवसाय  कै  स्तर  को  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  और

 ध्षेक्षणक  विकास  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  भारतीय  छिक्षा  सेवा  को  पुनः  शुरू  करने  को

 जोरदार  सिफारिश  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षक  की  मुर्य  सिफारिशों

 1.  मानव  निर्माण  तथा  समाज  निर्माण  के  कार्यकलाप  के  रूप  में  शिक्षा  पर  अवध्य  ही  ध्यान

 केन्द्रित  किया  जाना  चाहिए  |  शिक्षकों  की  भूमिका  परिवतंनकर्ता  के  रूप  में  ज्ञान  संग्रहता  के  रूप

 समृदाय  के  साथ  सहयोग  कर्ता  के  रूप  में  समझा  जाना  ज्ञान  के  प्रसार  के  संदम्म  में

 शिक्षक  को  अद्यतन  रहना  होगा  निरन्तर  अध्ययन  करने  की  भावश्यकता  होगी  ।  व्याख्यान  प्रणाली  ही

 पर्याप्त  नहीं  होगी  और  क्षेत्र  भुनुकरणीय  समस्या

 निराकरण  विषयों  ट्यूटोरियल्स  और  अध्यापन-अध्ययन  की  प्रगतिशील  तरीकों  जैसे  अनेक  उपायों

 को  करने  होंगे  । यह  खासकर  इसलिये  आवश्यक  है  क्योंकि  प्रवृत्तियों  मूल्यों  और

 जिक  तथा  विकासात्मक  विषयों  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  की  विशेष  जरूरत  है  ।

 2.  पूरे  देश  में  अध्यापकों  के  रहने  भौर  कार्य  करने  की  स्थितियों  में  सुधार  होना  चाहिए  ।

 देर  से  नौकरी  शुरू  करने  को  पूरा  करने  के  भग्रिम  वेतन  वृद्धि  संस्वीकृत  की  जानी  चाहिए  ।
 कम  से  कम  250%/  शिक्षकों  को  कार्मात्मक  स्वरूप  की  आवासीय  प्रदान  की  जानी

 संस्थाओं  को  ब्याज  की  कम  दरों  पर  ऋण  देने  के  लिए  2.50  करोड़  रुपये  का  एक  आवर्तो  कोष

 बनाया  जाना  शिक्षकों  को  गृह  निर्माण  अग्रिम  भी  संस्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 3.  शिक्षकों  क्रो  वाहन  खरीदने  के  लिए  ऋण  स्ंस्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 4.  कालेजों  में  कम  से  कम  25%  अध्यापकों  के  क्‍्यूबीकल  लाकसं  होने  चाहिए  इस

 उद्देश्य  के  लिए  150  करोड़  का  प्रावधान  होना  चाहिए  (

 5.  सभी  अध्यापकों  को  50  झुपये  प्रतिमाह  जिकित्मा  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  और  जहां

 अस्पताल  में  रहकर  इलाज  हुआ  वहां  पूरा  खर्च  वहन  करने  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 6.  भव्रिष्य  निधि  पेंशन  और  प्तामूहिक  बीमा  जसे  सेवा-निवृत्ति  के  लाभ  सभी

 अध्यापकों  को  अवकाश  और  यात्रा  सुविधाओं  के  अलाबाਂ  उपलब्ध  होने

 7.  प्रत्येक.जिले  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थापित  स्कूलों  में  शिक्षक  के  बच्चों  को  दाखिला

 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी
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 8.  25%,  अध्यापकों  की  नियुक्तित  राज्य  के  बाहर  से  होनी  चाहिए  ।  ,
 9.  शिक्षण  व्यवसाय  में  प्रवेश  -  स्तर  पर  चिलकल  योग्यता  के  आधार  पर  चयन  करना

 बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  एक  अखिल  भारतीय  परीक्षा  होनी  और  वे  हो
 विचारार्थ  पात्र

 होने  चाहिए  जो  8+  ग्रेड  प्राप्त  किया  हो  ।  वि०अ०आ०  द्वारा  निर्धारित  अन्य  अहँताएं  जारी  रहनी
 चाहिए  |

 रीडरों  और  प्रोफेसरों  के  उच्च  स्तरों  पर  सभी  नियुक्त्रियाँ  अखिल  भाग्तीय  आधार  पर

 खले  चयन  द्वारा  होनी  चाहिए  ।  प्रोफेसर  के  उच्च  ग्रेड  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  चयन  होना  चाहिए  ।

 10.  अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  तथा  अपने  ज्ञान  को  बनाए  रखने  का  व्यवस्थित  किन्तु  लघ

 पाठ्यक्रम  हर  पांच  वर्ष  के  बाद  प्राप्त  करना  अध्यापकों  को  पूब॑-प्रवेश  स्तर  पर  कुछ
 प्रशिक्षण  दिया  जा  सकता  है|  इसके  अतिरिक्त  अपनी  एम्र०  फिल/पी०एच०डी०  प्राप्त  करते  हुए

 प्रगतिशील  अध्यापक  शिक्षणोन्मुख्यब  विशिष्ठ  पाठ  वत्रमों  को  भी  अपना  सकते  शिक्षण

 हयवसाय  में  शामिल  होने  के  फौरन  बाद  अध्यापक  को  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ताकि

 वह  व्यवसायोन्मुख  तथा  इसके  अध्यापन  में  पाठ्यचर्या  निर्माण  श्रग्य-द्श्य  सहायता

 के  सम्प्रेषण  शॉक्षक्ति  मनोविज्ञान  औरं  मूल्यांकन  पद्धतियों  से  सम्बन्धित  प्रशिक्षण

 प्राप्त  कर  सके  ।  अध्यापकों  को  उसके  पूरे  शेक्षिक  जीबन  में  आवधिक  पुनः  प्रशिक्षण  के  लिए

 सुविधाएਂ  दी  जानी  ऐसे  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों
 के  लिए  राज्य/क्षेत्रीय  स्तरों  पंर  उच्च  केन्द्र

 ओऔर/|या  विभागों  की  स्थापना  की  जानी  प्रत्येक  अध्यापक  को  ऐसे  किसी  एक  केन्द्र
 के  साथ  जुड़ा  होना  चाहिए  तथा  इसके  कार्यक्रमों  में  समय-समय  पर  अर्थात्‌  हर  पांच  वर्ष  में  एक

 बार  भाग  लेना  चाहिए  ।  ऐसे  कार्यक्रमों  में  अध्यापक  के  निष्पादस  का  गहराई  से  मूल्यांकन  किया

 जाना  बाहिए  और  शक्षिक  जीवन  के  विकास  के  संदमम  में  इस  प्र  विचार  किया  जाना

 11.  प्रत्येक  श्रेणी  के  लेक्चर[रों  रीडरों  और  प्राध्यापकों  के  लिए  स्पष्ट  ग्रेड  होने

 चाहिए  ।  8  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  लेने  वाले  व्यक्ति  के औसत  निष्पादन  का  मूल्यांकत  क्रिया

 जाना  चाहिए  और  ठीक  पाये  जाने.पर  वंह  अगले  ग्रेड  जा  सकता  है  ।  इसे  औसत  स्तर  कहा

 गया  ईस  प्रक्रिया  को  यदि  अच्छी  तरह  करार्यान्वित  किया  अध्यापक  को  उसकी  सेवा  में

 अनेक  पदोन्‍्नतियां  होंगी  भऔौर  किसी  भी  एक  अध्यापक  को  जो  अधिकतम  वेतनमान  मिल  सकता

 है  उसके  750.  तक  पहुंच  सकता  है  |  योग्य  अध्यापक  जब  उसने  किसो  खास  स्तर  पर  6

 वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  विशेष  मूल्यांकब-के  लिए  अपना  जीवनवत्त  और  प्रस्तुत

 करने  का  पात्र  होना  चाहिए  और  यदि  वह  साँविधिक  चयन  समिति  द्वारा  योग्य  पाया  जाता  है

 तो  बह  उसी  वर्ग  या  पदवी  के  अगले  उच्चतर  ग्रेड  में  जा  सकता  ।  हि

 12.  उत्तर  स्नातक  कालेजों  में  प्रोफेसर  के  ग्रड  लागू  करने  की  सम्भावना  के  साथ  कालेजों

 में  रीडरों  के  ग्रेड  आरम्भ  किए  चाहिए  अध्यापकों  को  अपने  सेवा  लाभी  को  एक

 लय/+.लेज.  से  दूसरे  तक  ले  जाने  के  योग्य  चाहिए  |  महिला  अध्यापकों  को  अंशकालिक

 जंसी  विशेष  यदि  उनकी  पारिवारिक  स्थितियों  के कारण  यह  अपेक्षित

 जानी  चाहिए  और  संस्थानों  द्वारा  शिक्षु-पालन  गृह  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ।

 13.  अध्यापकों  को  कार्यकलापों  के  संचालन  और  प्रबन्ध  में  बड़ी  जिम्मेदारी  स्वीकार

 करना  संस्थानों  के  साहसी  निकायों  को  जिम्मेदार  होना  अध्यापक  सघों  को
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 अपने  सदस्य  अध्यापकों  के  व्यवभाधिक  को  सुनिद्दिषत  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभानी  चाहिए  और  उनकी  भूमिका  और  जिम्मेदरियों  की  स्पष्ट  परिभाषा  को  स्वीकार  करना

 उनको  शिकायतों  को  शीघ्र  दूर  करने  के  लिए  एक  तन्त्र  होना

 न्तः  ््

 14.  कोई  भी  ब्यवसाय  ओर  सेवा  करो  या  न  करो  के  बिना  टिक  नहीं  सकती  ।  अध्यापकों

 के  लिए  शैक्षणिक  कतंव्यों  जंसे  पयंवेक्षण  आदि  से  बचना

 अरववॉछनीय  है  ।  छात्रों  के  मल्यांकन  में  कोई  पक्षपात  नहीं  होना  उसे  अन्य  छात्रों  और

 अध्यापकों  के  विरुद्ध  छात्रों  को  उकसाना  नहीं  उसे  उपयक्त  प्रशासनिक  और  शंक्षणिक

 निकायों  के  निर्णयों  को  पालन  करने  से  मना  नहीं  करना  आचार  संहिताभों  से  और

 स  प्रकार  के  तत्व  नवीन  हैं  ।  शिक्षण  समुदाय  को  निष्पादन  का  मानदण्ड  अपनाना

 हिए  तांकि  इसे  हमारे  समाज  में  सम्मानजनक  स्थान  प्राप्त  हो  सके  ।

 दक्षिण  भारत  में  मिनी  रेलबे  कार्यशालाझों  की  स्थापना
 '

 5007.  श्री  डेमिस  :  कया  रेल  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ,
 क्या  दक्षिण  भारत  में  अनेक  मिनी  रेलवे  कार्यंशालायें  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 कार  के  विचाराधीन  ओर  ९

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  कोई  कार्यशाला  कंन्याकुमारी  जिले  में  भी  लगाने

 का  विचार
 है

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधबराव  :  जी  नहीं  ।

 ह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 |

 तमिलनाड़  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केमा

 5008.  श्रो  एन०  डेनिस  :  कया  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बरेंगे
 प  तमिलनाड्‌  में  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  चल  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  उप-केन्द्रों  को  पूर्ण  स्तर  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में

 वतित  करते  का  निर्णय  किया
 ५ क्या  इस  प्रायोजन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 हि

 ल्‍

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्क  :  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 -  खोलने  का  काम  राज्य  क्षेत्र  के  आवषदयकता  कार्यक्रम  के
 अम्तगंत

 आता  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  1.1.1985  को  तमिलनाड़  में  422  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  चल  रहे  थे  ।

 नहीं  ।

 और  :
 ये  प्रइन  ही  नहीं  उठते

 |
 ॥ |

 कर्नाटक  में  बिजलो  को  कमी  -

 5009.  क्री  बो०  थी०  देसाई  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्य,त  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे

 कि  ह॒
 ह॒
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 क्यो  यह  सच  है  कि  बंगलौर  में  हुई  विद्युत  सम्बन्धी  पुनविचार
 समिति  की

 बंठक  में  राज्य  सरकाह  |  के  उपभोक्ताओं  को  दी  जाने  बालो  बिजली  में

 अधिक  कटोती  करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 क्‍या  कर्नाटक  विद्युत  बोर्ड  और  ऊर्जा  विभाग  तथा  उद्योगों  के  अधिकारियों  को

 समन्वित  समिति  ने  कर्नाटक  राज्य  में  बिज़ली  की  लगातार  संकटपूर्ण  होती  जा  रही  स्थिति  को

 समीक्षा  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  समिति  राज्य  सरकारों  के  उपलब्ध  बिजली  मप्लाई  का

 अधिकतम  उपयोग  गर्मियों  के  दौरान  करने  के  लिए  कहा  था  जबक्रनि  विजज्जी  की  कमी  अपेक्षाकृत
 भरधिक  होती  और  ०

 कया  समिति  ने  कर्नाटक  के  पड़ौसी  राज्य  तमिलनाइ  और  आंम्र  प्रदेश  से  भी

 रोध  किया  था  कि  वे  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  में  कर्नाटक  को  मंदद  दें  ?
 ह

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्री  प्ररुण  नेहरू  :  से  जंसा  कि  कर्नाटक  सरकार

 द्वारा  सूचित  किया  गया  है  विद्युत  समीक्षा  समिति  सतत्‌  रूप  से  राज्य  में  विद्युत  स्थिति  की

 समीक्षा  करती  है  और  बिजली  के  सर्वोत्तम  उपयोग  के  छिए  सरकार  को  सुभाव  देते  हुए  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करती  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  पश्चात  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  1.4.85
 से  विद्युत  कटोतियां  बढ़ा  दी  गई  कर्नाटक  सरकार  और  राज्य  बिजली  बोड  ने  तमिलनाडू
 को  छोंडकर  पड़ोसी  राज्यों  से  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोई  द्वारा  शुरू  को  गई  विश्वञालय  परियोजना
 /  5010,  श्री  वी०  बी०  देसाई  :

 श्रीमती  किशोरों  सिह  :  क्या  शिक्षा  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 ॥

 शिक्षः  मंत्रालय  ने  शिक्षा  का  दूर-दूर  प्रसार  करेने  के  लिए  केन्द्रीय  माध्यमिक
 धिक्षा  बोडं  द्वारा  शुरू  की  गई  विद्यालयਂ  परियोजना  को  चालू  वित्तीय वर्ष  से  पूरी  तरह  .

 वित्त  पोषित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसे  इसकी  संरचना  से  अब  तक  बनाए  गए  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  लिए  कुल  कितनी  धन

 राशि  रखी  गई  और

 इस  योजना  को  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता

 प्रदान  किये  जाने  का  विचार  है  ?  ‘

 शिक्षा  मंत्रों  कष्ण  चन्द्र  :  से  शिक्षा  मंत्रालय  ने  वर्ष  1984-85

 से  आगे  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  थोर्ड  की  खुला  सकल  परियोजना  के  पूरे  घाटे  को  वहन  करने  के

 का  निर्णय  किया  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  लिए  योजना  के

 अन्तगंत  40.00  लाख  रुपये  की  बजट  व्यवस्था  अनुमोदित  की  गई
 खुला  परियोजना

 द्वारा  की  गई  प्रगति
 को  इस  तथ्य  से  आंका  जा  सकता  है

 कि  वर्ष  1981-82  में  खुला  स्कूल  में

 दाखिल  1678  छात्रों  की  संरुंया  बढ़कर  वर्ष  1984-85  में  7318  हो  गई

 96...



 12  1907  लिखित  झत्तर

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  विभिन्‍न  पहलुझों  पर  किया  गया  व्यय
 5011.  ओऔ  मूल  चन्द  डागा  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  |
 उनके  मंत्रालय  द्वारा  ,  निम्नलिखित  मदों  गत  ज्ञीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष

 किये  गए  व्यय  का  ब्योरा  क्‍या  है  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  प्रोत्साहनों  के  रूप  में
 दी  गई  नकद  राशि  समाचार  पात्रों  में  विज्ञापन  फिल्मों  तथा  प्रकाशित  सामग्री

 उपयोग  में  आने  वाली  सामग्री  आदि  प्रदर्शनियां  और  विदेशी  मुद्रा
 कोई  खर्च  की  गई  है  और

 किए  गए  खर्च  के  और  रखे  गये  लक्ष्यों  की  में  प्रति  वर्ष  हुई  उपलब्धियों  का

 प्रतिशत  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  सें  राज्य  संत्री  योगन्‍्द्र  से  सूचना

 संलग्न  विवरण  एक  में  दी  गयी  है  ।

 दान  देने  वाली  बाहरी  एजेन्सियों  से  प्राप्त  हुई  बह्तुओं  के  अतिरिक्त  वर्ष

 1982-83,  1983-84  भौर  1984-85 5  के  दौरान  14.30  लाख  114.86  लाख  शपये
 :  तथा  90.00  लाख  रुपये  की  ध॑नराशि  विदेशी  मुद्दा  के  रूप  में  खचे  को  गयी  थी  ।

 वर्ष  1982-8$,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 पर  लगभग  288.32  करोड़  382.99  करोड़  रुपये  और  432.90  करोड़  रुपये  खचं

 किए  गए  हैं  ।  वर्षवार  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  संलग्न  विवरण  दो  में  दी  गयी
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 स्वास्थ्य

 कार्यक्रम
 .

 वर्ष

 परिवार

 नियोजन
 के

 सप्लाई

 किए

 गये

 गर्भनिरोधकों

 द

 |

 के
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 को

 हि

 की

 लागत

 हि
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 सहित

 के

 लिए
 की

 गई

 सप्लाई

 की

 *

 मुआवजा

 ह

 शिक्षा

 और

 प्रचार

 लागत

 ॥

 ।..“

 “2

 3.

 4

 .

 5...
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 हु

 न

 पत्रों  भोर  गंदी  बस्तियों  में  पोलियों  के
 शिकार  अच्चे

 5012.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  २

 '..  प्रति  वर्ष  राज्य-वार  कितने  बंच्चे  पोलियो  के  शिकार  होते  ह
 क्याब्यह  सच  है  कि  इस  रोग  के  शिकार  होने  वाले  अधिकतर  बच्चे  ग्रामीण  क्षेत्रों

 और  गंदी  बस्तियों  के  होते
 ः

 यदि  तो  क्या  उनका  मंत्रालय  इन  क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  पोलियो  के  टीके

 उपलब्ध  कराने  और  इन  टीकों  की  आवद्यकता  के  बारे  में  लोगों  को  जानकारी  देने  लिए  विशेष

 कदम  उठा  रहा  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेम्लन  :  स्वास्थ्य  सेवा

 निदेशालय  को  सूचित  की  गई  पोलियो  के  रोगियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण-एक  में  दी  गई
 पोलियो  के  बारे  में  बुनियादी  आंकड़  एकत्र  करने  के  लिए  1981  और  1982

 में  नमूना  सर्वेक्षण  किए  गए  थे  ।  इन  सर्वेक्षणों  पर  आधारित  इस  रोग  की  घटनाओं  की  दरं

 संलग्न  विवरण-दो  में  दी  गई  है|  इस  रोग  की  घटनाओं  की  दर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  हजार
 बच्चों  (0-4  वर्ष  )  पर  1.7  और  शहरी  क्षेत्रों  में  1.6  है  ।

 |

 हाँ  ।

 स्पेजना  आयोग  के  का्यदल  ने  1990  तक  पात्र  बच्चों  के  85  प्रतिशत  को  कवर

 करने  की  सिफारिश  की  है  |  लोगों  को  उनके  बच्चों  का  पोलियो  से  रोग  प्रतिक्रमण  के  द्वारा  बचाव
 करने  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रदान  करना  कैयेक्रम  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  है  ‘  न्‍

 विवरण-एक

 भारत  में  पोलियो  की  1982-1  984  ल्‍

 हु

 ह

 1  2  पा  4

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  वात  1192

 2.  असम  100  33

 3.  बिहार  की  37  229

 4.  गुजरात  502  491

 5.  हरियाणों  388  .  387

 6.  हिमाचल  प्रदेश  बा  159

 जम्मू  ओर  कश्मीर  न

 8.  कर्नाटक  1420  3233

 100
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 2  .  '  3  4

 9.  कैरल  534  ॥॒  680
 10.  मध्य  प्रदेश  1950.  .  ,  850...
 11.  महाराष्ट्र  1704  2195

 -12.  मणिपुर  4  ॥  1
 13,  मेघालय  3.

 14.  नागालेंड  .  न  15
 15.  उड़ीसा  2514  1262

 पंजाब  1516  853
 हु

 17.  राजस्थान  े  1911  1375
 18.  सिक्किम  +.

 og
 +

 तमिलनाडू  396  493
 20.  त्रिपुरा  ध  8

 21.  उत्तर  प्रदेश  1321  1571
 22.  पश्चिम  2719  हि  2524
 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  2  हे
 24.  अरुणाचल  प्रदेश  2  "3

 25,  चण्डीगढ़
 :  9  182

 26.  दादर  भौर  नगर  हवेली  “3  ;  2

 27.  दिल्‍ली
 "2808

 2808  -  2686
 28.  गोवा  ---
 29.  लक्षद्वीप  कक  न

 ५0.  मिजोरम  16  6  .

 31.  पाण्डिचेरी  396  .  450
 नै  नस  सनसनी  तक  ननीनीतक-ीयती  नी लत

 कुल
 ।

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  दोषपूर्ण  कवरेज  के  कारण  तुलनीय  नहीं  हैं  ।

 विवरण-दो

 राज्य/संथ  प्रति  हजार  बच्चों  (0-4)  पर
 ््ि  प्रोलियो  की  वार्षिक  घटनायें

 ग्रामीण  ््््ि  धाहरी

 2  3
 ्््््ज्जज+सस सच  तक  सअक्‍कक्‍  इ  इलसअस

 आंध्र  प्रदेश
 |

 बिहार  2  2.4

 गुजरात
 2.5  22

 चंडीगढ़  2.5  *$  22
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 अननभगनगएगभ

 न्प।ै  पपै।+  —

 2  3

 गोवा
 ह

 1.2  ।  1.2

 मध्य  प्रदेश  और  जबलपुर  1.9  1.65

 उड़िसा
 0.8  0.7

 राजस्थान  3.1  2.5

 तमिलनाडु  और  पांडिब्रेरी  1.9  2.1

 उत्तर  प्रदेश  2.3
 ह

 1.6
 +  पश्चिमी  बंगाल  0.8  वि  1.0

 दिल्ली  नर  1.57

 महाराष्ट्र  1.43  1.29

 औसत
 ॥

 -  1.7  1.6
 ज+-+-+->त+तंनतअंन्‍तहंतततत

 सातवों  पंचबर्धोध  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  झ्रनुदान  से  प्रत्येक

 राज्य  म्रें  पालोटेक्नोक  कालेज

 5013.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  पॉलीटेक्‍्नीक  कालेज

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  जो  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  अनुदान  से  ओर  तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण

 संस्थान  के  सहयोग  से  संचालित

 यदि  तो  ये  पॉलीटेक्नीक  कालेज  मोजूदा  पॉलीटेबनीक  कालेजों  से  किस  प्रकार

 भिन्‍न

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  उन  पर  कितनी  धनराहि  खब्  करने  का  विचार

 भोर  ह
 ये  कालेग  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  :  तकनीकी  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  तेयार  करने  के  लिए  .  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दन्न

 ने  योजना  भवधि  के  दोरात  प्रत्येक  राज्य  में  एकू  मॉडल  पॉलीटेक्नीक  की  स्थापना  को  सिफारिंध

 की  ।  आशा  है  कि  ये  पॉलीटेक्नीक  पूर्ण  केन्द्रीय  सहायता  और  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थानों
 की  सभी  सम्भव  सहायता  से  उत्कृष्ट  केन्द्र  बन  जायेंगे  और  राज्य  में  अन्य  पॉलीटेक्नीकों  के  लिए

 भादद्यं  और  गतिनिर्धारिक  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।

 इस  योजना  के  लिए  80.00  करोड़  रुपये  की  राह  का  प्रस्ताव  किया  गया

 इस  योजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  अभी  अनुमोदित  किया  जाता  इस  प्रकार  के

 टेक्नीकों  की  स्थापना  के  लिए  किसी  प्रकार  का  करने  और  स्थानों  का  प्रश्न  इस

 योजना
 के

 अनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  ही  उठ  सकता  है  ।

 |  राज्यों  में  प्रौद्योगिको  झौर  प्रामीण  विकास  संस्थान

 5014.  श्री  हरीश  राबत  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ध्
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 तह
 जया  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य

 उनके  ग्रामीण  क्षेत्रों  वहां  विद्यमान  स्थितियों  के  अनुकूल  तकनीकी  शिक्षा  के  प्रसार  हेतु

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  और  ग्रामीण  विकास  के  विशेष  संस्थान  खोलने  का  है
 °

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  के  दौरान  उन  पर  कितनी  धनराहिं  खर्च  किये  ज़ाने

 का  अनुमान  और

 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तकनीकी  जान  के  प्रसार,के  लिए  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  क्या  उपाय  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  पंचवर्षीय  योजना  को  तैयार

 करने  के  लिए  योजना  द्वारा  गठित  तकनीकी  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  योजना

 अवधि  के  दौरान  20.00  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  ग्रामीण/उपयुकत  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में

 से-कम  एक  विद्येष  संस्थान  स्थापित  करने  की  योजना  की  सिफारिश  की  ।  योजना  आयोग  ने  वर्ष

 1985-86  के  लिए  इस  योजना  के  लिए  50.00  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  है  ।

 लखनऊ  श्रोर  बाराबंकी  के  बोच  प्रांतः  कालीन  स्थानीय
 हद

 रेलगाड़ियां  शुरू  करना

 5015.  क्रो  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  रेल  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 | (&)  क्‍या  लखनऊ  बाराबंकी  के  दंनिक  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  ऐसी  कोई  रेलगाड़ी

 नहीं  है  जिससे  वे लखनऊ  अथवा  बाराबंकी  में  10  बजे  अपने  कार्ये-स्थानों  पर  पहुंच
 यदि  तो  क्या  सरकार

 का
 प्रातःक़ाल  उपयुक्त  समय  पर  बाराबंकी  से

 लखनऊ

 और  लखनऊ  से  बाराबंकी  के  बीच  स्थानीय  रेलगाड़ियां  चलाने  का  विचार  है

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ह

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराथ  :  जी  नहीं  ।

 ओर  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 प्रूकि  सुविधाजनक  सेवायें  पहले  से  ही  उपलब्ध  हैं  इसंलिए  स्थानीय  गाड़ियां

 बलाना  आवश्यक  नहीं  समभा  गया  है  ।

 विष्थविद्यालय  प्नुदान  झायोग  हारा  पहल  न  किये  जाने  के  कारण

 घन  का  उपयोग  न  हो  पाना

 ]
 °  5016.  श्री  बाला  साहिब  जिखे  पाटिल  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1984-85  के  हालांकि  विष्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  के  पास  धन  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  बिश्वविद्यालय  द्वारा  उस  धन  का  डपयोग

 यों  और  अन्य  साधनों  के  माध्यम  से  विज्ञान  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  नहीं  किया  जा  सका

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  ॥

 यदि  तो  उपयोग  न  की  गई  शनराशि  कितती  और

 विद्वविद्यालंप  अनुदात्‌  भायोग  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  लिए  तैयार  किए  गए

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 शिक्षा  सन्‍्त्री  कष्ण  चन्द्र  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 संग्रहालयों  तुथा  अन्य  साधनों  के  माध्यम  से  विज्ञान  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  राजस्थान  और

 मदुरे  कामराज  विश्वविद्यालयों  में  का  कर  रहे  विज्ञान  शिक्षा  केन्द्रों  की  सह्ययता  कर  रहा  है  ।
 इन  केन्द्रों  को  1982-83  से  1985-86  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  को  4.00  लाख  रुपये  की
 वित्तीय  सहायता  संस्वीकृत  की  गई  है  ।  इसके  छठी  योजना  की  समाप्ति  आयोग  ने

 विश्वविद्यालयों  संस्थाओं  को  चयनात्मक  आधार  पर  संग्रहालय-विज्ञान  तथा  संग्रहाल़यीय-विकास

 पाठ्यक्रमों  के लिए  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  ।  इस  योजना  हेतु  1984-85  के  लिए  संशोधित

 प्रावधानों  में  2.00  लाशब्ल  रुपये  का  आवंटन  किया  गया  था  और  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव

 विचारार्थ  आमंत्रित  किए  गए  अबं  तक  22  विश्वविद्यालयों  ते  अपने  प्रस्तुत  किए  आयोग  ने

 डन  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  इस  समिति  की  अभी  बैठक  नहीं

 हुई  है  और  न  ही  अपनी  सिफा  रिशें  की  हैं  ।  1984-85  में  इस  योजना  के  अन्तयंत  किसी

 भी  विदवर्विद्यालयं  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  थी  ।  हर
 भब्  तक  प्राप्त  हुए  अस्तावों  पर  बिचार  करने  के  लिए  समिति  की  बंठक  श्षीघ्र  ही

 बुलाई  जा  रही  समिति  की  सिफारिशें  उपलब्ध  होते  हो  संग्रहालयों  के  बिकास  के  लिए
 विद्यालयों  को  सह्ययता  देने  के लिए  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 5017.  श्रीमती  जयन्ती  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  “

 क्या  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता
 दी  गई

 यदि  तो  छठी  पंचवर्थीय  योजना  में  उड़ीसा  को  इस  प्रयोजन  के  कितनी

 घनराशि  प्रदान  की  और  *

 उडीसा  में  केन्द्रीय  सहायता  से  अब  तक  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा

 बढ़ाया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ग्रोगेन्  :  से  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  दै  क्योंकि

 ये  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवदयकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आता  उड़ीसा  में

 विशेष  क्षेत्र  परियोजना  के  अंन्तगंत  25  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  और  उप-मंडलीय

 तथा  तालुक  अस्पतालों  का  सुधार  करने  के  लिए  477.01  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है|

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उहीसा  में  कुल  .42  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  है  ।

 पहिये  तथा  एक्सिल  बनाने  वाले  संयंत्र  लगाना

 5018.  श्री  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  रेले  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पहिये  तथा  एक्सिल  बनाने  वाले  कितने  संयंत्र  लगाये  गये
 )  ये  संयंत्र  किनन्‍किन  स्थानों  पर  लगाये  गए

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  ऐसे  ओर  सयत्र  लगाने  का  सरकार  का  प्रस्ताव

 और
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 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  को  कार्यान्वितु  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  तीन  ।

 संयंत्र  का  नाम  स्थान
 1.  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  दुर्गापुर
 2.  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  टाटानगर
 3.  पहिया  और  धुरा  बेंगलूर  बेंगलूर

 जी  नहीं  ।

 प्रएइन  ही  नहीं  उठता  ।

 कुइडापाह-पुड़गुपाडु  रेल  लाइम  है  -

 5019.  श्रो  पी  पंन्थालेया  :  क्‍या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (+%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  पुडुगुपाडु  से  कुइडापाह  तक  एक  नई  लाईन  बिछाने

 «  का  प्रस्ताव  काफी  समय  पूर्व  से  लम्बित  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 '
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । ँ

 ध्रान््र  प्रदेश  में  रेल  लाइनों  का  बदला  जाता

 5020.  श्री  पो०  पंन्चालंया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यहूँबताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  रेलवे  लाइन  बहुत  पुरानी  है  तथा  सुरक्षित  यात्रा

 के  हित  में  इन्हें  शीघ्र  बदलने  की  अवद्यकता  और
 ँ
 (a)  यदि  तो  भान्भ्र  प्रदेश  में  उन  लाइनों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  बदला  जा

 रहा  है  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  आमन्प्र  प्रदेश  में  भी  ऐसे

 रेल  पथ  हैं  जिनका  नवीकऋरण  किया  जाना  ऐसी  ही  स्थिति  सभी  भारतीय  रेलों  पर  है  ।

 पर्याप्त  अनुरक्षण  साधनों  द्वारा  संरक्षा  को  सुनिश्चित  किया  जा  रहा

 ,.._  आन्श्र  प्रदेश  में  702  कि०  मी०  रेल  पथ  को  बदलने  का
 प्रस्ताव

 गया
 रेलवे  में  गंगमनों  की  सेबाह्ों  को  नियमित  करना

 क्री  राम  पूजन  पटेल  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  में  ऐसे  कितने  गेंगमेन  हैं  ज़ो  दो  वर्ष
 से  अधिक  समय

 से  रेलवे  में  कार्यरत हैं

 परन्तु  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  नहीं  किया  गया  और

 उनकी  सेवाओं  को  नियमित  न  करते  के  क्या  कारण

 .  हैल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  और  सूचना

 इकठठी  की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 4
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 रेलवे  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम  में  ब्रिटेन  का  सहयोग

 |
 5022.  भ्री  महेल्र  सिह  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  के  अनुरोध  पर  ब्रिठेन  ने  भारत  में  रेलवे

 कम्प्यूटरीकरण  कारयंक्रम  में  सहयोग  देने  की  पेशकष्य  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  ,

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  समाधवराव  :  से  भारतीय  रेल  माल

 परिचालन  सूचना  प्रणाली  के  केन्द्रीय  खंड  की  स्थापना  के  लिए  परामशं  सेवाओं  हेतु  भारतीय  रेलों

 ने  ब्रिटिशं  और  कनाडा  नेशनल  रेलों  के  परामर्श  ट्रॉसमार्क  और  कनाक से  प्रस्त

 आमंत्रित  किये  थे  ।  दोनों  पारियों  से  प्रस्ताव  मिले  हैं  भौर  उनके  प्रस्तावों  का  अभी  मूल्यांकन
 किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  में  टेंडरिल  झोर  बूटाजोलोडिन  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध

 5023:  झ्री  महेन्द्र  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 हु

 क्‍या  सच  है  कि  विदेश्षों  में  टेंडरिल  भौर  बूटाजोलिडिन  जेसी  अनेक  हानिकारक
 भौषधियों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  हुआ  है  परन्तु  भारत  में  वे  अभी  भी  बिक  रही  और

 ।  यदि  तो  देश  में  इनकी  बिक्री  पर  प्रतिबंध  के  लिए  .  सरकार  का  विचार  क्या :
 कदम  उठाने  का  है  ?

 ।
 स्थास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 टेंडरिल  और  बूटांजोलिडिन  औषधियां  ओक्‍क्सीफेनबूटाजोन  तथा

 >.  जोन  का  समिश्रण  भारतीय  आयुधिज्ञान  अनुसंधान  परिषद  और  भारतीय  चिकित्सा  संघ  का

 विचार  विचार  है  कि  ये  उपयोगी  औषधियाँ  इन  भौषधियों  को  पूर्णतः  बाजार  से  वापिस  उठा
 :

 लेने  को  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 ह  इन  औषधियों  का  केवल  संधिसायुज्यक  का  शेसका  संसिशोध  तथा  गाउट  संधिशोध  के
 :  '  उपचार  के  लिए  सीमित  इस्तेमाल  करने  की  सिफारिश  की  जा  रही  इन  औषधियों  के  निर्माताओं

 को  उनके  संघ  तथा  राज्य  औषध  नियंत्रक  प्राधिकारियों  कौ  माफंत  निर्देश  दे  दिए  क़ये  हैं  कि  वे  इन
 ओषधियों  के  पैक्रटों  के  अन्दर  रखी  पर्चियांँ  तथ  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  साहित्य  में  इन  के

 उपयोग  सम्बन्धी  पूर्वोषायों  ओर  विपरीत  ज्क्षणों  का  उल्लेख  कर  दिया

 शोरान्र-मंगलोर  लाइन  पर  स्वचालित  सिगनल  प्रणालो

 5024,  डा०  के०  जी०  पश्वियोड़ी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पालघाट  डिबीजन  की  शोरानू  र-मंगलौर  लाइन  पर  स्वचालित

 सिगनल  प्रणाली  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ५

 .  यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 भोर  प्र
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 उक्त  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?  -

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  हां
 शेरुवण्णूर  मंगलौर  खंड  पर  इस  सुविधा  की  व्यवस्थ  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  यातायात  के  बतंमान  स्तर  के  लिए  इसकी  आवश्यक  ता  नहीं  है  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सभी  क्‍झ्रोषध-कोयों  का  एक  संकलन
 35025.  डा०  के०  जी०  झ्रदियोडी

 :
 क्या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चिकित्सा  को  विभिन्‍न  पद्धतियों  के  अलग-अलग  ओऔषधि-कोष
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  सभी  को  संकलित  करके  एक  ओऔषध-कोश  बनाने

 का  वित्नार  है  ज॑ंसा  कि  विदेशों  में  किया  गया  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  न्‍
 यदि  तो  उसके  क्‍या  का रण

 हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन]ं  :  जी  हां  ।
 जी  नहीं  ।  ह

 इस  मंत्रालय  को  ऐसे  किसो  देश  का  पता  नहीं  है  जहां  भिन्न-भिन्न  चिकित्सा  पद्धतियों  की
 ओषधियों  को  एक  ही  भेषज  संहिता  में  शामिल  किया  गया  हो  ।

 यह  प्रदन  नहीं  उठता  ।
 े  ह  र

 यह  सभव  नहीं  है  कि  ऐसी  एक  ही  भेषज  संहिता  जिसमें
 भिसत-भिन्‍न  चिकित्सा

 पद्धतियों  की  औषधियां  शामिल  की  जाएਂ  क्‍योंकि  चिकित्सा  पद्धतियों  में  काफी-काफी  अन्तर  होता
 है  और  भिन्‍न-भिन्‍न  चिकित्सा  पद्धतियों  में  इस्तेमाल  की  जाने  बाली  ओऔषधियां

 भिन्‍न-भिम्न
 हल  हे  ।

 भूमिगत  जल  विकास

 5026.  श्री  कमला  प्रसाद  क्‍या  सिचाई  झौर  विद्युत  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  दे

 कया  कुछ  ज॑से  उत्तर  प्रदेश  जहाँ  भूमिगत  जल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 भूमिगत  जल  विकास  संबंधी  काय॑  में  तेजी  से  कार्य  नद्हीं  कर  रहे
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ओर  सिंचाई  के  लिए  जल  का  पूर्ण

 उपयोग  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  छठी  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  पर्याप्त  मात्रा  में  उपयोग  में  न  लाया  गया

 पानी  उपलब्ध  है  तथा  बिहार  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  भी  केंद्रीय  भूमिगत  जल  विकास  मिगम  की  |

 ने को योजना था हु ना ध्घ ) यदि तो निगम द्वारा इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है भौर गत जल का और उपयोग करने हेतु क्‍या अंग्रेतर कदम उठाने का विचारहै ? . सिंचाई झौर विद्यूत मंत्री बोौ० : भूमिगत जल के जरिए सिंचाई विकास एक राज्य से राज्य में भिन्‍त-भिन्‍न भन्‍ने होता है और यह कुछ राज्यों विशेष रूप से हि
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 ~ a  नीयत  भी

 पूर्वी  क्षेत्र  में  कम  उत्तर  प्रदेश  भूमिगत  जल  से  सिथाई  क्षमता  के  विकास  में  काफी

 प्रगति  हुई  इस  राज्य  सिचित  क्षेत्र  के  संदर्म  में  120  लाख  हैक्टेयर  की  सिंचाई

 क्षमता  के  मौजूदा  अनुमान  की  तुलना  में  छठी  योजना  के  अन्त  में  संभावित  उपलब्धि  114.14

 लाख  हेक्टेयर  होने  को  आशा  है  जो  कि  मोटे  तौर  पर  वतंमान  अन्ततः  मृूल्यांकित्त  क्षमता  का

 95%

 कुछ  राज्यों  में  भूमिगत  जल  का  विकास  कम  स्तर  पर  होने  के  कारण ये  हैं  :  छोटो

 ओर  खण्डित  उपयुक्त  किस्म  के  ड्रिलिंग  रिगों  का  पर्याप्त  संख्या  में  न  सुनिदिब्ित

 विद्यूत  आंपूर्ति  की  उपकरण  के  लिए  अनुरक्षण  संबंधी  सुविधाओं  का  अभाव  तथा

 भूमि  के  सामुदायिक  स्वामित्व  के  कारण  संस्थागत  वित्त  की  अनुपलब्धता  ।  ,  राज्य  सरकारें  उपकरण

 के  लिए  मरम्मत  और  भनुरक्षण  संबंधी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  उपयुक्त  किस्म  के  ड्िलिंग
 रिगें  प्राप्त  करके  और  भू-जोतों  की  चकबत्दी  करके  भूमिगत  जल  के  विकास  में  तेजी  ल्मने  के  लिए

 उपाय  कर  रही  है  ।  केन्द्र  जल-भू-वेज्ञानिक  सर्वेक्षणों  की  गति  में  तेजी  लाकर  तथा  भू-जल

 योग्य  क्षेत्रों  की खोज  करके  उनका  पता  लगाकर  और  क्षमता  का  मूल्यांकन  करके  भूमिगत  जल  के

 विकास  में  राज्यों  को  सहायता  कर  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  भी  एक  स्क्रीम  संचालित  कर

 रही  है  जिसके  अम्तगंत  मूमि  जल  विकास  के  लिए  ड्िलिंग  तथा  अन्य  उपस्कर  की  खरीद  के  वास्ते

 राज्यों  को  बराबर  की  सहायता  दी  जांती  है  ।

 और  :  उत्पादन  विशेषकर  पूर्वी  तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  तथा  सख्त

 बटटानी  क्षेत्रों  का  निर्माण  करने  के  लिए  योजना  आयोग  ने  छठी  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय

 भूमिगत  जल  विकास  निगम  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  किया  तथापि

 प्रस्ताव  को  तदुपरान्त  समाप्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  यह  विचार  किया  गया  था  कि  जहां  उपयुक्त
 अवस्थापना  उपलब्ध  महीं  वहां  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोर्ड  तथा  रोज्य  संगठनों  को  रूप

 से  सुदृढ़  करके  निगम  के  लिए  परिकल्पित  कार्यों  को  बेहतर  ढंग  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  |

 सिचाई  परियोजनाभोरों  के  कमात  क्षेत्रों  भूमि  झभोर  जल  का  बेहतर  प्रवस्थ

 5027.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा
 करंगे

 क्या  कमान  क्षेत्र  विकास  का  उद्देदय  अधिष्ठापित  सिंचाई  क्षमता  और  उसके

 उपयोग  के  बौच  अटर  को  कम  करना  तथार्भसबाईँ  परियोजमाओं  के  कमान  क्षेत्रों  में  ममि  और

 जल  के  बेहतर  प्र4न्ध  के  माध्यम  से  कृषि  उत्पादन  में  अधिकतम  वृद्धि  करमा  था

 क्‍या  उन  परियोजनाओं  से  जिनके  लिए  अ  तर्राष्ट्रीय  संस्थानों  से  सहायता

 प्राप्त  करने  की  आशा  है  उपलब्ध  सिंचाई  क्षमताभों  के  उपयोग  में  शीघ्रता  की  दृष्टि  से  कुछ  और

 परियोजनाओं  को  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  छठी  योजनावधि  के  दौरान  हुई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  भोर
 भूमि  को  समतल  पानी  के  लिए  नालियां  तथा  पानी  के  समान  वितरण  द्वेतु  कितने
 किसाम  संगठन  बनाए  गए  थे  ?-  ,

 कया  सिंचाई  और  सिंचित  कृषि  के  पाठ्यक्रम  चलाने  वाले  विद्वविद्यालयों  और

 महाविद्यालयों  में  जल  प्रबंध  के  पाठ्यक्रम  में  स्थान  दिया  जाना  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  भौर  इस  दिला  में  आगे  और  क्‍या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  जी  हां  ।
 जहां  पर  कमान  क्षेत्र  विकास  के  अभाव  में  उपयोग  पिछड़ा  होता  है  वहां  कार्यक्रम

 में  अतिरिक्त  परियोजनाएਂ  शामिल  की  जाती  अन्तर  ष्ट्रीय  सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  कटे
 शामिल  करने  के  प्रति  कोई  पूव॑-अ!ग्रह  नहीं

 .  उपलब्धियों  का  ब्योरा  निम्नवत्‌  है  :

 हैक्टेयर
 फील्ड  च॑नल  8323,19

 भूमि  समतलन  1598.32

 वाराबन्दी  1669,64
 खेत  नालियां  1086.18

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  समान  जल  वितरण  तथा  फील्ड  चैनलों  के  रख  ओर ..
 जल  दरों  की

 प्राप्त  करने  के  लिए  गुजरात  में  26  कृषक  सहकारिता  सोसायटियां  बनाई  गई
 उत्तर  प्रदेश  में  आन-फार्म  विकास  कार्यों  को  करते  समंय  कृषक  समितियाँ  स्थापित  की

 जाती  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  जल  के  वितरण  के  लिए  सभी  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजनाओं  में
 निकास  समितियां  बनाई  गई  हैं  ।  आन्ध्र  प्रदेश  कमान  क्षेत्र  विकास  अधिनियम
 में  प्रत्येक  मिकास  के  लिए  पाईप  समितियाँ  गठ्ठित  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 और  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  सिचाई  तथा  सिचित  कृषि  में  पाठयक्रम
 प्रदान  करने  के  लिए  जल  प्रबन्ध  को  पहले  ही  एक  विषय  के  रूप  में  किया

 सिचाई  तथा  कृषि  विभागों  के  क्षेत्रीय  कार्यकर्ताओं  को  जल  प्रबन्ध  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के

 उद्देश्य  से  आन्भ्र  मध्य  बिहार  तथा

 तमिलनाडु  में  ममि  प्रबन्ध  संस्थान  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  इसी  तरह  का  एक

 संस्थान  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 फ्लबनी-भुवनेश्वर  रेल  संपर्क

 5028.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  रेल  लाइनों  के  मामले  में  उड़ीसा  का  फूलबनी  क्षेत्र

 बहुत  उपेक्षित  है
 क्‍या  यह  सच  है  कि  फलबनी  और  मुवनेदवर  के  बीच  रेल  सम्पर्क  स्थापित  करने

 की  बहुत  अधिक  जरूरत  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  १

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  साधवराव  :  से  बोलनगिर  को

 से  जोड़ने  के  लिए  कूलबनी  के  रास्ते  खोरघा  रोड  से  बोलनगिर  तक  बड़ी  लाइन  के

 लिए  सर्वेक्षण  करने  का  भादेश  दिया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट
 के

 प्राप्त  होने  और  योजना  आयोग  के

 परामर्श  से  इसकी  जांच  के  पश्चात  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कारंवाई  की  बदढातें कि  घन  सुलभ
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 हजरत  निजामुद्दोन-बंगलौर  रेलगाड़ी  को  महाराष्ट्र  के  बेलापुर  स्टेशन  पर  रोकता
 _

 5029.  भरी  बालासाहिब  बिखे  पाठिल  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हजरत  निजामुद्दीन  से
 बंगलौर  के  लिए  एक  नई  गाड़ी  चालू

 की  गई  ह ४.
 क्‍या  यातायात  के  आकार  और  बेहतर  संचार  की  आवंदयकता  को  ध्यान  में  रक्षते

 हुए  सरकार  का  विचार  बेलापुर  स्टेशन  पर  इस  रेलगाड़ी  के  रुकने  का  प्रावधान  करने  का

 यदि  तो  कब  और  \

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराल  )  जी

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 905/906  हजरत  निजामुददीन  बेंगलूर  गाड़ी  को  ठहराना  ओचित्यपूर्ण  नहीं

 पाया  गया  क्‍योंकि  यह  एक  लम्बी  दूरी  की  तेज  गाड़ो  है  और  बेलापुर  में  इन  गाड़ियों  के  लिए

 लम्बी  द्री  का  पर्याप्त  याताग्रात  प्राप्त  नहीं  होता  है  ।

 4

 डॉड-सममांड  रल
 लाइन

 को  दोहरा  करना

 5030.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  .:  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डांड-मनमांड  रेल  लाइन  पर  यात्री  यातायात  तथा

 यातायात  दोनों  का  ही  भारी  बोर  पड़  रहा

 क्‍या  इस  लाइन  पर  गत  तीन  वर्षो  के  प्रति  यात्री  और  माल  यातायात

 के  पड़ने  वाले  बोक  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया
 ॥

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 मया  सरकार  को  इस  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  के  संबंध  में  कोई  अभम्यावेदन

 प्राप्त  हुए  भौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधघवराव  :  जी  नहीं  ।

 ०
 जी  नहीं  ।  ु  .  «»

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  न

 जी  नहीं  ।  ल्‍

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 डाक्टरों  का  रेल  सेथा  प्रहण  करना  झौर  छोड़ना
 5031.  श्री  सी०पी०  ठाकुर

 :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  रेल  अस्पतालों  में  बड़ी  संझुया  में  डाक्टरों  ने  नौकरियां  छोड़ी
 गत  तीन  वर्षों

 के
 दौरान  वर्ष  वार  कितने  डाक्टरों  ने  रेल  सेवा  ग्रहण  की  और

 कितने  डाक्टरों  ने  छोड़ी

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 प्रनुमानित  पन-बिजलो  संसाधन
 5032.  भरी  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्‍या  सिंचाई  शोर  विद्य त  मंत्री  यह  घताने'की  कृपा

 करेंगे  कि  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  क्षत्रों  में  विकसित  और  अल्प  विकसित  दोनों  प्रकार
 के  पन-बिजली  संसाधनों  के  भंडार  के  नवीनतम  अनुमान  क्या  है  ?

 विश्व,त  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  भ्रुण  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सम्बन्धी  सभी  आंकड़े  60%  भार  अनुपात  पर  हैं  )
 क्षेत्र  अनुमानित  क्षमता  विकसित  क्षमता  निर्माणाधीन

 *  किलोबाट

 पदिचमी  6.51  1.21 ॥  प्र

 दक्षिणी  13.00  4.55  2.52

 पूर्बी  7.82  0.59  0.87

 उत्तर  पूर्वी  41.88  0.16  0.28
 लत

 सिल्कਂ  द्वारा  हाइड्रोजन  परोक्‍्साइड  का  उपयोग

 5033.  श्री  सिद्ध  लाल  सुरत्‌  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ध्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बतांने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  हे
 हैं

 क्या  दृध  से  हाइड्रोजन  परोक्‍्साइड  को  गुजारने  की  अनुमति  दी  गई  है  जिश्नसे  कि

 दूध  को  अधिक  समय  तक  सुरक्षित  रखा  जा  सकता
 ा

 े
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  जबकि  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि

 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  ॒

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  मिल्कਂ  लारेंस  नई  दिल्‍ली  को  दूध  को  अधिक  ,
 समय  तक  सुरक्षित  रखने  के  लिए  हाइड्रोजन  परोक्‍साइडਂ  के  प्रयोग  की  अनुमति  एक  विश्लेष  मामला

 समभ  कर  दी  »ई  और  -
 हर

 *  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  इस  फर्म  द्वारा  दिल्‍ली  में  दूध
 बेचे  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  क्‍या  तत्काल  कदम  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  ध्रस्वस्थकर  दूधਂ  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए

 5034.  श्री  सिद्ध  लाल  भुरसू  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 क  रें  गे  कि  :
 ॥

 ॥
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  दुग्ध  मदर  डेरी  आदि  के  अलावा  और  बहुत

 ऐसी  निजी  फर्म  हैं  जो  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पोली-पंक  दूध  बेच  रही  हैं  ;
 तो  उनके  नाम  क्‍या  हैं  और  उन  फर्मों  का  ब्योरा  कया

 क्‍या  ऐसी  फर्मों  विशेषकर  मिल्कਂ  लारेंस  रोड  नई  दिल्‍ली  पर  कोई  निगरानी

 रखती  जाती  है  जो  अस्वस्थकर  परिस्थितियों  में  दूध  पैक  करते  हैं  और  जिनके  पास  दूध
 को

 कर  तरीके  से  पैक  करने  के  लिए  भी  उचित  संयंत्र  नहीं  और

 यदि  तो  इन  निजी  फर्मों  पर  निगरानी  रखने  और  दिल्ली  में  इन  फर्मों  द्वारा

 दूध  बेचे  जाने  को  रोकने  और  लोगों  को  उनकी  धोखाधड़ी  से  बचाने  के  लिए  उपचारात्मक  उपायों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  )  |

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  निम्नल्ख़ित  प्राइवेट  फर्म  दिल्‍लो  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में  पोली-पैक  दूध  बेच  रही  न  *  ह

 1.  शक्ति  नई  दिल्ली

 2.  नानक  दुग्ध  ।

 और  हां  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  नानक  दुग्ध  वितरकों  से  दूध  के  दो
 *

 लिए  गए  हैं  भौर  ये  नमूने  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  के  अन्तगंत  निर्धारित  मानकों  के

 अनुरूप  पाये  गये  ।  ।  '

 दिल्‍ली  परिवहन  मिगम”की  बसों  से  हुई
 5035.  आर  कमला  प्रसाद  सिंह  :  नौवहन  झोर  परिवहन  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बच्चों  से  हुई  दुघंटनाओं  में

 कितने  लोग  हताहत  भौर  जरूमी  हुये  और

 दोषी  चालकों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नोवहन
 प्रोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्र  )  पहली

 1984  से  31  1985  तक  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  से  हुई  दुघंटता  में

 135  व्यक्त्रियों  की  जानें  गईं  और  696  द्क्ति  घायल

 पुलिस  ने  दुर्घटनाओं  में  यात्रियों  की  मृत्यु  होने  व  उनके  घायल  होने  के  कारण

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  346  ड्राइवरों  के  विरुद्ध  मामला  द॑र्ज  किया  इन  ड्राइवरों  के  विरद

 या  तो  न्यायालय  या  पुलिस  के  पास  कारंवाई  लंबित  पड़ी  वर्ष  1984  में  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  ने  29  ड्राइवरों  की  जिनसे  ऐसी  दुषघंटनायें  सेवायें  समाप्त  कर  दी  हैं  ।

 बिजलोी  घरों  संख्या

 5036.  श्री  ई०  एस०  एम०  पकोर  मोहम्मद  :  क्‍या  सिचाई  शोर  बिद्य,त  भन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 देश  में  विजली  घरों  की  कुल  संख्या  कितनी  है

 (a)  ताप  घरों  और  पन-बिजली  घरों  का  अलग-अलग  कुल  संख्या  कितनी  और
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 (7),  देश  में  बिजली  का  कुल  उत्पादन  कितना  होता  है
 ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्री  प्ररुण  :
 से

 देश  में  116  विद्यवत
 केन्द्र  हैं  जिनमें

 से
 61  ताप  52  जैल-विद्युत  तथा  3  न्यूक्लिय  विद्युत  केर्द्र  हैं  जिनमें  से

 प्रत्येक  की  क्षमता  20  मेगावाट  और  इससे  अधिक  है  ।

 देश  में  1984-85  5  के  दौसन  कुल  156.7  बिलियन  यूनिट  विद्युत  उत्पादन  हुआ  जिसमें
 से  98.8  बिलियन  यूनिट  ताप  विद्य  53.8  बिलियन  यूनिट  जल-विद्युत  तथा  4.1  बिलियन

 यूनिट  न्यूक्लिय  विद्यूत  शामिल

 झलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  प्नत्तगंत  विद्यालयों  के  प्रध्यापकों  को  चग्नन  प्रेड

 5037.  श्रो  मोहम्मद  महफूज  पभ्रली  खाँ  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.
 क्‍या  वर्ष  1973  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आंयोग  ने  अलीगढ़  मुस्लिम

 विद्यालय  के  अधीन  विद्यालयों  के  अध्यापकों  को  चयन  ग्रेड  मंजूर  किये  थे  ;

 क्‍या  विश्वविद्यालय  कार्यकारी  परिषद  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  चयंन  ग्रेड  केवल

 विद्यालयों  के  अध्यापकों  को  ही  दिये

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बारह  वर्ष  व्यतीत  हो  जाने  के  पश्चात

 भी  विद्वविद्यालय  प्राधिकारियों  द्वारा  अभी  तक  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है
 ओर  कुछ  पात्र  अध्यापक  सेवानिवृत्त  हो  चुके  हैं  अथवा  मृत्यु  प्राप्त  कर  चुके

 यदि  तो  सरकार  का  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  किये  गये  निर्णय  को

 कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 1976  में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रबंधित  स्कूलों  में  अध्यापकों  से  सम्बन्धित  पदों  में

 दिनांक  1-1-1973  से  20%  सलेक्शन  ग्रेड  पदों  के  सुजन  के  लिए  निर्णय  की  सूचना  दी  ।

 से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रबंधित  स्कूलों  में  अध्यापकों  के

 लिए  सलेक्शन  ग्रेड  लागू  करता  अब  तक  इसलिए  संभव  नहीं  हो  पाया  क्‍योंकि  अध्यापकों  की

 वरीयता  सूची  विवाद  और  मुकदमे  का  विषय  बनी  रही  विश्वविद्यालय  ने  विभिन्‍न  काडरों

 के  बीच  वरीयता  निर्धारण  द्वेतु  स्थापित  सिद्धांतों  के आधार  पर  वरीयता  सूची  को  संशोधित  किया

 सिविल  अलीगढ़  नें  कुछ  अध्यापकों  द्वारा  दायर  की  गई  एक  याचिका  पर  निर्देश

 दिया  था  कि  सलेबशन  ग्रेड  पूर्व-संशोधित  वरीयता  सूची  के  आधार  पर  संस्वीकृत  किया  जाना

 विश्वविद्यालय  ने  सिविल  अलीगढ़  के  इस  निर्णय  के  विरुद्ध

 द  में  एक  अपील  दायर  की  है  |  अपील  अभी  विचाराधीन  है  ।

 ब्रजराज  नगर  में  उपरिपुल  को  चोड़ा  करना
 इलाहाबथा

 5038.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ”

 क्या  उड़ोसा में  ब्रजुराज  नगर  में  संकरे  उ  परिपुल  को  चौड़ा  करने  को  कोई  मांग  की  गई  «

 और  ही
 ््ि

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए

 हु

 ॥
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 रेल  भसन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  और  मंग  मौजूदी
 ऊपरी  पैदल  पुल  जिंसका  निर्माण  मंसस  ओस्यिंटल  पेपर  मिल्‍स  की  लागत  पर  वाहन

 यात  के  लिए  किया  गया  ऊपरी  संडुक  पुल  में  बदलने  की  इसके  लिए  पुल  को  पुनः  पूरी

 तरह  से  बनाने  की  आवश्यकता  होगी  ।  रेलें  निक्षेप  छर्तों  के  आधार  पर  इस  काम  को  छुरू  कर

 सकती  हैं  जिसके  लिए  प्रस्ताव  या  तो  मेससे  ओरियंटल  पेपर  ,  मिल्स  द्वारा  या  राज्य  सरकार

 स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाना  इस  स्थान  से  300  मीटर  की  दूरी  पर

 बाहन  यातायात  के  लिए  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  ।

 झानुसूचित  जातियों  स्‍झोर  ध्नुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के लिए  शिक्षा

 सुविधाधों  सम्बन्धों  पुस्तिका

 ह

 5039.  श्री  सिद्धलाल  सुरमू
 :  क्या  शिक्षा  मंत्रों  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ज॑

 जातियों  के  छात्रों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  सम्बन्धी  पुस्तिकाओं  के  बारे  में  9  1984  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  2737  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  पुस्तिका  प्रकाशित  कर  दी

 यदि  तो  प्रकाशक  का  नाम  क्‍या  है  और  यह  कहां  से  खरीदी  जा  सकती  और

 यदि  तो  इस  पुस्तिका  के  प्रकाशन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  भौर  इसके  कब

 तक  प्रकाशित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  सम्बन्धी  पुस्तिका  अभी  प्रकाशित  नहीं  हुई  है  क्योंकि

 पांच  राज्यों  और  एक  संघ  शासित  प्रदेश'की  सूचना  बार-बार  अनुस्मारकों  के  बावजद  अभी  ;

 प्राप्त'नहीं  हुई  इस  पुस्तिका  जिसे  भारत  सरकार  मुद्राणालय  में  प्रकाशित  किया

 को  निकालने  के  लिए  भपेक्षित  सूचना  प्राप्त  करने  हेतु  '  अधिकारियों  द्वारा  वेयक्तिक  दोरों-सहित
 सभी  श्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 शाष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  द्वारा  देश  झोर  विवेश्ञों  में  शुरू  की  गई

 परियोजना  में  भ्रनुसूचित  जातियों  भौर  प्रनुसूचित  जनजातियों  के

 कर्म  चारियों  को  संख्या
 ह

 40.  श्री  भ्रनावि  चरण  दास  :  कयार्थप्तचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किं

 राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  द्वारा  और  विदेशों  में  भी  यदि  कोई  हो

 छुरू  बी  गई  पहियोजनाओं  का  हुपौरा  क्या  है
 प्रत्येक  परियोजना  में  कितने  भारतीय  लोग  काम  पर  लगाये  गए
 क्यो  उक्त  निगम  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों

 को  नियु  के  लिए  आरक्षण  संबंधी  नीति  का  अनुपालन  किया  जाता  और

 1
 1985  को  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कमेचारियों

 और  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  थी  और  इन  समुदायों  से  संबंधित  यदि  किन्‍्हीं  को  विदेशों

 में  भेजा  गया  है  तो  उनकी  संख्या  कितनी  .

 114
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 विद्यत॒  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  (  और  राष्ट्रीय  ताप
 विद्यृत  निगम  ने  विदेश  में  कोर्ई  परियोजना  हाथे  में  नहीं  ली  है  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  |

 भारत  में  हाथ  में  लो  गई  स्वीकृत  परियोजनाओं  तथा  इन  परियोजनाओं  में  लगी  जनशक्िति  के
 संबंध  में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दियां  गया  है  ।  ह

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  अनुसार  निगम  द्वारा  आरक्षण  नीति  का  पालन  किया
 जा  रह्या

 ह

 1-1-1985  को  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  में  अनुसूचित  जाति
 भोर  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  1210  और  501

 Lo.  विवरण  ह

 स्वीकृत  परियोजनाओं  द्वारा  सीधे  नियोजित  बिभिन्‍्न  ठेकेदारी  एजेंसियों
 का  नाम  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  द्वारा  नियोजित  व्यक्तियों

 हि  े  की  संख्या

 सिगरोली
 ह  ह

 2,327  *  6,418
 कोरबा  2,245

 रामागुण्डभ  5,000,
 फरकका  894  4,000

 रिहन्द  चरण-एक  337  7,505

 विन्ध्याचल  चरण-एक  4,507
 पारेषण  लाएइनें  624  962

 ह
 राजल्यान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  सुधार  झौर  उन्हें  चोड़ा  करना  हि

 हिन्दी  ]
 श्री  लाला  राम  केन  :  क्‍या  नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  ः

 क्‍या  राजस्थान  से  गुजरने  वाले  सभी  राष्ट्रीय  रांजमार्गों  पर  सड़क  दुर्घटनाएਂ  होने

 का  मुख्य  कारण  यही  है  कि  ये  राजमार्ग  कम  चोड़े

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजमार्ग  जीणं-शीर्ण  अवस्था  में  हैं  और  उन  पर  काफी  लम्बे
 समय  से  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  राजमार्गों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  और

 इन्हें  चौड़ा  करने  पर  विशेष  ध्यान  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नौवबहन  झौर  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  ये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  धोग्य  स्थिति  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  .

 की  अनबरंत  समीक्षा  की  जाती  है  ।  यातायात  की  जरूरत  के  अनुसार  उपलब्ध  धन  की  सीमा  में

 सुधार  कार्यों  की  मंजूरी  दी  जाती



 लिखित  उत्तर  2  1985

 हे
 और  वर्ष  1985-86  में  लगभग  146  किलोमीटर  लम्बे  राष्ट्रीय  राजभार्ण  को

 जोड़ा  और  पुष्ट  करने  के  लिए  मंजूरी  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रलजे  के  उत्पादन  यूलनिटों  को  सावंजनिक  उपक्रमों  में  बदलसे  का  प्रस्ताव

 [  प्रनुवाद  ]  र्

 5042:  श्री  भोला  माथ  सेन  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि  ;
 क्या  रेल  मंत्रालय  ने  रेलवे  के  उत्पादन  यूनिटों  को  साबंजनिक  उपक्रमों  में  बदलने

 के  प्रस्तावों  के लाभ  और  हानियों  का  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उक्त  मूल्यांकन  से  क्या  परिणाम  प्राप्त

 हुए  ओर
 ,

 क्या  रेल  मंत्रालय  रेल  उत्पोदन  यूनिटों  में  से  किसी  को  व्यापारिक  दृष्टि  से

 प्रभावकारी  ढंग  से  कार्य  करने  योग्य  बनाने  के  लिए  उसे  प्रशासकीय  और  वित्तीय  स्वायसा  देने

 पर  बिचार  कर  रहा है  ।  ॥
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  साधवराव  :  (१)  ओर  रेलवे  के

 उत्पादन  यूत्रिटों  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  यूनिटों  में  बदलने  के  लाभ  और  हानियों  का

 लयु  समिति  द्वारा  अध्यमन  किया  जा  रहा  है  । ..
 )  समिति  के  निष्कर्ष  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 मेल  सदवथुर  शझ्रति  पराशक्ति  संदिर  के  सामने

 ध्राधुनिक  स्टेशन  भवन

 5043.  श्री  एन०  सुन्दरराजन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  *

 क्‍या  तमिलनाडु  में  मेल  मरुवथुर  अति  पराशंक्ति  मंदिर  के

 साभने  स्टेशन  को  पार  करने  की  सुविधाओं  सहित  आधुनिक  स्टेशन  भबन  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी  नहं

 और  परिचालनिक  दृष्टि  से  इस  स्थल  पर  क्रा्सिंग  स्टेशन  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  अति  पराशक्त  मेडीकल  एजूकेइ/नल  एण्ड  बल्चरल  मेल  मखस्वथुर  के

 अनुरोध  पर  इस  स्थान  पर  एक  हाल्ट  स्टेशन  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृ  दी  गयी  काम
 ह

 के  भ्राग  के  रूप  में  जंसे  प्लेटफार्म  भर  पहुंच  मार्ग  आदि  के  लिए  मिट्टी  संबंधी  काम  इस  ट्रस्ट

 द्वारा  किया  जाना  है  |  काम  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 साल  डिब्बों  को  कमी

 5044.  श्री  एन०  सुन्दरराजन
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलों  में  माल  यातायात  की  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  1,45,000  माल-डिब्प्ों  की  कमी  और

 यदि  तो  क्‍्यानसरकार  गोल्डन  रॉक  वर्कशाप  का  विस्तार  कन्के  अथवा  अम्बाथुरे

 स्टेशन  के  गांधी  ग्राम  के  पास  हासुरोर  या  पोण्डानूर  में  एक  नया  वर्कशाप  स्थापित  करके

 >
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 ऊना

 पहिये  तथा  एक्सिल  बनाने  वाले  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  आवंटित
 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 |

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  (  भारतीय  रेलों  पर  लग
 भग  5  लाख  माल  डिब्बे  लदान  की  पिछली  ब्यस्त  जो  अब  समाप्त  होने  को  के
 दोरान  कुछ  कमी  महसूस  की  गई  थी  ।  हालांकि  माल  डिछ्यों  की  भब  भी  कमी  तो  भौ*ये
 1.45  लाख  के  करीब  नहीं  है  ।

 देश  विशेषकर  निजी  क्षेत्र  माल  डिब्बों  के  निर्माण  की  पर्याप्त  क्षमता

 इसलिए  होसूर  के  गोल्डन  रॉक  कारखाने  अथवा  पोंडानूर  में  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए
 क्षमता  में  वृद्धि  करने  के लिए  कोई  धनराधि  आवंटित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सव्रास  शहर  में  संन्ट्रल  शोर  एगमोर  रेल  स्टेशनों  को  जोड़ना
 5045.  श्री  एन०  सुन्दरराजन  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  कली  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  कया  मद्रास  शहर  में  संन्द्रल  और  एगमोर  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  बड़े  तथा  छोटे

 ट्रैंक  को  बरास्ता  पार्क  स्टेशन  ओर  मूर  मा्किट  स्टेशन  मिले-जुले  ट्रैक  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ताकि  संनन्‍्द्रल  स्टेशन  के  रास्ते  से  उत्तर  से  दक्षिण  तथा  दक्षिण  से  उत्तर  की  भोर  यात्रा  करने

 .  बाले  लम्बो  दूरी  के  यात्रियों  की  कठिनाईयों  से  बचा  जा

 यदि  तो  इस  काम  को  कब  तक  आरम्भ  किये  जामे  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 रल  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1.  संसाधनों  की  अत्यधिक

 2.  प्रस्ताव  की  व्यवहायंता  ज्ञात  नहीं  है  ।

 कुछ  पत्तनों  में  भ्रम  उत्पादकता  में  गिरावट

 .  5046.  डा०  फ्लरंण  कया  नोवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि  :

 कया  कुछ  पत्तनों  पर  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  मजदूरी  में  बृद्धि  के  बावजूद  श्रम

 उत्पादकता  में  गिरावट  आई  है
 -  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है

 इन  पत्तनों  पर  उत्पादकता
 ,

 में  वृद्धि  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये/उठाने  का  विचार है

 .  |

 ?

 हे  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  जिसाउरंहमान  :  और

 पत्तनों  पर  उत्पादकता  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  निर्मर  करती  है  और  न  कि  सिर्फ  वेतन  वृद्धि  पर  ।

 बेतन  बद्धि  चार  वर्षों  में एक  वार  होती  है  ।  यह  विभिन्‍न  मुद्दों  अर्थात्‌  यातायात  के  आवागमन

 कार्गो  के  मौसम  प्रभावी  उपकरण  की  औद्योगिक  संबंध

 भादि  पर  निर्मर  वर्ष  1982-83,  983-84  और  1984-85  की  औसत  उत्पादकता  की

 तुलना  करने  से  पता  चलता  है  कि  1984-85  में  काण्डला  और  टूटीकोरिन

 उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  जबकि  विशाखापत्तनम  और  मुरगांव  में  उत्पादकता  में  कमी  हुई  |
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 नकल

 कलकत्ता  में  कुछ  मदों  में  औसत  श्रमिक  उत्पादकता  में  कमी  आई  जबकि  अन्य  मददों  में
 दकता  लगभग  उसी  स्तर  पर  रही  ।  न्यू  मंगलूर  में  ब्रंक  बल्क  कार्गो  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई

 जबकि  शुष्क  बल्क  कार्गो  के  हैंडलिग  में  कमी  आई  बम्बई  में  श्रमिक  उत्पादकता  में  कोई

 प्रत्यक्ष  रुव  नजर  नहीं  आया  ।

 11-4-1984  के  वेतन  समझोते  में  श्रमिक  समझौते  की  अवधि  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  पंत्तन  कार्य  में  सुधार  लाने  और  परस्पर  सहयोग  करमे  और  सभी  काये  क्षेत्र  में

 कम  से  कम  150  तक  उत्पादकता  स्तर  में  सुधार  लाने  पर  सहमत  हुए  थे  ।  उत्पादकता  में  सुधार
 लाने  के  उपायों  पर  विचार  करने  के  लिए  6-8-1984  को  नौवहन  ओर  परिवहन
 लय  की  अध्यक्षता  में  महापत्तनों  के  पत्तन  भौर  गोदी  श्रमिकों  के  फेडरेशनों  और  फेडरेशन

 आफ  एसोसिएशन  आफ  स्टेविडोस  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  एक  बेठक  बुलाई  गई  थी  |  इस  बात

 पर  सहमति  हुई  थी  कि  पोढ़े  ट्रस्टों  ओर  डाक  लेबर  बोर्डों  को  उत्पादकता  के  सभी  पहलुओं  की

 जांच  करने  और  इसमें  सुधार  लाने  के  लिए  उपाय  करने  की  जांच  करने  के  लिए  उत्पादकता

 समितियाँ  गठित  करनी  चाहिएं  ।  तदनुसार  पोर्ट  ट्रस्टों  और  डाक  लेबर  बोडों  में  किसी  न  किसी

 रूप  में  उत्पादकता  समितियां  गठित  की  गई  इन  उत्पादकता  समितियों  की  आवधिक  अंठके

 होती  हैं  और  यहां  पत्तन  प्रचालन  के  कार्य  की  समीक्षां  की  जाती  कार्गो  के  जल्द  हैंडल  करने  में

 शकाबटों  का  पता  लगाया  जाता  है  और  उपचारी  उपाय  सुराए  जाते  फ्तनों  में  उत्पादकता  में |
 सुधार  लाने  के  लिए  जो  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  गए  वे  हैं  समय  की  पाबंदी  लागू  बेकार

 समय  में  कटोती  कार्गो  हैंडलिग  प्रचालन  का  बेहतर  पयंवेक्षण  और  मौजूदा  कार्गो  हैंडलिग

 डपक  रण  की  उपलब्धता  अधिक  से  अधिक  करना  ।

 दिल्‍ली  विद्य॒  त  प्रदाय  संस्थान  का  बोषपर्ण  कार्यकरण

 5047.  क्री  रामपजन  पटेल  :  क्‍या  सिचाई  प्लोर  विद्युत  मंत्री  . यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 )  क्या  कुछ  माननीय  संसद  सदस्यों  ने  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  उसके
 *

 गंज  जिले  के  अन्तगंत  लेखा  विभाग  के  दोषपूर्ण  कार्यकरण  के  बारे  में  लिखा

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  का  यह  सुनिश्िचत  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार

 है  कि

 बिजली  के  बिल  किसी  रसीद  प्रणाली  के  माध्यम  अदायगी  की  देय  तिथि  से  पर्याप्त  समयपूर्व
 भेजे  जायें  और  उन  बिलों  पर  संबंधित  कमं  चारियों  द्वारा  हस्ताक्षर  भी  किए  गए  हों  ताकि  उन्हें
 उपभोक्‍ताओं  के  धन  की  मांग  को  कानूनी  प्रपत्र  माना  जा  सके  ?

 विद्युत  विभाग  सें  राज्य  संत्री  .  भ्ररुण  :  डेंसू  के  इस  प्रकार

 के  कोई  पत्र  उन्हें  नहीं  हुए
 *

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपभोकक्‍ताभों  को  बिजली  के  बिलों  के  भुगतान  करने  के  लिए  युक्तिसंगत  समय  देने

 .  तथा  बिल  संदेश  ब्ाहक  पुस्तिका  में  उनके  हस्ताक्षर  लेने के  संबंध  में  अनुदेश  पहले  ही  उपलब्ध

 द्वारा  बिल  देर  से  प्राप्त  होने  की  अवस्था  में  मुगतान  करने  की  नियत  तारीख
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 को  समुचित  रूप  से  बढ़ा  दिया  जाता  बिजली  के  बिलों  जारी  करने  वाले  प्राधिकारी
 द्वारा  उपयुक्त  फामं  में  हस्ताक्षर  करने  के  संबंध  में  प्रस्ताव  डेसू  के  विचाराधीन

 ्  मसबंदो  योजना  की  उपलब्धि

 सना
 5048.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  गया  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कक  कः
 ॥॒

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1981-82  और  1982-83  में  रक्षा  मंत्रालय  में  नसबंदी  .

 योजना की उपलब्धि के आँकड़ निर्धारित लक्ष्य से प्रतिशत और 89.8 प्रतिदात रहे और रेल मंत्रालय के आँकड़े 67.3 प्रतिशत और 56.8 प्रतिशत रू रक्षा मंत्रालय ने इस योजना के लिए कितने . लोग नियुक्त किये थे और रेल लय ने कितने लोग नियुक्त किये और इन दोनों ऐजेन्सियों द्वारा परिवार नियोजन की लक्ष्य प्राप्ति में इतना अम्तर रहते के क्‍या कारण हैं ? | स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री योगेन्र : परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा क्रमशः 784 शुदा और 629 लोगों को रोजगार दिया गया है | मंत्रालय के नसबंदी सम्बन्धी लक्ष्य रक्षा मंत्रालय की उपेक्षा अधिक ह वध लक्ष्य उपलब्धि प्रतिदात उपलब्धि रेलवे 26,000 67.3 23,300 “7 56.8 रक्षा मंत्रालय 23,009 24,000 89.8 दूर दराज कै क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों के आस-पास भी यह कवरेज अपर्याप्त ह पुष्प दिल्ली में बोल्टेज का उतार-चढ़ाव ] ' 5049. श्री रामपूजन पटेल :. क्‍या सिंचाई शोर विद्यूत मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे । क्‍या यह सच है कि पुष्प नई दिल्‍ली में वोल्टेज में हमेशा उतार-चढ़ाव आता रहता जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बल्व फ्यूज हो जाते क्या इसका कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ढीले तार लगाना तथा विद्युत प्रदाय संस्थान के खम्प्रों पर ग्रिप लगाने के बजाय तार से सीधे कनेक्शन देना क्‍या आधे से ज्यादा खम्बे या तो टूठे हुए हैं या अनावृत्त और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ? विश्व त विभाग में राज्य मंत्री श्ररण से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार पुष्प विहार में कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है । यदि उत्तरी क्षेत्र के ग्रिड में वोल्टता की समस्या होती तो दिल्‍ली के अन्य क्षेत्रों के ५
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 साथ-साथ  इसका  प्रभाव  पुष्प  विहार  पर  भी  पड़ता  कभी-कभी  विशेष  रूप  से  असामान्य  घंटों

 के  दौरान  आवसं  जब  ग्रिप  सुलभ  नहीं  हो  पातीं  तब  फीडर  पिल्लर  में  खराबियों  को

 टूर  करते  समय  विद्युत  सप्लाई  सुनिश्चित  के  लिए  डारेक्ट  कनेक्शन  कर  दिया  जाता  है  लेकिन

 ग्रिप्स  को  यथा  संभव  शीघ्र  बदल  दिया  जाता  यह  सही  नहीं  है  कि  आधे  से  ज्यादा  फीडर

 पिलर  टूटे  हुए  हैं  भयवा  उखड़े  हुए  अंनुरक्षण  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रुप  में  फीडर  नम्बों

 सहित  क्षतिग्रस्त  उपस्फ्र  को  नियमित  रूप से  बदल  दिया  जाता  है  ।

 पश्चिस  बंगाल  में  कोयला  शोर  इस्पात  क्षेत्रों  क ेलिए  बिजलो
 [  श्रनुचाद  )

 5050.  झी  सनत  कुसार  संडल  :  कया  सिंचाई  झौर  विद्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  विशेषकर  कोयला  और  हस्पात  क्षेत्रों  मे ंबिजली  की  -

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  मंथोन  में  30  मेगावाट  शक्ति  वाले  3  गँस  टर्बाइन  स्थापित  करने  की

 योजना  बनाई  ध

 यदि  तो  क्या  इनका  उपयोग  पूरी  तरह  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  के  अभाव  से

 पीड़ित  कोयला  और  इस्पात  क्षेत्रों  के  लिए  किया  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?  a  «»  .

 विद्यूत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  प्ररुण  नेहरू  ):  से  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  मंथोन

 में  3x  30  मेगावाट  का  गेस  टरबाइन  केन्द्र  प्रतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  प्रस्ताव

 में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  गैस  टरबाइनों  से  प्राप्त  विद्युत  को  विद्युत  सप्लाई  में  स्थिरता

 की  अधिक  आवदयकता  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  पोषित  पूर्वी  क्षेत्र

 में  कोयला  ओर
 इस्पात

 के  महत्वपूर्ण  क्ष  त्रों  के  लिए  उपयोग  की  जाएगी  ।

 बिल्ली  में  बिजलो  को  चॉरी

 5051.  भर  राम  भगत  पासवान  :  सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :.

 यत  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  मासिक  कुल  कितनी
 मात्रा  में  बिजली  का  उत्पादन  हुआ  और  कुल  कितंने  एककों  के  द्विल  जारी  किये

 क्यवा  अपने  उपभोक्ताओं  से  कितना  प्रभार  वसूल  और

 क्‍या  सरकार  ने  प्रति  मास  बिजली  की  चोरी  अनुमान  लगाया  है  और  यदि

 तो  कुल  उत्तादित  बिजली  के  कितने  प्रतिशत  की  चोरी  होती  है  ?

 विद्यूत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ग्ररुण  :  ओर  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशी  सहायता  पंकेज  परियोजना  को  फिर  से  खोलना
 5052.  श्री  बो०  बो०  देसाई  :

 कुमारी  पुष्पा  देवो  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्य  त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 का

 पं  यह  सच  है  कि  विदेशी  सहायता  पैकेज  की  सभी  परिमोजनाओं  को  फिर  से

 खोलने  का
 |

 लिया  गया
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 यदि  तो  इस  तिर्णय
 के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 क्या  विशेषज्ञों  को  यह  भाशंका
 है

 इस  मामले  को  फिर  से  खोलने  से  परियोजना

 के  कार्यान्वयन  में  कम  से  कम  एक  वर्ष  और  देरी  और

 कया  इस  निर्णय  से  परियोजना  के  वर्ष  1990  की  बजाए  1992  में  पूरा  होने  को

 सम्भावना  है
 ?

 हे
 धिचाई  झोर  विश्ञत  मम्त्रो  बी०  :  जी  नहीं  ।  सिचाई  ओर  विद्यत

 मन्ज्रालय  में  विदेशी  वित्तीय  सहायता  पंकेज  चालू  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 से  प्रएइन  ही  नहीं  उठते  ।

 .  जम्मू  श्रोर  कश्मोर  में  बिजलो  को  कमी

 5053.  प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  क्‍या  सिंचाई  झौर  विद्य,त॒  मंत्रो  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  s  ँ ह
 क्‍या  उन्हें  मालूम  है  कि  जम्मू  और  कदमीर  राज्य  को  बिजली  की  भारी  कमी  का

 सामना  करना  पडता  और

 (er)  यदि  तो  क्या  जम्मू  और  कद्ठमीर  राज्य  में  दुल  हस्ती  और  उरी  पन-बिजली

 परियोजनाओं  को  निर्धारित  तिथि  से  पूर्व  पूरा  किया  जाने  को  सुनिदिष्रत  करने  के  लिए  अधिक

 घन  भाबंटित  किया  जायेगा  ?

 विद्युत  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  क्‍रुण  :  और  सर्दी  के  महीनों  के

 दौरान  जब  जल  विद्य  त  का  उत्पादन  कम  हो  जाता  जम्मू  और  कष्ठमीर  विद्य  त  की  कमी  का

 सामना  करता  सरकार  दुलहस्ती  जल  विद्युत  परियोजना  को  कार्यक्रम  के  भनुसार  पूरा  करने

 के  लिए  सभी  उपाय  कर  रही  है  ।  निधियों  को  व्यवस्था  सहित  विभिन्‍न  निवेशों  की  उपलब्धता  के

 आधार  पर  लक्ष्य  की  तारीखें  निर्धारित  की  जाती  अतः  परियोजना  को  लक्ष्य  तारीख  से  पहले

 चालू  करना  केवल  निधियों  की  अधिक  उपलब्धता  पर  ही  नि्मर  नहीं  करता

 उड़ी  जल  विद्युत  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  नहीं  लिया

 गया
 दिल्‍ली  में  पेशेषर  रक्‍्तदाताझों  का  धरना

 5054.  श्री  झ्ांताराम  पोतदुखे  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कह्ग्राश  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 (3
 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्‍या  ओर

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  क  यंवाही  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेसत्र  :  समाचार  रिपोर्टो  के

 सार  व्यावसायिक  रूप  से  रक्त  देने  वाले  व्यक्तियों
 जे

 8  1985  को  नई  दिल्ली  में  घरना

 दिया  था  ।

 डनकी  मांगें  निम्नलिखित

 रक्‍त  के  लिए  अधिक  भुगतान  किया

 या  दिल्‍ली  में  व्यावसाथिक  रूप  से  रक्तदान  करने  वालों  ने  कोई  धरना  दिया
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 .  2  1985. 5.

 रक्‍त  लेने  और  स्टोर  करने  के  लिए  और  अधिक  साफ  सुधरी  परिस्थितियां

 हों  ।

 1  सरकार  स्वेच्छिक  रूप  से  रक्त  एकन्र  करने  को  बढ़ावा  देने  की
 इच्छुक  है  और

 व्यायसायिक  रूप  से  रक्‍त  देने  वालों  पर  कम  से  कम  निभंर  रहना  चाहती

 इसको  देखते  हुए  व्यावसायिक  रूप  से  रक्त  की  एक  यूनिट  के  लिए  अधिक

 मुगतान  करने  अथवा  उसकी  कीमत  निश्चित  करने  भादि  का  प्रइन  ही  महीं

 2.  सभी  रक्‍त  बेंक  ओषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बिनियमित  किए  जाते  हैं  ;  दिल्‍लों  प्रशासन  का  ओषध

 नियन्त्रण  इन  रक्त  बेंकों  में  उपलब्ध  भौतिक  सुविधाओं  की  जाँच

 के  लिए  इनका  निरीक्षण  करता  है  ।

 नयी  दिल्‍ली  रेलबे  स्टेशन  पर  बुक  स्‍्टाल  का  प्रावंटन

 5055.  क्री  सोहम्भव  महफूज  झली  खां  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  31  1984  को  मेंस  गुलाब  सिंह  एण्ड  सनम  के  बुक  स्टाल  के  ठेके

 की  अवधि  पूरी  हो  जाने  के  बाद  उनके  असन्तोषजनक्र  काये  निष्पादन  के  उनका  ठेका  रदद
 कर  दिया  गया  उसका  नवीकरण  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  मंसस  गुलाब  सिंह  एण्ड  सन्स  ने
 '

 नियंत्रणाधीन॑  बुक  काउन्टर  टेबलों  और  ट्रालियों  को  सरकार  की  मौजूदा  नीति  के  अनुर
 इस  स्टेशन  में  बेरोजगार  स्नातकों  के  मॉजूदा  भागीदारों  को  मये  सिरे  से  भावंटित  कर  दिया  गया

 और

 यदि  तो  सरकार  का  विधार  बहुत  समय  से  घली  आ  रही  बिलम्बन  की  स्थिति

 को  समाप्त  करने  के  लिए  कब  तर्क  आवंटन  को  अन्तिम  रूप  देने  का  है  जिससे  यात्रियों  को

 सुधरी  सेवा  मिल

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  जी  हां  ।

 भौर  बतेमान  नियमों  के  अन्तगंत  नये  आबंटन  के  लिए  कार्यंवाई  की  जा  रही

 है  और  इसे  11-5-1985  तक  अन्तिम  कृप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 शालोमार  बाग  सें  बिजली  के  खम्मों  पर  विजली  का  खराब  रहना
 5056.  प्रो०  एम०  झार०  हाल्वर  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा .

 कया  पश्चिम  दिल्ली  में  हाल  ही  में  बनाई  गई  कालोनी  शालीमार  बाग  में  रात  में

 बिलकुल  भ  धरा  रहता  है  क्योंकि  खम्बों  पर  बिशेषकर  ब्लाक  के  में  आम

 तौर  पर  में  खराबी  रहती  हैਂ  ४

 क्या  वहाँ  के  रहने  वालों  द्वारा
 की

 गई  कई  हछिकायतों  का  कोई  परिणाम  नहीं
 निकला

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
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 और  इस  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  होने क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे

 की  संभावना  है
 ?

 विद्युत  बिभाग  में  राज्य  मंत्रू  प्ररुण  :  से  सड़क  रोशनी  की

 नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  की  जाती  है  तथा  ब्लाक  के  पाकेट  सहित  शालीमार  बाग

 में  व्यवस्था  इस  समय  काफी  शिकायतों  पर  भी  तत्परता  से  कार्रवाईਂ की  जाती

 शिक्षण  में  सहायक  के  रूप  सें  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  करने
 |॒

 "wnt
 ब्वाले  विद्यालयों  की  समस्‍यायें

 5057.  कुमारी  पुष्पा  वैवी  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  शिक्षण  में  सहायक  उपकरण  के  रूप  में  कम्प्यूटरों
 का  उपभोग  करने  वाले  विद्यालयों  को  ठीक  तरह  के  वेयरਂ  की  अनुपलब्धता  के  कारण

 गम्भीर  समस्या  का  सामना  करना  पढ़  रहा
 यदि  तो  कितने  विद्यालयों  से  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर

 सरकार  द्वारा  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  पूरे  भारत  में  250  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों
 में  संगणक  साक्षरता  और  अध्ययन  आरम्भ  करने  की  प्रायोगिक  परियोजना  के

 अन्तगंत  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  बीस  -  साफ्टवेयर  पैकेज  का  चयन  किया  गया  ये  पंकेज

 स्‍कूलों  में  बांट  दिये  गये  हैं  इन  स्कूलों  को  साफ्टवेयर  की  उपलब्धता  में  कोई  गंभीर  समस्या  सामने

 नहीं  भाई  ।
 -

 ह
 भनेक  गेर-सहायता  प्राप्त  निजी  स्कूलों  ने  भी  स्वतंत्र  रूप  से  संगणक  अध्ययन  भारम्भ

 कर  दिए  हैं  ।  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  वे  किस  भ्रकार  के  साफ्टवेयर

 प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  "
 ”

 और  भ्रदन  हो  नहीं  उठते  ।

 बतंसान  युग  में  भ्रनुवाद  की  भूमिका

 5058.  श्रीमतो  ऊषा  चोधरो  :

 श्रीमती  साधुरो  सिह  :  ९  ॥

 श्री  प्ननग्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपों  करेंगे  कि  :

 गोष्ठी  भायोजित  क्‍या  हाल  ही
 में  युग  में  अनुवाद  को  भूमिकाਂ  पर  विर्षय  पर  एक  विश्वार

 गोष्ठी  भायोजित  की  गई  ओर  ह

 यदि  तो  विचार  गोष्ठो  में  क्या  सुझाव  दिए  गए  और  उन  पर  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  जी  हां  ।  -  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा

 नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  30  और  3  को  युग  में  अनुवाद  की  भूमिकाਂ  पर

 एक  संगोष्ठी  आयोजित  की  गई  थी  ।
 ।

 इस  संगोष्ठी  ने  अनेक  सुकाव  दिए  ।  अन्य  बातों  के  अनुवादक  के

 अनुबादकों  का  एक  राष्ट्रीय  रजिस्टर  तैयेर  भारतीय  भाषाओं  में  अनुड़ाद  के  लिए

 ण्फः
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 क्रो फफफनलन्क्  फससा्सफक  कफ  ्नन्‍  ——  हज  ननजचनयः

 पुस्तकों  के  चयन  तथा  उनके  प्रशासन  के  लिए  एक  केन्द्रीय  कापीराइट  निक्रासी  एजेंसी  तथा  एक
 तत्र  स्थापित  राष्ट्रीय  अनुवाद  तथा  ब्याख्या  संस्थान  की  स्थापना  कार्यशालाओं
 तथा  पुनदचर्या  पाठ्यक्रमों  के आयोजन  और  अनुवादकों  के  शब्दकोश  तथा  झब्दावलियों  जेधी

 सहायक  सामग्री  तेयार  करने  से  सम्त्नन्धित  है  ।  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  इन  सुमकावों  की  जांच  कर

 रहा  जहाँ  तक  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  सम्बन्ध  है  यह  केवल  न्यास  द्वारा  विभिन्‍न  सुभावों
 जांच  करने  तथा  अपने  विचार  सरकार  को  भेजने  के  बाद  ही  संभव  है  ।

 हु

 प्रान्तीय  भाषाप्रों  का  संब्धन
 5059.  कुमारी  पुथपा  देवो  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  उपयुक्त  स्थान  देने  का

 (a)  यदि  तो  वर्ष  1985-86  में  प्रान्तीय  भाषाओं  के  संवर्धन  हेतु  कितना  धन

 निर्धारित  किया  गया  और

 डस  प्रयोजन  के  लिए  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चंद्र
 :

 से  संसद  द्वारा  वर्ष  1968  में  पारित

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  विकास  की  भी  व्यवस्था

 इस  नीति  के  अनुसरण  में  शिक्षा  पंत्रालय  ने  मंसूर  में  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  संस्थान  स्थापित  किया

 है  जो  अपने  क्षेत्रीय  भाषा  केन्द्रों  क ेसाथ  अध्यापकों  के  सामाजिक  भाषां

 साहित्य  तैयार  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  अध्यापन  के  लिए  पत्राचार  भाषा-विज्ञानों

 धें  अनुसंघान  अधदि  आयोजित  करता  शिक्षा  मंत्रालय  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  बढ़ावा  देने  और

 उनका  विकास  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  योजना  भी  कार्यान्वित  करता  वर्ष  1985-86  के

 ॥  लिए  विभिन्‍न  योजनाओं  तथा  उनके  लिए  बजट  प्रावधान  दर्शानि  वाला  विवरण  संलग्न  है  ||

 विवरण  दे

 ऋरम  संख्या  योजना  का  नास  बजट  झ।वबटन  .
 1985-86

 योजनागत  योजने  तर  योग

 (are
 2  3°  45  .5

 1.  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मैसूर  68.00  55.40  *  123.40

 2.  क्षेत्रीय  भाषा  केर्द्र  28.00  78.15  106.15

 3.  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  लिए  सहायता

 स्वेछ्छिक  संगठनों  को  अनुदान  15.00  -+-  15.00

 4.  विश्वविद्यालय  स्तर  प्रर  क्षेत्रीय  भाषा
 में  साहित्य  निर्माण  के  लिए  सहायता

 न-कोष  पुस्तक  तंग्रार  करने

 अनुवाद  करने  के  लिए  अनुदान  ।  --  >  30.00  30.00

 योग  111.00  163.65  274,55
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 ————  न  _-_-__+_

 संत्रालय  द्वारा  नेसिलिक  अमिकों  सस्‍्टर  रोल  कर्मचारियों  को  विया  गया  रोजगार

 5060.  श्री  झ्मर  राय  प्रधान  :  क्या  स्वास्थ्य  ध्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  अथवा  उनके  मंत्रालय  के  अधौन

 अधीनस्थ  कार्यालयों  द्वारा  नेमितिक  श्रमिकों  मस्टर  रोल  कर्मचारियों  को  रोजगार  दिया  जा

 रहा  न  .

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  और  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  विभाग

 सथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  द्वारा  काम  पर  लगाए  गए  ऐसे  करमंचारियों  की  संद्या  कितनी

 क्‍या  उन  कर्मचारियों  की  सेवाएं  काफी  समय  बोत  जाने  के  बाद  भी  नियमित  नहीं

 की  जा  रही  हैं  भर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उन  कमंचारियों  को  काफी  वर्षों  तक  नैमित्तिक  श्रमिक  अथवा  मस्टर

 रोल  कमंच्यरी  बनाए  रखने  की  बजाए  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?  ह
 स्वास्थ्य  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  योगेन्न  :  से  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 12.00  भध्याद्ल

 ।
 ५

 ह
 क्री  एम०  रधुमा  रेड्डी  :  ऐसी  सूचना  है  कि  1985  में  बजरी

 खानों  से  मुक्त  किए  गए  106  बंधुआ  मजदूर  परिवारों  में
 से

 48  परिवार  ”'

 झ्रष्यक्ष  आप  इसे  लिखित  रूप  में  दे  सकते  आप  मेरे  पास  आकर  मुभसे

 विभार-विभर्श  कर  सकते  हैं  ।  मैं  इसे  देखू गा
 ।'

 शो  एस०  रघुमा  रेड्डी  :  मैंने  सूचना  दी  कर
 क्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रतीक्षा  कीजिए  ।  देखिए  मैं  क्या  कर  सकता  हूं

 का की  कमल  नाथ  :  आप  हमेशा  उस  ओर  से  ही  क्‍यों  आरम्भ  करते  .

 आप  इस  ओर  क्यों  महीं  देखते  ?  ह  ु

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  लिए  कोई  वाम  या  दक्षिण  नहीं  मेरे  लिए  सब  एक

 समान  हैं  ।
 मं

 .

 एक  मामनोय  सदस्य  :  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पानी  की  कमी  है'**
 |  =  #  5

 कं प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  नहीं  ।  इसमें  कोई  पोइस्ट  नहीं  मनुमति
 नहीं  दी

 जाती  ।  इस  तरह  हम  इस  पर  चर्चा  कर  चुके  यह  किसी  घीज  के  बारे  में  ध्तामान्य

 प्रकार  का  उल्लेख
 यपघ  टच

 *+कारयेवा  ही-वृत्तांत
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।  ,
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 हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  यदि  आप  किसी  प्रकार  की  चर्चा  हैं  तो  हु

 आबषका  स्वागत  ज॑सा  कि  मैंने  आपसे  बार-बार  कहा  है  कि  किसी  प्रकार  की  चर्चा  पर

 बन्ध  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  लेकिन  इसमें  समय  इसकी  बारी  आने  पर  इस  पर  धर्चोा
 होगी  ।  आप  मेरे  पास  झ्ाकर  महत्व  की  बातें  बता  सकते  इसके  पहंचात  मैं  देख गा  कि  यदि

 उसमें  कोई  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  तो  मैं  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दू  गा  ।

 .
 ”

 )**
 भ्रध्यक्ष  महोदय

 :  कोई  बात  नहीं  ।  हम  हसे  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  जब

 मुझे  इसको  जानकारी  हुई
 श्री  कमल  नाथ  .:  बहुत  हो  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  इस  पर  गृह  मंत्री

 को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  सारे  अकाली  नेताओं  ने  उग्रवादियों  के  पक्ष  में  भपने  पदों  का  परित्याग
 कर  दिया  है  ।  उग्रबादियों  के  पक्ष  में  पदों  का  परित्याग  करके  उन्होंने  भिन्डरावाले  के  पिता  को

 संयोजक  नियुक्त  किया  अकालियों  को  दी  गई  रियायतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की

 इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  दिल्‍ली  में  कुछ  दिन  पहले  अकाली  नेताओं  ने  एक  स्थिति  पर

 कायम  रहने  का  निश्चय  किया  था  लेकिन  बापस्र  जाने  पर  अचानक  वे  बदल  गए  हैं  ।

 ]  हु
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  नहीं  सुनते  बोलते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 ]  ;

 झो  कमल  माथ  :  उन्होंने  अपने  पदों  से  त्यागपत्र  दे  दिए  हैं  और  उमग्रवादियों  के  पक्ष  में

 अपने  पद  छोड़  दिए  गृह  मंत्री  को  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बतानी  चाहिए  ।
 ह

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उसका  बही  जबाब  दे  रहा  हूं  ।

 प  मुर्के  उसकी  सूचना  दे  सकतें

 |  हिन्या  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 है

 कमल  नाथ  :  यह  सूचना  देने  का  प्रइन  महीं  है  ।
 |

 हिन्दी  ||
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठिए  ।

 झ्रनुवाद
 झी  कमल  नाथ

 :
 गृह  मंत्री  को  उपस्थित  रहना  चाहिए  और  कुछ  कहना  चांहिए  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रडडो  खड़े  हुए  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  आपसे  कहा  था  कि  आप  मेरे  पास  आयें  ।  ठीक  है  ।

 श्री  एम०  रघुमा  मैंने  सूचना  दो
 —a  नी नन---न-न जनक  नन---न-न  वलमलमननननन--नी

 **
 कार्यवाही-वृत्त  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ह  प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आ  सकते  ठीक  है  ।
 आपने  सूचना  दे  लेकिन

 मैं  अपना  समय  लूगा  मैं  कोई  कैलकुलेटिंग  मशीन  नहीं  मैं  क्‍या  मैं  एक
 समय  एक  ही  काम  नहीं  कर  सकता  ?  क्‍या  मेरे  पास  कोई  जादू  को  छड़ी  है  ?

 कुछ  .

 भी  नहीं  ।  कृपया  उत्तेजित  न  मैं  इस  पर  समय  लगा  ।  एक-एक  करके  सूचनाओं  प्रर  विचार
 किया  जायेगा  ।  क्‍या  मेरे  पास  कोई  जादुई  फार्मूला  है  जिसके  द्वारा  इन  सभी  विषयों  को  एक  ही  -

 दिन  लाया  जा  सके  ?  क्‍या  ऐसा  हो  सकता  है  ?
 ४

 यही  बात  मैं  आपको  घता  रहा  हूं  ।  मैं  इसे  देखंगा  |  मैंने  यही  आपसे  कहा  है  ।  बार-बार

 मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस पर विच्ञार करूंगा । श्री कमल यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको सूचना देनी होगी । मैं इसे देखू गा । केवल भिण्डरावाले के पिता ही नहीं बल्कि श्री समरजीत सिंह मान को भी'** थी सुरेदा कुरूप : बेंक आफ कोचीन तथा भन्य बंकों में ऋण स्थगन घोषित किए जाने के कारण'** प्रष्यक्ष : मैंने इसे देखा यह अभी मेरे विच्ञाराधीन मैं इस सम्बन्ध तथ्यों पता लगा रहा हूं । यह मेरे विचाराधीन है । मुझे कुछ तथ्य प्राप्त हुए मैं आपको बताऊग गा ! क्री जाऊं जोसफ सुडांकल : मु्े भी वही जीज प्राप्त हुई है । प्रध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास मुझे इस सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त हुए मैं देखू गा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है । यह मेरे पास है । मैं इस पर निर्णय लू गा । प्रो० के० के० तिवारी : मैंने आप को सूचना दी यह बहुत ही गस्भी र मामला ज्रितानी सरकार के एक मंत्री जिनका पद नाम समुद्र पार विकास मंत्री है--ते भारत सरकार को धमकी दी है कि भारत को दी जाने वाली सभी द्विपक्षीय सहायता बन्द कर दौ जायेगी । . ॥॒ प्रध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख गा | मैं समाचारों को तरह नहीं ले भाप मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं । ) ** प्रध्यक्ष महोदय : अनुमति चहीं दी जाती । इस प्रकार अनुमति नहीं दी.जा सकती । ) * * झ्रध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह हूं कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा तथा तथ्यों का पता लगाऊगा और इसके पदचात आपको बताऊगा । प्रो० के० के० तिवारी : मैंने सूचना दी है । वि झ्रध्यक्ष महोदय : ठोक है । ॥ के० के० तिवारी : फिर आप मुझे चुप कराने की कोहिएा क्यों कर रहे भापने मुझे एक वाक्य पूरा करने की अनुमति नह दी ु 3 सननननममननननननननननननन-नन-म-मनमनननननननक॑ननाननाननन-न--न-न-न-ी-+ नली नतननननगभगपतगनगभगभगभगभगनगनणीनणनीनीनीननीननी।।खभा।नीी+ ज्या+8।ह-ः कम बृततांत में नहीं किया
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 भ्रध्यंक्ष  महोदय  :
 जब  तक

 मैं  तथ्यों  को  देख  नहीं  लू  तब  तक  मैं  आपको

 नहीं  दू  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  है  ।

 (  व्यवधान  )

 े  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  मुके  एक  वाक्य  पूरा  करने  की  अनुमति  भी  नहीं  दी  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 )
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आप  सुन  रहे  हैं  कि  भन्‍्य  लोग  अपनी  बात  कह  रहे
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका  सम्बन्ध  किसी  सरकार  विद्येष  से  है  ।

 मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊ  गा  ।  तब  मैं  आपको  बताऊगा  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  हमारी  सरकार  के  विरुद्ध  एक  वक्‍तब्य  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  परन्तु  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  जरूरी

 प्रोਂ  के०  के०  तिवारी  :  ठीक  लेकिन  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुम  चुका  आप  ओर  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरी  बात  सुने  बगर  आपने  निर्णय  ले  लिया  कि  आप  उस  पर

 बिचार  करेंगे  ।

 क्रष्यक्ष  महोदस  :  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।

 प्रो०  के  ०के०  तिवारो  :  किस  मामले  पर  आप  विचार  करेंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लिखित  में  जो  कुछ  दिया  हैं  उस  पर  आपने  कहा  है  कि  आपने

 मुझे  एक  सूचना  दी  है  |  क्‍या  आपने  कहा  कि  आपने  मुझे  एक  सूचना  दी  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैंने  आपको  एक  सूचना  दी  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  _  मैंने  कही  है  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  इससे  अधिक

 मैं क्या  कर  सकता  हूं  ।
 ह

 )
 हरी  टी०  बशीर  :  कर्नाटक  के  एक  के  बाद  केसरगोड  के  संबंध

 में  गेर  जिम्मेदाराना  बकतव्य  दे  रहे  हैं  ।  ,  «  ‘  ह

 )  ह
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  इस  तरह  महीं  ले  सकता  ।  भ्रनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 )
 *  *  छ्

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  तरह  क्‍यों  उछल  रहे  हैं  ।  इससे  आपका  क्या  मतलब  मह

 मेरा  काम  न  कि  आपका  ।

 )  *  *  |

 क्री  गिरघारोलाल  डोगरा  :  हमें  पिछले  दो  दिनों  से  पीने

 का पानी नहीं मिल रहा ह *+का्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया । फू न
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 एक  साननोय  सदस्य  :  हमें  पानी  नहीं  मिल  रहा  जल  आपूर्ति  की  उचित  व्यवस्था  नहीं

 )
 **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  कृपया  इसे  देखें  ।

 )
 **

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :
 हमें  अपने  क्षेत्र  में  पानी  नहीं  मिल  रहा  हमारे  पंडारा  पार्क

 क्षेत्र  में  पिछले  तीन  दिनों  से  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 .  “

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  वास्तव  में  यह  जानकर  बहुत  दुख  लेकिन  मेरे  समक्ष  इसका

 एक  ही  उपाय  है  कि  मैं  सम्बन्धित  मंत्री  को  इसके  बारे  में  बताऊ  ।

 प्रो०  के०के०  तिवारी  :  पूरी  तथा  पूरे  देश  में  पीने  के  पानी  की  कमी  है  ।  दिल्‍ली

 में  ही  ऐसा  हो  रहा  है  ।  न

 झ्रध्पक्ष  महोदय  :  मैं  मामले  को  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  सौंप  सकता  हूं  ।  क्‍या

 दस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  मेरे  कोई  और  रास्ता  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आप  इस  मामले  पर  चर्चा  की  अनुमति  दीजिए  ।  देश  में  दिल्‍ली

 सहित  अनेक  राज्यों  में  पानी  की  कमी  है  ।
 ह

 )
 झरध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रइन  को  उठाने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  यह  समय  इन  बातों

 के  लिए  नहीं  है  ।  भनुमति  नहीं  है  ।

 >  **

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आप  मंत्री  महोदय  से  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  कहिए  ।

 झहध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनसे  पहले  ही  कह  दिया  है  ।

 )
 **

 ..  ओर  गिरधारी  लाल  दयास  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  किसानों  के  साथ

 नेशनलाइज्ड  बेक  बहुत  अन्याय  कर  रहे  यह  बहुत  गम्भीर  मसला

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  नोटिस  देख  लेंगे  ।

 ]  र

 भनुमति  नहीं  है  ।  यह  नियम  वाह्म  है  ।

 )
 *  *

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  में  चर्चा  कोथी  और  मुझे  याद  है  इस  प्रइन  बर  काफी

 लम्बी  चर्चा  हुई  थी  श्री  पुजारी  ने  उत्तर  दिया  था  ।

 )

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  हमारे  क्षेत्र  में  पानी  की  अत्यधिक  कमी  कृपया  चर्चा  की

 अनुमति  दीजिए  ।

 कप
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  झ्ञामिल  नहीं  किया
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 नडससस१र  का

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सुन  लिया  है  तिवारी  जी  ।  मैंने  उस  दिन  बताया  था  ओर  इनसे  भी

 कहा  था  ।  आप  तो  एक  दिन  में  ही  तरस  गए  ।  लोग़  तो  पानी  के  लिए  बहुत  ज्यादा  तरस  रहे  हैं  ।

 आपने  बाहर  जाकर॑  नहीं  देखा  है|  क्या  हालत  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  इस  पर  डिस्क्रशन  करवाइए  ।

 झह्रध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  लगता  है  हर  एक  चीज  में  ।

 ]
 मैंने  आपसे  यही  कहा  और  मैं  भापको  बता  दू  कि  हम  इस  पर  चर्चा  करवाए  गे  ।

 )
 *  *

 प्रो०  पो*  जे०  कुरियन  :  यह  राज्य  के  विषय  का  प्रदन  नहीं  यह  राज्यों

 के  बीच  सीमा  का  प्रएन  है  ।

 श्रध्यक्  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  । े॒
 *  जा

 मु  ह
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मंत्री  को  यहां  पर  वक्‍तव्य  देने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 )
 *  *  ््ि

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  ठोक  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  प्रो०  कुरियन  ।  क्‍या

 आप  बंठेंगे  ?  मैं  झ्रापकी  असम्बद्ध  बात  नहीं  सुनू  गा  ।

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  लक्ष्मी  बेंक  तथा  अन्य  दो  बेंकों

 के  दिवालिया  घोषित  हो  जाने  के  कारण  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  पंदा हो  गई  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  कोई  नया  तरीका  नहीं  अनुमति  नहीं  श्री  पनिका  को

 अनुमति  नहीं  किसी  भाधार  के  बिना  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 )  *  *

 ]  .

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  हकतावत  :  राजस्थान  में  पीने  के  पानी  की  बड़ी
 गम्भीर  स्थिति  पंदा  हो  गई  ले  ,

 ]
 ब

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  विषय  की
 जानेकारी  मैं  इससे  पहले  ही  निपट  हूं  ।

 पहले  बहुत  किया  है  ।

 |
 श्रोमती  सुन्दरवती  नवल  प्रभाकर  :  भध्यक्ष  दिल्ली  पानी  का

 काफी  भभाव  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  दिल्‍ली  वाले  पार्नी  क ेलिए  आज  चिल्ला  रहे  लोग  बिना  पानीं  के

 प्यासे  मर  रहे  हैं  ।

 _
 ##

 कार्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 इस्त्रजीत  गुप्त  :  महोदय  मैं  आपके  जाने  से  पहले  आपको  बस  यह  याद

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  मैंने  आपको  एक  नोटिस  दिया  हुआ  है  भर  आपने  कहा  था  कि  आप  उस
 पर  विचार  करेंगे  ।  बह  कतिपय  या  गेर  सरकारी  संगठनों  के  बारे  में  जो  प्रतिबंधित  क्षेत्रों  के

 नक्शे  त॑ंयार  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उसे  लां  रहे  हैं  ।

 श्रो  भ्रमल  दत्त  :  आपने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को

 सूची  में  रखने  की  अनुमति  दी  आपने  अनुमति  दी  थी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख गा  ।  आपने  मुझे  दे  दिया  मेरे  पास  मैं  उस  पर  विचार

 ेल्‍
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आपकी  भनुपस्थिति  में  उपाध्यक्ष  महोदय  महाराष्ट्र

 राज्य  सरकार  के  शिक्षा  विभाग  के  विरुद्ध  एक  विशेषाधिकार  के  नोटिस  को  विज्ञाराधीन  रखने

 की  कृपा  की  थी  ।  मेरा  ख्याल  है  मामला  विचाराधीन  है  ।

 भ्रष्यक्ष  भहोदय  :  मैं  देख गा  ।  मुझे  नहीं  मालूम  ।  मैं  उस  पर  बिचार  करूंगा  ।

 भ्रो  के०  पी०  उस्तीकृष्णन  :  मैंने  आपको  अमृतसर  में  आपके  साथ  किए  गए

 व्यबहार  और  स्वागत  के  बारे  में  लिखा  था  ।

 /  .  श्रध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  उसे  देखा  उसमें  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।

 श्री  के०  पोौ०  उन्‍्मीकष्णन  :  यह  एक  संगत  प्रइन  यह  भापके  बारे  में  नहीं  है  ।

 ॥॒
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  भाप  मेरे  से  बात  मैं  आपको  बता  दू  गा  ।

 क्रो  के०  पी०  उन्‍्नीक्ष्णन  :  क्या  लोकसभा  अध्यक्ष  के  साथ  इस  प्रकार  ध्यवहार  किया

 जाएगा

 aw

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  सारी  बात  बता  दू
 [

 प्रनुवाद  ]
 क्रो  के०  पी०  उन्‍्मीौकष्णन  :  यह  एक  व्यक्ति  विशेष  के  रबंये  का  प्रइन  नहीं  बह  लोक

 सभा  के  अध्यक्ष  के  पद  के  प्रति  रवंये  का  प्रएन  है  ।  -  हि

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  मेरे  पास  हम  इस  पर  विचार-बिमश  करेंगे  ।

 क्री  के०  पी०  उस्नोकुष्णन  :  आपको  सभा  को  विद्वास  में  लेना  भाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भाषको  पूरे  तर्थ्यों  की
 जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  के०  पो०  उन्नीकष्णन  :  यदि  संसद  सदस्यों  के  साथ  ऐसा  व्यवह्यार  किया  जाता

 आप  उसमें  पक्षकार  कंसे  हो  सकते  हैं  !

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  फिर  भी  हां  जो  कुछ  भी  कमी  मैं  पहले  ही  कार्यवाही  कर

 चुका  हूं  ।
 ः
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 श्री  के०  बो०  शंकर  गोडा  )  जब  मैंने  कृषि  बोलना  चाहा  तो

 मुझे  केवल  तीन  मिनट्र  का  समय  दिया  गया  ।  यदि  ऐसा  चलता  ) :
 श्रष्यक्ष  महोदय  :  इतना  ही  समय  उपलब्ध  है  ।  हमें  सामंजस्य  करना  दह्वोगा  ।

 श्री  एच०  क०  एल०  भगत  ।

 समय  को  रोका  नहीं  जा  सकता  है  ।  समय  और  भी  तेजी  से  भागता  जा  रहा

 यह  तेज भी  उड़  रहा

 अब  श्री  भगत  पर  रखे  जामे  वाले  पत्र ।

 सभा-पटल  पर  र  पत्र

 ]
 संसदीय  कार्य  अ्ंत्रालय  की  ध्रनुदनों  की  ब्योरेवार  मांगें

 संसदीय  कार्य  संत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  वर्ष  मांगें  की  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  को  भनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  तथा  भग्रेजी  की  एक  प्रति
 संभा  पटल  पर  रखता  हू  ।  *

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  5)
 विश्वविद्यालय  प्रनुदान  नई  दिल्‍ली  शोर  जवाहर  लाल  नेहरू  विद्यालय  के

 |  वर्ष  1983-84  बाधिक  लेखे  शोर  लेखा  परोक्षा  प्रतिवेन

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 «  (1)  विश्वविद्यालय  अनुदान  नई  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक

 लेखाओं  तथा  अ ग्रेजी  तथा  तत्संबंधी  लेखा  प्रतिवेदन

 एक  प्रति  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दश्नि  बाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  बेलिएं  एल०टो०  624/85]

 (3)  जवाहरलाल  नेहरू  नई  के  वर्थ  1983-84  संबंधी  वाधिक

 लेखाओं  तथा  अ ग्रेजी  तथा  तत्संबंधी  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  ।  ्््

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अर  ग्रेजी  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  825/85  ]

 वित्त  राष्ट्रपति  श्रौर  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालयों  शोर  संघ  लोक
 सेवा  भ्रायोग  की  वर्धथ  को  प्रनुदानों  ब्यौरवार  मांगें

 विस  मंत्रालय  में

 राज्य मंत्री जनादंन : मैं निम्बलिस्लित पत्र सभा पटल रखता हूं --
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 न
 बित्त  मंत्रालय  की  दष  ]985-86  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों

 अग्नेजी  की  एक  प्रति  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो.गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  826/85]
 *«  (2)  राष्ट्रपति  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालयों  तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की  वर्ष  1985-86.  .  की  अनुदानों  की  ब्यौरेबार  मांगों  तथा  अग्नेजी
 की  प्रति  ।

 में  रखो  गयी  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  827/85]
 डिया  इ  स्टोच्यूट  पश्राफ  स्पोच्च  एण्ड  मसूर  के  वर्ष  1978-7

 से  1983-84  तक  के  वाधिक  प्रतिवेबन  श्रौर  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  इन  पत्रों

 को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण

 ,  स्वस्थ्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  )  (%)  इ डिया  इ स्टीच्यूट  आफ  स्पीच  एण्ड  मंसूर  के  वर्ष  1978-79  े

 संबंधी बाधिक प्रतिवेदन तथा भग्र॑जी तथा लेखा परीक्षित ... लेखाओं की एक भाल इ डिया इ स्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड मंसूर के वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा अग्न॑जी तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति । ह आल इडिया इसस्‍्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड के वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा भग्रेजी तथा लेखा परीक्षित की एक प्रति । आल इंडिया इ्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड के वर्ष सबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा अग्रेजी तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति | आल इंडिया इस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड के वर्ष संबंधी बाधिक प्रतिवेदन तथा भग्रेजी तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रेति । आल इंडिया इस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड मंसूर के वर्ष * अंबंधी वाधिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति । आल इंडिया इ स्टीच्यूट आफ स्पीचु एण्ड मैसूर के वर्ष * के करण की सरकार द्वारा समीक्षा दो तथा अग्र जा सस्क रण ) की एक (2) उपयुक्त ( ) में उल्लिखित पत्रुं को सभा पंटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों बवब तथ ग्र जो । को वशति बाला एक में रखे देलिए सल्या एलण्टी० 828/85] अमन मननन«-न-«मना
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 12.14  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 बलाथ  मिल्स  के  प्रबंध  व्यवस्थापकों  के  श्रपनो  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  करने

 के  प.थिस  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कई  हजार  कमंकार  ब्रेकार  हो  जाए  गे

 )
 ।  ह

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  मैं  श्रम  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 मिम्नलिखित  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उस  पर  एक

 वक्तव्य  दें  :

 दिल्‍ली  क्‍लाथ  भिल्‍्स  के  प्रबन्ध-व्यवस्थापकों  के  अपनी  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  करने  के

 कथित  जिसके  परिणामस्वरूप  कई  हजार  कमंकार  बेकार  हो  जाए  से  छत्पन्न  स्थिति

 और  इसके  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यबाही  ।

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :
 दिल्‍ली  में  कम्पोजिट  टेक्सटाइल  यूनिटों

 में  से  एक  यूनिट  मससे  दिल्‍ली  कलाथ  मिल्स  दिल्‍ली  यह  लिमिटेड  थी  यूनिट  है

 भौर  इसमें  6109  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  |  इन  श्रमिकों  के  श्रेणी-वार  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :  --

 स्थायी  श्रमिक  4388

 बदली  श्रमिक  1317

 अस्थायी  श्रमिक  328

 प्रशिक्ष  णार्थी  76

 कूल  :  6109

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  मैसस  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  के  प्रबन्धतंत्र  ने  27  1985  को

 एक  भावेदन-पन्र  प्रस्तुत  जिसमें  टैक्सटाईल  यूनिटों  को  पहली  1985  से  बन्द  करने

 की  अनुमति  मांगी  गई  थी  ।  इस  आवेदन-पत्र  को  औद्योगिक  विवाद

 1982  की  घारा  25  के  उपबन्धों  के  अनुसार  प्रस्तुत  किया  गया  दिल्ली  प्रशासन  ने

 प्रबंधतंत्र  द्वारा  मिल  को  बन्द  करने  के  लिए  दिए  गए  कारणों  की  उनकी  प्रमाणिकता  तथा

 पर्याप्तता  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  और  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  संभावित  कामबन्दी  सावंजनिक

 हित  में  वाँछनीय  महीं  है  और  प्रव॒ंधतंत्र  द्वारा  दिए  गए  कारण  इसे  उचित  ठहराते  के  लिए  अपर्याप्त

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  औद्योगिक  विवाद  1982  कौ  धारा

 25  के  अधीन  सार्वजनिक  हित  में  मिल  को  बन्द  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  दिल्ली

 प्रशासन  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  यूनिट  को  बन्द  करने  से  लगभग  6,000  श्रमिक  बेरोजगार

 हो  जायेंगे  ओर  उनके  परिवार  के  हजारों  सदस्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़ेगा  ।  प्रबंधतंत्र  के लिए

 इसे  बन्द  करना  गेर-काननी  होगा  ।  मैं  सदन  यह  विदवास  दिलाना  चाहूंगा  कि  दिल्ली  प्रशासन

 को  स्थिति  की  जानकारी  है  और  इस  कतमंबन्दी  को  रोकने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय
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 सुरेश  कुरूप  :  मंत्री  महोदय  फे  वक्‍तब्य  में  पहले  ही  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यदि
 डी०  सी०  एम०  मिल  को  मिज॒  बंद  कर  देने  की  अनुमति  दे  दी  गई  तो  6000  मे  अधिक  करमंकार
 बेरोजगार  हो  जायेंगे  और  हजारों  अन्य  जो  इस  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  निर्भर  करते  भी
 बुरी  तरह  प्रभावित  होंगे  ।  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने
 यह  मिल  बन्द  कर  देने  की  अनुभति  देने  से  इन्कार  कर  दिया  भत्री  महोदय  के  वबतब्य  में  भूमि
 को  वाणिज्यिक  रूप  से  विकसित  करने  हेतु  डी  ०डी  ०ए०तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  द्वारा  मंजरी
 दिये  जाने  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  और  इस  बारे  में  भी'कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  कि
 इस  भूमि  को  नगरीय  भूमि  की  अधिकतम  सीमाओं  से  छुट  क्‍यों  दी  गई  इन  बातों  के  बावजद
 कम्पनी  इसे  बंद  करने  का  आग्रह  कर  रही

 हु

 क्री  जगदीश  टाइटलर  :  यह  भनुमति  किसने  दी  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  27  मार्च  की  तारीख  को  प्रबन्धकों  ने  कमंकारों  को  नोटिस  दिया  कि
 वे  यह  कारखाना  बन्द  करने  जा  रहे  उसके  महीनों  पहसे  डी०  डी०  ए०  और  निर्माण
 ओर  आवास  मंत्रालय  के  बीच  परदे  के  पीछे  कुछ  कायंवाही  चल  रही  थी  तथा  इस  समूष्री  घटना

 के  बारे  में  कमंकारों  तथा  उनके  नेताओं  को  अन्धेरे  में  रखता  गया  ।  परन्तु  27  मार्च  की  सुबह
 कारों  को  सूचित  किया  गया  कि  वे  कारखाना  बन्द  प्रबन्धकों  ने  यह  कारखाना  बन्द  करने

 के  जो  कारण  बताए  हैं  उनमें  एक  कारण  यह  है  कि'यह  कारखाना  ऐसे  क्षेत्र  में  स्थित  है  जो  उसके

 अनुकल  नहीं  है  ।  ऐसा  दिल्‍ली  ब॒हत्‌  योजना  के  सन्देम  में  कहा  गया  है  जो  लगभग  तीस  वर्षों  से

 घल  रही  है  ।  दिल्‍ली  में  ऐसे  हजारों  अन्य  कारखाने  हैं  जो  इस  प्रतिकल  क्षेत्र  में  स्थित  इसके

 अतिरिक्त  यह  बृहद्‌  योजना  पहले  ही  एक  तिथि-बाह्य  दस्तावेज  बन  चुकी  नई  बहत्‌  योजना

 के  सम्बन्ध  में  एक  नई  अधिसूचना  पहले  ही  जारी  की  जा  चुकी
 '

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मेरी  ्रमक  में  यह  नहीं  आता  कि  दिल्ली  व्विकास  प्राधिकरण  तथा  निर्माण  और  भावास

 मन्त्रालय  को  अचानक  ही  येह  कंसे  महसूस  हुआ  कि  यह  अग्रणी  मिल  सी०  एम०  प्रतिकूल
 क्षेत्र  में  स्थित  है  ?  उन्होंने  अन्य  किन्हीं  मिलों  के  बारे  में  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  है|

 प्रबन्ध्फों  ने  एक  भौर  तर्क  यह  दिया  कि  चू  कि  यह  प्रतिकल  क्षेत्र  में  स्थित  इसलिए

 आधूनिकीकरण  का  कोई  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता  +  परन्तु  सच  तो  यह  कि  डी०सी०एम०

 यूनिट  में  संयंत्र  और  मशीनरी  के  नवीकरण  पुनस्थोपन  और  आधुनिकोकरण  का  काय॑  चल  रहा  है

 और  मशीनरी  तथा  उपकरण  उचित  और  भआधुनिकी कृत  रूप  में  साथ  कम्पनी  द्वारा

 प्रस्तुत  विवरण  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  मिल  के  उत्पादों  की  बिक्री  से  होने  वाली  भाय  बढ़

 रही  है  ।  विवरण  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाया
 गया

 है  ।

 जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  मंत्री  महोदेय  वक्तव्य  में  जो  बात  छिपाते  हैं  वंह  यह  है

 कि  डी०  सी०  एम०  को  यह  भूमि  वाणिज्यिक  रूप  से  विकसित  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 यह  भूमि  जिस  पर  मिल  तथा  इससे  लगी  हुई  कमंकार  कालोनी  स्थित  64  एकड़  क्षेत्र  में

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  डी०  डी०  ए०  ने  डी०  सी०  एम०  के  लिए  किस  आधार  पर  यह  भूमि

 व।णिज्यिक  रूप  विकसित  करने  की  अनुमति  दी  है  और  नगरीय  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 अधिनियम  से  इसे  किस  आधार  पर  छूट  दी  गई  है  ?  यदि  लोग  यह  संदेह  करने  लगे  कि  सरकार

 135.
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 के  उच्च  अधिकारियों  और  मिल  के  बीच  परदे  के  पीछे  की  कुछ  गतिविधियां  हो  रही  थीं  और  भव

 भी  हो  रही  हैं  तो  भाप  किसी  पर  दोष  नहीं  लगा  सकते  ।  यह  भूमि  करोड़ों  रुपयों  की

 श्री  जगवीश  टाईटलर  :  हजारों  करोड़  रुपयों  की  ।
 '

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  800  और  करोड़  करोड़  रुपयों  के  बीच  यह  ठीक़  यह  भूमि
 जो  बाडा  हिन्दू  राव  क्षेत्र  में  स्थित  करोड़ों  रुपयों  को  है  और  मैं  सरकार  पर  तथा  लिए
 उत्तरदायी  ब्यक्तियों  और  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  पर  आरोप  लगाता  डी०  डी०  ए०  इस
 अन्त्रालय  के  अधीन  है  कि  परदे  के  पीछे  गतिविधियां  हो  रही  हैं  और  भ्रष्टाचार  हो  रहा

 है  |  उपाध्यक्ष  मैं  किसी  का  नाम  नहीं  ले  रहा  )
 **

 «  मैं  नहीं  जानता  अध्विकारियों  ने  इन  लोगों  को  इन  श्भी  कानूनों.से  छूट  देने  की

 हिम्मत  कंसे  की  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  '"***
 कक  *०***  यह  पूर्णतया  मिथ्या

 और  निराधार  मैं  पूरी  तरह  से  माननीय  सदस्य  के  साथ  मैं  सी०  एम०  के  लिए
 :

 इसे  बहीं  और  स्थानाम्तरित  किए  जाने  की  कोई  अनुमति  दिए  जाने  अथवा  उनके  भूमि  के  उपयोग

 में  कोई  परिवर्तन  किए  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  मेरी  स्दंव  यही  सय  रही  मैंने  ६स  मामले  पर

 कभी  भी  प्रत्यक्ष  अथवा  अश्रत्यक्ष  रूप  से  कार्यवाही  नहीं  की  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि  सदस्य  ने  आपको  कोई  सूचना  दिये  कोइ  सूचना  दिये  बिना  ही  ऐसा  कहना

 समझा  अतः  उचित  यही  है  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  कायंवाही  बृत्तान्त  से  निकाल

 दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  का  कोई  आरोप  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  नहीं  आ  सकता  ।
 हरी  एंज०  के०  एल०  भगत  :  वह  नियमों  के  अन्तर्गत  किसी  पर  भी  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  विना  किसी  सूचना  के  कोई  आरोप  नहीं  सकते  क्‍योंक्रि  उच्च  पदों  पर  आमीन  कोई
 ा

 भी  व्यक्ति  नियमों  के  अन्तर्गत  ऐसा  नहीं  कर  सकता  है  ।  इसे  पूर्णतया  कार्यवाही  वृत्तांत  से  तिकाल
 दिया  जाना

 उपाध्यक्ष  कार्यवाही-बुत्तांत  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।

 )  -  *

 करो  एच०  के  ०  एल०  भगत  :  इस  प्रकार  का  दुष्प्रचार  सभा  के  बाहर  किया  जाता  यह
 हास्यास्पद  बात  है  ।

 )  े
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहले  तो  आप  आरोप  लगा  रहे  इसके  अलावा  आपने  इस

 बारे  में  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  इसलिए  इसे  कार्यबाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  किए  जाने  की
 त  नहीं  दी  जा  सकती  |  इसे  कार्यवाही-वृत्तान्त  स ेनिकाला  जा  सकता  है  ।  ..

 श्री  छव०  के०  एल०  भगत :  यह-कार्यवाही-वत्तान्त  में  बिल्कुल  नहीं  आ  सकता  .
 शऔ  सुरेश  कुरूप  :  मेरी  इतनी  बात  काय॑वाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  कि  क्‍या  सरकार  पूरी  जांच  कराने  के  लिए  तंयार  है'*ਂ
 ***

 #+  अंध्यक्षपीठ  के  अआदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया
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 आओ  जगदीश  टाईटलर  :  आप  नाम  को  कार्यवाहो-वृत्तान्त  से  निकाल  दीजिए

 परन्तुਂ
 **  हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  |  यदि  मंत्री  ऐसा  कहते  हैं  तो  मैं  अनुमति  नहीं  दे  इसे
 कार्य  वा  हो  त्तान

 +
 कार्यवाही-पुत्तान्त  से  निकालना  होगा  ।

 भरी  सुरेश  क्कप  :  *'+*+***

 इसके  अलावा  एक  आश्चर्यजनक  और  दिल  दहलाने  वाली  बात  है  दिल्‍ली  प्रशासन  का  श्रम
 विभाग  जिसे  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  शुरू  से  ही  सूचित  किया  जाना  चाहिये  उसे  अ  धरे  में  रखा
 गया  और  इसे  डी  ०डी  के  प्रवन्ध  तभा  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  द्वारा  मिल  बन्द  करने  के

 लए  लिए  गए  निर्णय  का  पालन  करने  को  कहा  गया  अब  भी  प्रबन्धक  उस  बात  पर  जोर  दे  रहे
 ।  वे  इसे  बंद  करने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  पास  डी०डी०ए०  की  अनुर्मति  है  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  इतना  मत  भूलिए  कि  मैं  वक्‍त  केवल  राज्य  मंत्री  था  ।

 मेरे  समक्ष  मंत्रिमंडल  स्तर  के  मंत्री  भी  ओर  यह  मामला  कभी  भी  मंत्री  के  समक्ष  नहीं

 मैं  इस  मुद्दे  पर  पूरी  तरह  आपके  साथ  मैं  शत-प्रतिशत  आपके  साथ  हू  ।

 रा

 हैं

 ry
 श्री  सुरेश  कुरूप  :  कम्पनी  अभी  भी  इस  बात  पर  जोर  दे  रही  है  कि  वह  इसे  बन्द  करेगी  ।

 उनके  पास  डी०डी०ए०  at  मंजूरी  है  जिससे  उनको  नगरीय  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  छूट  दी

 गई  है  और  उनको  अनुमति  दो  गई  है  कि  वे  इस  भूमि  का  वाणिज्यिक  रूप  से  विकास  करें  ।  अब  मैं

 मंत्री  महोदय  से  निम्न  प्रएन  विशिष्ट  रूप  से  पूछना  चाहता  हूं  :

 डी०  सी०  एम०  के  प्रबन्धकों  को  यह  भूमि  बाणिज्यिक  रूप  से  विकसित  करने  के

 लिए  किस  आधार  पर  भनुमति  दी  गई  तथा  नगरीय  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 अधिनियम  से  क्सि  आधार  पर  छूट  दी  गई  ?

 क्‍या  सरकार  समूचे  सौदे  की  जांच  करने  तंयार  है  और  क्‍या  ध्रकार

 डी०सी०एम०  के  प्रबन्धकों  तथा  डी०्डी०ए०  और  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के

 बीच  हुए  पत्र-व्यवहार  को  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिए  तंयार  है  ।  ह

 इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  श्रम  विभाग  को  किस  तारीख  को  सूचित  किया  गया  और  श्रम

 विभाग  ने  उप्तका  क्‍या  उत्तर  दिया  ?

 यदि  प्रबन्धक  मिल  बन्द  करने  पर  जोर  दें  शौर  यदि  मिल  बन्द  कर  दी  जाती  है  तो

 क्या  सरकार  इस  मिल  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  को  त॑यार

 निर्माण  झौर  झ्ावास  मंत्री  प्रव्दुल  :  सड़

 क्री  जी०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  हो  रहा  हम  पहले  श्रम  मंत्री  का

 भाषण  सुनना  घाहेंगे  ।  श्रम  मंत्री  यहां  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  आगे  कुछ  कहना  चाहें  तो  आप  बाद  में  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 झो  जेनुल  बणर  (  :  यदि  निर्माण  और  आवास  मंत्री  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो

 उम्तको  ऐसा  कंहने  की  भनुमतति  दी  जाये  ।
 —— कि) फीस कि  जिम  -

 अध्यक्षपीठ  के  भादेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 टी»  प्रंजया  :  डिप्टी  आनरेबल  मेम्बर  ने  जो  कहा  कि  डी०,सी०  एम०
 का  जो  प्लान  दिल्ली  डवलपमेंट  अथारिटी  ने  मंजूर  किया  है  वह  मैं  समझता  हूਂ  कि  सही  नहीं  है  ।

 ह  इसलिए  नहीं  है  कि  उन  लोगों  को  यह  चाहिए  कि  इस  तरह  के  मास्टर  प्लान  में

 सी  चीजें  आने  वाली  सारे  मास्टरप्लान  को  लागू  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  अगंर  ऐसे
 प्लान  को  लागू  किया  गया  तो  काफो  फंक्ट्रियों  को  शिफ्ट  करना  पड़ेगा  नतीजा  यह  होगा
 कि  बेरोजगारी  बढ़ेगी  ।

 ह

 पूरे  हिन्दुस्तान  में  मास्टर  प्लान  दिल्‍ली  में  ही  नहीं  ६र  स्टेट  हर  जगह  पर

 मास्टरप्लान  है  ।  इस  मास्टरप्लान  का  इम्पलीमेटेशन  तब  तक  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि

 यन  ओर  मंनेजमेंट  के  बीच  कोई  एग्रीमेंट  नहीं  होता&है  ।  इसको  हमें  इग्नोर  करना  मैंने

 इसके  लिए  गवनंमेंट  से  भी  कहा  हमारे  भाई  साहब  गफ्र  साहब  बंडे  इनको  भी

 इग्नोर  करना  उसके  बाद  भी  आगर  मंनेजमेंट  इन्सिस्ट  करता  है  तो  हमारे  भाई  साहब

 टेक्सटाईल  मिनिस्टर  बेठ  उनके  टेक्तनटाईल  डिपार्टमेंट  को  इसको  टेकओवर  करना

 इसमें  कोई  दिक्‍्कश  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  यह  इतना  बड़ा  मामला  यह  6  हजार

 लोगों  का  प्रइन  मंनेजमेंट  जो  शिफ्ट  करने  की  सोच  रहा  यह  इतना  आसान  काम  न  हौ  है  ।

 टेक्सटाईल  मिल  वाले  एक्र  बहाना  बना  रहे  हैं  और  इसको  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |  वे  लोग

 इतना  पंसा  कमाते  आये  वे  लोग  पहले  कया  अब  क्‍या  हो  इसलिए  मेरी  नजर  में  यह

 बहुत  ही  क्रिमिनल  चीज  है  जो  यह  एक्शन  लिया  जा  रहा  है  ।  हमने  एडमिनिस्ट्रेशश  और  गवर्नर

 साहब  से  भी  बात  है  |  हमने  उनको  कहा  है  कि  अगर  वे  इन्सिस्ट  करते  हैं  तो  आप  उप्तको  इग्मोर

 कीजिए  और  टेकभोवर  करने  का  प्लाम  कीजि  ह

 इसमें  हमारी  मिनिस्ट्री  से  जो  भी  मदद  हो  सकती  वह  हम  लेंड  बेचकर  भी

 हम  चला  सकते  वे  लोग  जब  नहीं  चला  सकते  तो  हम  लोग  चला  सकते  मैं  इतना  ही  कहना

 चाहता  हू  ।

 [  भ्रनुवाद  ]  ु
 श्री  सुरेश  क्रूप  :  मेरे  प्रशत  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  आप  मुझे  अनुमति  मेरा

 बिदेष  प्रदन  यह  है  कि  डो०  सी०  एम७  के  प्रत्नन्धकों  को  यह  भूमि  वाणिज्यिक  रूप  से  विकसित

 फरने  हेतु  किस  आधार  पर  अनुमति  दी  गई  थी  और  नगरीय  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  किस

 आधार  पर  छट  दी  गई  |  मेरे  दो-तीन  प्रएनों  के  उत्तर  नहों  दिए  यए
 ।

 श्री  टी०  धन  ज॑या  :  वे  कहते  हैं  कि  हमने  कंडीशनल  दिया  है  और  इनको  पूरी  परमीशन

 नहीं  है  ।  कंडीशनल  अनक्डीशनल  पहली  बात  तो  उस  प्लान  को  सेंक्शन  करने  को  जरूरत

 नहीं  है  !  पहली  बात  तो  यह  देखनी  है  कि  मैनेजमेंट  कहां  तक  जा  रहा  है  और  क्‍या  करने  वाला

 है  |  अभी  यें  सब  बातें  हमने  सोच  ली  हैं  कि  इस  मामले  में  मैंने  जमेंट  आगू मेंट  शिफ्ट  फरने  का

 ठीक  नहीं  जब  तक  वकरर्स  और  मेनेजमेंट  में
 एग्री  मे

 तब  तक  उसको  शिफ्ट  करने

 का  सवाल  द्वो  नहीं
 हु 4  a

 !
 नहा
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 ््भ्?भ्8्न्न्नभ्भ्मभ्ग्ण्ण्फ  .

 [  प्रनुवाद ]
 .

 '
 श्री  बतुदेव  झ्राचायं  :  जब  दिल्‍ली  कलाथ  मिल्स  ने  गत  दाताब्दी  के  अन्त  में

 अपना  क
 यं  आरम्भ

 क्षिया.था  तो  यह  बहुत  हो  छोटी  और  लघु  निर्माण  यूनिट  परन्तु  इसकी
 स्थापना  से  ही  इसने  व.म्पनी  को  आदचय  जनक  परिणाम  दिये  देदा  के  इस  भाग  में  यह  संयुक्त बपड़ा  मिल  शायद  सबसे  बड़ी  मिल  डी०  सी०  एम०  के  इस  संयुक्त  एकाधिकारी  गह  की

 बिक्री  200  करोड़  रुपये  तक  है  और  इस  समय  यहू  प्रति  ब्ष  5000  मीटर  सूत  तथा  8000
 भौट्रिक  टन  कपड़ा  उत्पादित  करती  है  और  85  को  समाप्त  हुई  अवधि  के  इसके  निर्यात  बादे
 लगभग  25  लाख  मीटर  छपे  कपड़े  के  भौर  4  लाख  मीटर  छपी  टेजिस्ट्री  के  थे  ।  इसका  पुनर्स्थापन
 ओर  आधुनिकीकरण  तथा  जी्णद्धार  प्रतिवर्ष  चलता  ही  रहता  यूनिट  के  उत्पादों  की  बिऋर  से
 आय  भी  निरन्तर  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।  बिक्री  1981  में  2,299.22  लांख  रुपये  की  1982  में  बढ़कर
 2,928.13  लाख  रुपये  की  हो  गई  और  1984  में  यह  बढ़कर  3,645.40  रुपए  की
 हो  गई  है  |  इस  प्रकार  चार  बर्षों  की  अवधि  में  ही  जिक्री  में  50  प्रतिशत  कौ  वृद्धि  हुई  ।  गत  घार
 वर्षों  में  श्रमिकों  की  संख्या  में  भी  भारी  क्रमी  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूर्प  वर्ष  1982  में  कुल
 उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  कामगरों  की  मंजूरी  18  प्रतिशत  रही  जो  वर्ष  1984  में  घटकर

 प्रतिशत  रह  जबकि  कपड़ा  उद्योग  में  सामान्यतः  यह  प्रतिशत  25  से  29  प्रतिशत  तक

 इसके  बावजूद  प्रबन्धक  इस  प्रकार  आथिक  रूप  से  सक्षम  मिल  को  बन्द  क्‍यों  कर  रहे
 इसका  कारण  किसी  कोनज्ञात  नहीं  दिल्‍ली  योजना  को  ,  बहुत  पहले  1966  से  क्रियान्वित

 जा  रहा  है
 किन्तु  यह  मामला  कभी  नहीं  उठाया  गया  ।  वर्ष  1981  में  प्रबन्धकों  ने  मिल  को

 नरेला  में  स्थानानतरित  करने  का  निर्णय  लिया  था  और  उन्होंने  सरकार  के  पास  प्रस्ताव  भेजा  था
 कि  वह  उन्हें  वहां  20  एकड़  भूमि  आबंटित  फरवरी  1983  में  दिल्‍ली  प्रशाप्तन

 ने  दिल्‍ली  कक्‍्ताथ  मिल्स  के  प्रबन्धतोों  को  इस  भूमि  का  प्रथोग  वाणिज्यिक  उद्देश्यों  के  लिए  करने

 की  अनुमति  दे  दी  थी  ।  भूतपूवं  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा|  गाँधी  की  हत्या  के  केवल  एक  पसबाड़े
 के  पश्चात्‌  14  नम्बर  को  दिल्‍नी  प्रशासन  ने  एक  आदेश  द्वारा  इस  मिल के  प्रबन्धकों  को  नगर

 भूमि  अधिकतम  सीमा  के  उपबम्धों  से  ररंट  दे  दी  एक  तरह  से  इस  भादेश  द्वारा  प्रवस्धकों  को

 उस  भूमि  पर  एक  वाणिज्यिक  समूह  तथ्चा  एक  फ्लेट  का  निर्माण  करने  तथा  आध्थिक  भौर

 ज्यिक  रूप  से  सक्षम  इस  कपड़ा  मिल  को  स्थानाम्तरित  करने  अथवा  बन्द  करने  की  अनुमति  दे  दी

 थी  ।  आप  हमारे  देश  में  कपड़ा  मिलों  ।  की  दक्शा  को  जानते  हैँ  ।.  वाणिज्य  मंत्री  यहां  मौजूद
 यहां  400  कपड़ा  मिलें  हैं  जिन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  है  भोर  वर्ष  1984  में  151  कपड़ा  मिलें

 बन्द  कर  दी  गयी  थीं  ।  वि

 तब  बातचीत  बहुत  ही  गुप्त  रूप  से  की  गयी  ।  मजदूर  संघ  भी  वहां  आईटक  भौर

 इंटक  के  दो  गुट  थे  इस  सव्यवहार  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  जानते  थे  ।  14  नवम्बर  के  बाद  प्रजन्धक

 सक्रिय  हो  गये  और  उन्होंने  माचਂ  के  अन्त  तक  कर्मचारियों  को  पत्र  जारी  कर  दिये  और  उन्होंने

 दिल्‍ली  प्रशासन  को  एक  पत्र  जिसमें  उन्होंने  औद्योगिक  अधिनियम  की  धारा  25

 के  अन्तगेंत  मिल  को  बन्द  करने  अनुमति  मांगी  क्योंकि  किसी  मिल  को  बन्द  करने  की

 घोषणा  करने  से  पहले  यूव॑  स्बीकृति  लेनी  द्वोती  दिल्ली  प्रशासन  ने  उनके  प्रस्ताव  को  उस  समय
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 अस्वीकृत  कर  उन्होंने  प्रबन्धकों  को  मिल  बन्द  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  अब  प्रबन्ध क
 इस  मिल  को  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ज॑सा  कि  उन्होंने  गत  वर्ष  हरियाणा  में  हिसार  में

 किया  वह  मिल  भी  एक  बहुत  बड़ी  कपह़ा  मिल  थी  और  हजारों  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकाल

 दिया  गया  ।  वे  वही  चाल  यहां  भी  चलने  का  प्रयास  कर  रहे  अतः  मैं  यह  प्रदन  पूछना  चाहता

 हू  ।  श्रम  मंत्री  यहां  हैं  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यहाँ  वस्त्र  मंत्री  भी  यहां  हम  सरकार  से

 जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  सरकारी  एजेंसी  अर्थात्‌  श्रम  विभाग

 जिसकी  अनुमति  श्रमिकों  के  नियोजन  की  छा्तों  में  कोई  परिवर्तन  करने  के  लिए  भावश्यक  होती  है

 और  जिसे  संविधि  के  अनुसार  अन्तिम  अधिकार  प्राप्त  इससे  बिलकुल  ही  अनभिज्ञ  है  ।  यह  तय

 करते  समय  श्रम  विभाग  की  कभी  भी  सलाह  नहीं  ली  गयी  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या

 फारी  दिल्ली  कक्‍्लाथ  मिल्स  द्वारा  कब्जे  में  ली  गयी  भूमि  तथा  श्रमिकों  के  क्वार्टरों  के  पुतविकास

 हेतु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गयी  अनुमति  तथा  को  भूमि  अधिकतम  सीमा

 अधिनियम से  प्राप्त  छुट  को  रह  करेगी  अथवा  वापस  लेगी  ।  हम  सरकार  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहते  हैं

 कि  क्‍या  वह  दिल्‍ली  क्‍्लाथ  मभिल्स  के  प्रबन्धकों  को  दी  गयी  अनुमति  को  रह  करेगी  या  वापस  लेगी

 धदि  कम्पनी  संविधिक  प्राधिकरण  दिल्ली  प्रशासन  केन्द्र  श्रम  विभाग  के  निर्णय  का  उल्लंघन

 करती  है  और  बन्द  करने  के  प्रस्ताव  पर  दृढ़  रहती  तो  क्या  भारत  सरक्4र  इसके  प्रबन्ध  को

 अपने  हाथ  में  लेगी  और  मिल  को  चलायेगी  ताकि  हजारों  श्रमिकों  और  उनके  परिबारों  के  सदस्यों

 को  बचाया  जा  सके  ।  हम  यह  भी  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  इस  बाल  की  जाँच  करायेगी

 कि  यह  संभ्यवहार  किस  प्रकार  तय  किया  गया  वाणिज्यिक  उदेह-ों  के  हेतु  भूमि  को  प्रयोग  करने

 तथा  नगर  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  से  छूट  देने  की  अनुमति  किसने  दी  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हु  कि  क्या  सरकार  जांच  कर।येगी  कि  किसने  यह  अनुमति  दी

 ओर  छूट  क्‍यों  दी  गयी  ?  हम  मंत्रियों  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहते  हैं  ।

 ]

 निर्माण  और  पश्राथास  मंत्री  श्रब्दुल  :  यहां  मो  कुछ  माननीय  मंम्बर  साहुबान
 ने  कहा  और  जो  कुछ  अखबारात  में  निकला  हैं  उसक  सुनकर  मुझे  खुद  होता  है  कि  इतना

 बड़ा  ओर  इम्पोटेन्ट  डिसीजन  ने  डी०्डी०ए०  ने  बिता  वक्‍र्स  एण्ड  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  को  कान्‍्फीडेंस

 में  क॑ंसे  ले  लिया  और  सारी  का्यंवाही  कब  कर  दी  |  यह  जरूर  है  कि  हमें  भी  इसमें  कुछ  न

 कुछ  बू  नजर  आती  जेसा  आप  सब  जानते  ही  हैं  कि  डी०्डौ०ए०  एक  भानमति  का  पिटारा  है

 ओऔर  सारी  दिल्‍ली  में  कहाँ  क्या  हो  रहा  उसको  जानने  को  हम  लाख  कोशिश  करें  लेकिन  कुछ

 मे  कुछ  गड़बड़ी  उसमें  हो  ही  जाती  मैं  इसको  मानता  हूं  कि  इतने  बड़े  भारी  डिसीजन  डी०

 सी०एम०  के  बारे  में  जो  बहुत  मंणहूुर  कम्पनी  अगर  मास्टर  प्लान  में  लेकर  इसको  वहाँ

 से  हटाना  ही  है  तो  सारी  दिल्‍ली  में  जितनी  दूसरी  बम्पनियां  उने  सबको  एक  साथ  करके

 पब्लिक  के  सामने  रक्त  सारे  काम  होने  लेकिन  चुपचाप  हुआ  मैं  सारी

 चीजों  की  छानबीन  करवाऊंगः  और  एक  हाई  पावर्ड  कमेटी  गठित  की  जाएगी  जिसमें  लेबर

 टेक्सटाइल  मिनिस्ट्री  और  वकक्‍्स  एण्ड  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  सभी  के
 रिप्र  जैल्टिब्ज  होंगे  ।
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 12  1907
 अविशम्बनीय

 अविशम्बनीय  लोक  महत्व  के  ब्रिषय  की  ओर  ध्यानाकर्ण
 —

 क्र  प  द्‌
 |  प्रनुषाव  ]  रच

 भी  जयप्रकाह  क्षप्रवाल  :  प्रदन  यह  है  कि  यह  अनुमत्ति  कंसे  दी  गई  ।
 इस  मामले  में  अनेक  अधिकारी  अन्तप्रंस्त  हैं  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैं  अगले
 सदस्य  को  पहले  ही  पुकार  चुका  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 ह

 )
 **

 ]  .
 भो  ललित  मुकन  :  उपाध्यक्ष  आज  से  लगभग  सौ  साल  पहले

 के  अन्दर  सिर्फ  7  लाख  रुपए  की  लागत  से  दिल्ली  क्लाथ  मिल  की  शुरुआत  की  गई  थी  और  उत
 7  लाख  रुपयों  से  शुरू  करके  इस  मिल  के  मालिकों  ने  इतना  पैसा  कमाया  कि  आम  ये  पूरे
 स्‍्तान  के'चोटी  के  दस  पू'जीपतियों  में  स ेएक  बन  गए  इस  मिल  से  लगातार  प्रति  वर्ष  क  रोड़ों
 रूपया  कमाया  गया  और  उस  पैसे  को  दूसरे  फैक्ट्रीज  दूसरी  मिलों  में  लगाया  गया  और  इस
 दिल्‍ली  कक्‍्लाथ  मिल  में  जान-बूक  कर  धाटा  दिखाया  गया  जिससे  कि  मजदूरों  के  अधिकारों  पर

 हमला  किया  जा  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  90  प्रतिशत  से  ज्यादा  पैसा  सरकार
 *  मे  उधार  लेकर  या  दूसरे  फाइनेन्श्यल  इन्सटीट्यूडान्स  या  बेकों  से  कर्ज  के  रूप  में

 इस  मिल  पर  खर्च  किया  गया  है  ।  उस  पंसे  का  इस्तेमाल  करके  आज  कई  सौ  करोड़  रुपए
 का  काला  धन  इस  मिल  के  मालिक  कमाना  चाहते  हैं  ।  मुझे  समझ  नहीं  आता  और

 मैं  यहाँ  किसी  कम्पनी  का  नाम  लेना  नहीं  परन्तु  इस  कम्पनी  के  अंदर  50  प्रतिशत  से

 ज्यादा  शेयर  फाइनेन्दयल  इसटींटयूहान्स  के  हैं  ओर  सिर्फ  छः  प्रत्फित  पैसा  ही  इस  मिल  के

 मालिकों  का  हस  मिल  में  लगा  हुआ

 बाबी  पंस्ता  भाम  जनता  का  है  या  फाइनेंइ्यल  इन्स्टीट्यूशंस  का  इन  लोगों  ने  आम

 जनता  के  पँंसे  को  इस्तेमाल  फाइनेंश्यल  इंस्टीट्यूशंस  के  पैसे  का  इस्तेमाल  करके  और

 डी०  डी०  ए०  अधिकारियों  को  रिव्वत  देकर  घोटाला  करके**ਂ  होम  ***

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  नहीं  ।

 भरी  जगदोश  टाइटलर  :  नहीं  कहने  का  क्या  अभिप्राय  है  ।  यह  एक  बहुत
 बड़ा  घोटाला  है  ।

 हो  भागवत  भा  ह्ाजाद  :  उन्होंने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया  है  ।

 झो  जगदोश  टाइटलर  :  उन्हें  वहां  जाने  दीजिए  और  मिल्लनों  को  देखने  दीजिए  ।  उन्हें

 देखने  दीजिए  कि  वहां  की  स्थिति  क्‍या  है

 ]
 भरी  ललित  माकम  :  उपाध्यक्ष  मेरे  पास  ये  फाइल  उपाध्यक्ष

 मेरी  बात  मुझे  बोलने  तो  दीजिए  ।
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 .
 उप।ध्यक्ष  सहोदस  श्री  कृपया  मेरो  बात  सुनिए  ।  मैं  बोल  रहा  आप  कृपया

 बठ  यदि  आप  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  तो  कुछ  भी  कायंबाही  वुत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  जब  भाप  किम्हीं  भधिकारियों  का  उल्लेझ्  करते  जब  भाप  दोषारोपण
 करते  हैं  तब

 आप  यह  मेरी  अनुमति  के
 बिना  करते  आप  ऐसा  नहीं  कर

 सकते  ।  मुझे  खेद

 आप  ऐसा  महीं  कर  सकते  ।

 ]

 झो  ललित  साकन  :  मैं  दुरुस्त  कह  रहा  मैंने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया  है  ।

 क्‍
 झो  भागवत  भा  हाजाद  :  कृपया  की  पालियामेंद्री  प्रैक्टिस  पढ़िये  ।  यह  असंस्दीय

 नहीं  है  ।  यह  सभा  के  नियमों  के  विपरीत  नहीं  यह  बिल्कुल  नियमानुसार  है  ।

 ]  +े  ल्‍्०

 झो  ललित  साकन  :  मुझे  भाप  बोलने  मैं  जनरल  बात  कह  रहा  हूं  ।

 [  ध्रनुषाद  ]
 क्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  भाप  किस  तियम  के  अम्तगंत  कम्पनी  पर  आरोप

 लगाए  जाने  से  रोक  सबते  हैं  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  नियम  कौन-सा  है  ?

 |
 ः

 क्रो  ललित  माकन  :  उपाध्यक्ष  मैं  किसी  का  नाम  नहीं  ले  रहा  मैं  किसों  के

 खिलाफ  नहीं  बेल  रहा  किसी  के  खिलाफ  बात  नहीं  है  ।
 ह

 ]  ०
 ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  प्रमाणित  किया  जाना  यह  नियम  है  ।

 श्री  भागवत  भा  धाजाद  :  भाप  कृपया  की  पालियामैंट्रो  प्रेक्टिस  पढ़िये  ।

 हो  ललित  माकन  :  इससे  पहले  कि  मैं  अपनी  बात  आगे  पहली  माँग  तो  मैं  यह
 करना  चाहता  हु  कि  जब  50  प्रतिशत  पैसा  इसके  अन्दर  फारयनेंश्पल  इस्टीट्शस  का  लगा  हुआ
 ओर  जब  हिन्दुस्तान  की  दूसरी  ऋम्पनियों  में  डायरेक्टर  बेठा  दिए गए  ढसी  तरह  से  डी  ०डी०ए०
 में  भी  डायरेक्टर  बंठा  दिए  जायें  ।  |

 इसके  बाद  मैं  अपनी  बात  यहां  से  शुरू  करना  चाहता  हूं  कि  ये  जो  फाइल  मेरे  हाथ  में

 इसमें  जो  स्टेटमेंट  यह  मेरी  स्टेटमेंट  नहीं  ये  दिल्‍ली  क्लॉय  मिल  की  स्टेटमेंट  है  जो  लैफ्टीनेंट

 गवनर  से  उन्होंने  परमीशन  भांगी  जो  बातें  उनकी  कही  हुई  उन्हीं  की  बातों  को  मैं  इस

 फाइल  के  आधार  पर  आपके  सामने  लाना  चाहता  हू  ।  उन्होंने  मास्टर  प्लान  का  हवाला

 मुझे  समझ  में  नहीं  आता  1966  के  अन्दर  मास्टर  प्लान  बना  और  1981]  के  अन्दर  पहली
 डायरेक्टर  आफ  इ  डस्ट्रीज  ने  चिट्ठी  लिखी  कि  इसे  शिफ्ट  कर  19  साल  तक

 डो०  डी०  ए०  सोया  19  साल  तक  डी०  डी०  ए०  ने  एक  चिट्ठी  भी  नहीं  लिखी  कि  इसे

 शिफ्ट  कर  दिया  अचानक  रातु  को  डी०  डी०  ए०  को  संपना  आ  गया  कि  19  साल  बाद
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 ——  णाााणणा
 चिट्ठी  लिखी  कि  इसको  शिफ्ट  करना  मैं  यह  जानना  चाहता  हਂ  कि  ]9  साल  तक  डी०डी०ए०

 खामोश
 क्‍यों  रहा  और  19  साल  तक  ऐतराज  क्‍यों  नहीं  उठाया  कि  नॉन  कन  फ़मिटी  एरिया  के

 अन्दर  दिल्ली
 क्लॉय  मिल  को  स्थापना  की  ?  सिर्फ  दिल्‍ली  क्लॉय  मिल  ही  अगर  इसको  बंद

 करंगे  तो  दिल्‍ली  को  तमाम  तमाम  फैक्ट्रियाँ  बन्द  हो  जायेंगी  और  लाखों  मजदूर  बेरोजगार
 हो  जायेंगे  ।  यह  बात  मैं  आपको  बताना  चाहता  हू  ।

 इसके  मैं  आपको  बताना  चाहता  पहली  दिसम्बर  को  जो  सबसे  बड़ा  फ्रॉड  इस
 भिल  ने  सरकार  के  साथ  किया  वह  यह  किया  है  कि  एक  दिसम्बर  1981  को  दिल्‍ली  क्लॉय
 मिल  के  मैनेजमेंट  ने  सेक्र ट्री  वक्‍स  एण्ड  हाउसिंग  डिपार्टमेंट  को  एक  चिटंठी  लिखी  ।  ये  मेरी  बात

 ५
 हीं  ये  इस  फाइल  के  अन्दर  इन्होंने  कहा  आप  तो  मैं  यह  फाइल  टेबल  रखने  के

 लिए  तंयार  हू  ये  मेरी  स्टेटमेंट  नहीं  है  ।  इसमें  इन्होंने  कहा  है  कि  इस  लेंड  को  कामदर्यल  डिक्लेयर
 कर  दिया  ताकि  जो  पँस़ा  हमको  उस  पैसे  को  हम  मिल  की  हिफ्टिंग  पर  लगाकर  हम
 प्रिल  को  बचा  सके  ।  आप  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  बात  को  ध्यान  से  इस  बात  का  आधार

 यह  है  कि  हम  मिले  को  छ्िफ्ट  करना  चाहते  क्योंकि  डी०  डी०  ए०  चाहता  है  कि  शिफ्ट  हो
 और  हिफ्ट  करने  के  लिए  पंसे  की  जछ्रत  इसलिए  दहसको  कामइयंल  डिक्लेयर  कर  दिया

 जाए
 !  ताकि  करॉश्यंल  श्क्‍लियर  होने  के  बाद  करोड़ों  रुपया  जो  मिलेगा  उससे  मिल  को

 '
 शिफ्ट  कर  जाए  ।  उपके  कहने  पर  इस  जमीन  को  कामश्यंल  डिक्लेयर  कर  दिया  गया

 ओर  जब  कामह्यंल  डिक्लेयर  हो  तो  उपाध्यक्ष  उसके  बाद  जो  दिल्‍ली  क्लॉथ

 मिल  जो  उसका  मंनेजमेट  वह  कहता  है  कि  मिल  घाटे  प्लेंचल  रही  है  इसलिए  मिल

 को  हम  नहीं  चला  सकते  कॉमश्यंल  की  परमीशन  इस  बात  पर  ली  गई  है  कि  जो  प्रायवेट

 फंक्ट्री  जो  हाउसिंग  कॉम्पलेक्रा  बनेगा  उससे  करोड़ों  रुपया  जो  मिलेगा  उसको  हम  मिल  में

 लगायेंगे  । और  अब  जब्र  परमीशन  मिल  गई  है  तो  आज  क्लोजर  घोषित  कर  दिया  और  कहते  हैँ

 क्योंकि  मिल  घाटे  में  चल  रही  इलिए  हम  चलाने  के  लिए  त॑यार  नहीं  हैं  । ह
 उसके  बाद  पहली  जूत  को  डायरेक्टर  ऑफ  इन्डस्ट्री  ने  पत्र  लिक्षा

 कि
 आप  इस  मिल  को

 शिफ्ट  कर  दें  |  6  जूनू  को  मीटिंग  हुई  ।  यह  मेरी  बात  नहीं  यह  अपनी  इनकी  बात  है  जिन्होंने

 बिट॒ठी  लिखी  है  |  पहली  जून  को  चिट्ठी  .  लिख़ता  है  डायरेक्टर  भॉफ  इण्डस्ट्री  कि  इसको  छिफ्ट

 कर  6  जन  को  डायरेक्टर  ऑफ इ  डस्ट्री  के  यहां  मीटिंग  होती  मैनेजमेंट  कहता  है  कि  हम

 क्षपनी  मिल  को  नरेला  में  शिफ्ट  करने  के  लिए  तंयार  जज  डायरेक्टर  ऑफ  इ डस्ट्री  कहता  है

 कि  आप  नरेला  में  शिफ्ट  कर  दें  और  6  जून  को  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल  कहता  हैं  हम  शिफ्ट  करने  के

 लिए  तैयार  हैं  ती  मैं  पूछना  चाहता  कि  डी०  ढी०  ए०  ने  15  जुलाई  1983  को  यह  चिट्ठी

 लिख  कर  यह  कंसे  कहा  कि  दिल्ली  के  अन्दर  यह  बड़ी  इण्डस्ट्री  को
 लगाने  की  इजाजत  नहीं  है

 दिल्‍ली  में  बड़ी  इण्डस्ट्री  लग  सकती  है  या  नहीं  लग  सकती  यह  फंसला  डायरेक्टर  ऑफ  इण्डस्ट्री

 करेगा  या  डी०  डी०  ए०  करेगा  ।  यह  आपस  में  कांट्राडिक्शन  क्यों  यह  कांट्राडिक्शन  नहीं

 यह  सबसे  बड़ा  सकेडल  फ्रौड  जिस  पर  मैं  आपका  ध्यान  चाहता
 हू

 ।
 जानबूभकर

 केस  हस  तरह  से  बनाया  गया  ताकि  कल  को  अगर  अदालत  में
 मामला

 चला
 जाए

 तो
 दिल्‍ली  कलाथ

 मिल  कह्दे  कि  हमारे  पास  कोई  रास्ता  नहीं  इसलिएं  मिल  को  बन्द  करने  की  इजाजत
 दे

 दी
 ॥

 मि
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 6  जून  को  डो०  डी०  ए०  के  वाइस  चेयरमेन  पत्र  लिखते  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना

 चाहता  हू  ।  *  ल्‍
 [ware]
 झनुवाद ॥  ||

 किया  जाना  अनिवायं  है

 इस  प्रकार  से  आधार  बनाया  गया  है  कि  शिफ्टींग  बहुन  जरूरी  यह  बात  डी०डी०ए०
 6  जून  1982  को  कही  ।  उसके  बाद  पहली  फरवरी  1983  को  खाकायदा  टैक्नीकल  कमेटी  ने

 उसको  पास  किया  ।  टक्‍नीकल  कमेटी  ने  रिपोर्ट  दी  कि  वहां  पर  फ्लैटिड  फैक्ट्री  बनायी  हाऊ
 सिंग  काम्पलेक्स  बनाया  जाए  ।  इस  प्रकार  बाकायदा  रेजोल्यूशन  बनाया  जो  टेक्‍्नीकल

 कमेटी  ने  रिपोर्ट  दी  है  वह  फिजिबल  है  और  यहां  पर  फ्ल॑टिड  फंक्ट्री  और  हाऊर्सिंग  काम्पर्लक्स

 बनाने  के  इजाजत  दे  दी  जाये  |  यह  पहली  फरवरी  1983  को  परमीशन  दी  गई  यानि

 लाइज  करने  की  परमीशन  दे  दी  जबञ्  परमीशन  मिल  एरिया  कमर्शियल  हो  गया  तो

 15  जुलाई  को  डी०  डी०  ए०  पत्र  लिखता  हम  आपको  आहल्टरनेटिव  लेंड  नहीं  दे  सकते  हैं
 क्योंकि  दिल्‍लो  के  अन्दर  हमारे  पास  यह  बड़ी  इंण्डस्ट्री  लगाने  की  इजाजत  नहीं  यह  स्कंडल

 है  ?  स्केडल  ऐसे  है  कि  पहले  आधार  बनाया  गया  कि  यह  शिफ्ट  किया  जाये  ।  जब-जब  उसको

 शिफ्ट  करने  को  बात  चल  फिर  उस  लेंड  को  कमशियल  कर  दिया  फिर  यह  कह  कर

 कि  दिल्‍ली  में  इण्डस्ट्री  नहीं  लग  सकती  इसलिए  इसको  बन्द  करना  पड़ा  ।

 मैं  कहना  चाहता  हुਂ  कि  आज  अगर  कोर्ट  के  अन्दर  डी०सी०  एम०  का  मैनेजमेंट  जाता  है
 ओर  जाने  से  पहले  इस  रेजोल्यूशन  को  स्क्रॉप  नहीं  किया  जाता  ढो  दुनिया  की  कोई  ताकत  दिल्‍नी

 क्लाथ  मिल  को  बन्द  नहीं  कर  सकती  दिल्ली  क्‍्लाथ  मिल  का  मैनेजमेंट  यह  कहेगा  कि  डी०डी०

 ए०  ने  हमको  शिफ्ट  करने  के  लिए  कहा  हम  शिफ्ट  करने  के  लिए  तैयार  लेकिन

 डी०डी०ए०  हंमको  जमीन  देने  के  लिए  त॑यार  नहीं  इतलिए  बन्द  करना  पड़ा  ।  यहु  अजीब  बात

 है  कि  6  जून  1982  को  डी०  डी०  ए०  फ्हता  है  कि  शिफ्ट  15  जुताई  को  कहँता  है  हम

 आपको  दिल्‍ली  में  शिफ्ट  करने  को  इजाजत  नहीं  दे  सकते  ।  यह  सबसे  बड़ा  स्कंण्डल  और  फ्रोड  है  ।

 मैं  जिम्मेदारी  के  साथ  कहना  चाहेता  हु  कि  लाखों  रुपए  ड्री०  ए०  के  अधिकारियों  ने

 रिव्वत  लेकर  इस  प्रकार  से  केस  बनाया  कि  अगर  दिल्ली  क्लत्रायथ  मिल  का  मेनेजमेंट  अदालत  में

 जाए  तो  अदालत  में  उसके  हक  में  फंसला  होगा  और  दिल्‍ली  क्‍्लाथ  मिल  को  बन्द  कर  देंगे  ।

 उसके  बाद  एग्जेम्पशन  की  बात  देखें  ।  दिल्‍ली  में  हालत  यह  कि  डी०डी०ए०  को  अगर

 कोई  खाली  जमीन  नजर  आती  है  तो  वह  बोर्ड  लगा  देती  है  कि  डी०डी०ए०  की  जमीन  है  !

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  कितने  एकड़  जमीम  बाड़ा  हिन्दूराव  में  खाली  पड़ी  थी  और  उसको

 बाकायदा  एग्जेम्प  कर  दिया  गया  ।  मजेदार  बात  तो  यह  है  कि  डी०  डी०  ए०  की  हिस्द्री  में  नहीं

 मिलेगा  और  आज  तक  नहीं  हुआ  और  यह  नहीं  कहा  गया  कि  कितनी  लैण्ड  को  एज्जैम्प  किया
 गया  ।  डी०डी०ए०  यह  कहता  है  कि  जमीन  का  टकड़ा  जो  सीलिंग  के  भन्दर  आता  है  उसको  हम

 एग्जंम्प  कर  लेकिन  यह  कहे  वर्गेर  कि  कितना  टुकड़ा  सश्रैलिंग  में  भाता  कितना  एग्जैम्त
 किया  जाएगा  ।  वह  करोड़ों  रुपए  की  जमीन  जो  कि  वहाँ  पर  डी०  डी०  ए०  को  एक्वायर  करती
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 चाहिए  वहां  पर  लेबर  कालोनी  बननी  मजदूरों  के  लिए  क्वाट्टंर  बनने  बाहिए  थे
 वहां

 पर  डी०डी०ए०  के  अफसरों  ने  रिदवत  खा  कर  लाखों  रुपए  खा  कर  वह  जमीन  जो  हो०  दो  ५  ue’
 की  नहीं  रहो  वह  जमीन  सीलिंग  से  निकालकर  उसको  कर  उप्तके  बाद  पहली

 फरवरी
 1983  को  रेजोल्यूडन  हुआ  ।  उसके  ठीक  -5  दिन  के  बाद  दिल्‍ली  में  मेट्रोपोलिटन  कौसिल के  एलेंक

 शान
 होने  थे  ।  मैं  जानना  चाहता  ह्‌ਂ  डी०डी०ए०  को  ऐसो  कौन  सी  मुसीबत  आ  गई  थी  कि

 एलेक्शन  से  सिर्फ  5  दिन  पहले  डी०  डी०  ए०  ने  रेजोल्यूशन  पास  कर  दिया  ?  डी०  डी०  ए०  को

 मालूम
 था  कि  5  दिन  के  थाद  एलेक्टेड  बाडी  आ  जाएगी  और  उसके  रेप्रेजेन्टेटिग्ज  दस  रेजोल्यूशन पास  नहीं  होने  देंगे  ।  यह  सत्रसे  बड़ा  स्कंडल  सिर्फ  5  दिन  के  बाद  दिल्‍ली  में  6  फरवरी

 198९  के  मेट्रोपोलिटन  कौंसिल  के  एलेक्शैन  हुए  और  1  फरव  री  को  सारी  फाइलें  मंगाई  गईं  भर
 जल्दी  से  जल्दी  मीटिंग  गयी  और  रेजोल्यूशन  पास  करके  इसको  क्लियर  कर  दिया
 कार्माईयल  डेक्लेयर  कर  दिया  कह  दिया  गया  कि  यहुं  पर  फेक्टरी  और  कामशियल  हाउसेज

 बन  रा
 दए  जायें

 क्योंकि
 उनको

 मालूम
 था  किअ

 गर  एलेक्टेड
 लोग  आ  जनता  के  चुने  हुए

 प्रतिनिधि
 आ

 गए  तो  इस  मिल  को  बन्द  नहीं  होने  तो  ग्रह  सबसे  बड़ा  फ्राड  मैं
 हाउसिंग  कमेटी  की  बात  नहीं  करना  मैं  यह  कहना  चाहता  हूਂ  कि  यह  लाखों-क  रोड़ों  का
 स्केडल  है  और  मेरी  मांग  है  वक्‍से  ऐंड  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  डी०  डी०  एं०  के  आफिशिपल्स  के
 खिलाफ  बाकायदा  सी०  बी०  आई०  की  इंक्वायरी  कराए  ताकि  दूध  का  दूध  और  पाती  का  पानी
 हो  जाये  ।

 इसके  अलावा  शिफ्टिग  की  बात  अभी  थोड़े  दिन  पहले  इसी  हाउस  में  श्रीराम  फड

 एंड  फर्थशिलाइजसं  का  मसला  मैंने  उठाया  बह  भी  डी०  सी०  एम०.की  ही  सिस्टर  कन्सन॑  है
 बड़ी  अजीब  सी  बात  है  ।  श्रीराम  फूड  एंड  फटिलाइजसं  के  बारे  में  लेबर  कमिहनर  ने  कहा  है  कि

 वहां  पर  भोपाल  से  भी  ज्यादा  स्ऋततरनाक  कांड  हो  सकता  है  लेकिन  उस  दिन  मंत्री
 जी  ने  जवाब  दे  दिया  कि  बह  शिफ्ट  नहीं  हो  सकती  है  ककिन  यह  जो  मिल  है  वह  शिफ्ट  हो
 सकती  है  जबंकि  इस  टेक्सटाइल  मिल  से  किसी  प्रकार  का  कोई  खतरा  नहीं  बड़ी  भजीथ  बात

 है  ।  इस  सरकार  को  पालिसी  क्‍या  है  ?  पिछले  साल  श्रीराम  फूइ  एण्ड  फर्टिलाइजस  के  पास  सड़क
 पर  40  बच्चे  जा  रहे  थे  जोकि  बहां  से  निकली  क्लोरीन  गंस  की  वभह  से  बेहोश  हो  a.
 इतनी  खतरनाक  मिल  जिसके  बारे  में  लेबर  कमिएनर  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  कितने  भी  सेफ्टी

 मेजर्स  क्यों  न  लिए  इस  मिल  का  जुबर्दस्त  खतरा  बना  रहेगा  और  दिल्‍ली  में  लाखों

 आदमी  भोपाल  से  भी  ज़्यादा  खतरनाक  कांड  थहां  पर  हो  सकता  लेकिम  उस  मिल  को

 शिफ्ट  करने  के  बारे  में  तो  मन्त्री  जी  ने  १ह  दिया  कि  वह  शिफ्ट  नहीं  हो  सकती  है  जिस

 टाइल  मिल  से  कोई  भी  खतरा  नहीं  उसमें  जो  भी  केमिकहल्स  इस्तेमाल  किए  जाते  उनसे

 पिछले  सौ  साल  में  आज  तक  कोई  आदमी  भी  नहीं  मरा  कोई  बेहोश  नहीं  हुआ  है  भौर

 किसी  प्रकार  का  कोई  भी  खतरा  नहीं  है  उस  मिल  को  आज  हिफ्ट  करने  की  बात

 की  जा  रही  है  ।  दूसरी  तरफ  श्रीराम  फूड  एण्ड  फर्टिलाइजरस  का  जो  कास्टिक-सोड़ा  प्लान्ट

 जोकि  सबसे  ज्यादा  खतरनाक  है  उसको  एक्सपेंड  करने-के  बारे  में  कन्सन्ड  डी०डी०ए०

 दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  इजाजत  दे  रही  तो  एक  तरफ  उसके  कास्टिक-सोडा  प्लान्ट  को
 .
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 एक्सपेंड  को  इजाजत  दी  जा  रही  है  और  दूंसरी  तरफ  डी०सी०एम०-से  कहा  जा  रहा  है  कि

 तुम  छिफ्ट  कर  यहां  बन्द  कर  दो  ।  यह  सरकारें  की  कोन  सी  पालिसी  है  ?  मैं  सरकार  से  मांग

 करना  चाहता  हूं  ओर  स्पष्ट  रूप  से  जानता  चाहूुगा  क्‍या  सरकार  और  डी०डीं०ए०  के  अफसरों
 ने  डी०  सी०  एमं०  के  6  हजार  मजदूरों  को  सड़फ  पर  लाने  का  फैसला  किया  उनके  ०रिवारों

 को  बरबाद  करने  का  फंसला  किया  है  ?

 मैं  साफ  करना  चाहे  कि  यह  मसला  सिर्फ  दिल्‍ली  क्‍लाथ  मिल  तक  ही  सीमित  नहीं

 रहेगा  ।  अगर  डी०  सी०  एम०  बन्द  हो  गई  तो  बिडला  मिल  का  मालिक  कहेया  कि  हमारी  मिल

 भी  नतानल्कन्‍्फार्मिंग  एरिया  में  हम  मी  बन्द  फिर  स्वतन्त्र  भारत  मिल  दाले  भी  कहेंगे
 कि  हमारी  मिल  भी  नान-कनन्‍्फामिंग  एरिया  में  हम  भीण्बन्द  करेंगे  |  फिर  डी  «सी ०  एम०  सिहक

 मिल्स  भी  कह्ेगी  कि  हम  भी  बन्द  कर  रहे  इस  तरह  से  यह  सिर्फ  6  हजार  मजदूरों  का  ही
 मसला  नहीं  रहेगा  बल्कि  कपड़ा  मिलों  ह्वलैं  काम  करने  वाले  50  हजार  मजदूर  और  उनका  फंमलोज

 के  लिए  भूखे-प्यासे  मरने  की  नौबत  आ  जायेगी  ।  केवल  मजदूर  ही  डी०  सी०  एम०  की  जो

 कालोनी  है  वहां  2  हजार  घर  और  3  सौ  दूकानें  हैं---करीब  40-50  हजार  की  वहां  पर  भाबादी

 अगर  वहां  पर  सब  गिरा  दिया  तोड़  दिया  गया  तो  यहां  सौ  सालों  से  रहने  बाली  50

 हजार  की  आबादी  को  आप  कहां  ले  जायेंगे  ?  ब॑क्स  एण्ड  हाउत्िग  मिनिस्टर  से  मैं  स्पष्ट  रूप  से

 यह  जानना  चाहूगा  कि  जानबूभकर  डेलिबरेटल्ली  जो  हरेग्युलेरिटीज  डो०डी०२०  के  लोगों  ने  की

 है  और  लाखों  रुपया  कमाया  है  बया  इस  फेस  को  आप  सी०  बी०  आई०  के  हवाले  करने  के  लिए

 तैपार  हैं  ?

 इसके  अम्रावा  यहाँ  सक  रेजोल्यूशंस  का  ताल्‍ल॒क  दो  रेजोल्यूशंस  पहला  रेजोल्यूशन

 है  1983  का  जिसमें  इसको  कामशियल  डेक्लेयर  किया  गया  भौर  दूसरा  रेजोल्यूडन  है  6

 1984  का  जिसमें  कहा  गया  है  *शिफ्टिय  इज  इनके  बारे  में  क्या  मन्त्री  जीਂ

 कंटेगारिकल  जवाब  देकर  बतायेंगे  तक  डॉ  डी०  ए०  को  इंस्ट्रक्शंस  देंगे-कि  वे  इनको  केसिल  फरें

 बिदड़ा  करें  ।  यह  मेरा  दूसरा  सवाल  है  ।

 1.00  स्ू०  प०

 मेरा  तीसरा  सवाल  मंत्री  महोदय  से  यह  है  -  क्‍या  बक्स  हाउसिम  ड्री०्डी०ए००

 को  यंह  आदेश  देंगे  कि  उन्होंने  जो  घोटाला  किया  इस  बात  से  सम्बन्धित  जो  भी  विभाग  है  ओर

 जो  जमीन  फाजतू  पड़ी  हुई  थी  भोर  सीलिग  एक्ट  के  मातहत  जिसको  एग्जैम्पट  किया  गया  उस

 जमीन  को  डो०डी०ए०  एक्वायर  करके  वहां  मजदूरों  के  लिए  क्वार्टर  बनाने  के  लिए  तंपार  है  ?

 मेरा  घौथा  सबाल  अगर  दिल्‍ली  क्नोथ  मिल  इस  बात  को  नहीं  मानता  तों  क्‍या

 जिस  प्रकार  से  गुजरात  में  पिछले  सात्र  जब  मिलों  को  बन्द  करने  का  फंसला  किया  तो

 एक  अयडिनेंस  जारी  करके  कहा  कि  यदि  मिलों  को  बन्द  किया  जाएगा  तो  मालिकों-को  जेल  की

 सींकीचों  के  पीछे  डाल  दिया  एक  आंडिमेंस  जारी  करने  जा  रही  है  कि  यदि  दिल्‍ली  क्लौथ

 मिल  का
 मैनेजमें

 ट  मिल  को  बन्द  करने  को  बात  वापिस  नहीं  लेते  हैं  तो  इसके  मालिक  को  जेल

 सींकीचों  के  पीछे  फंक  कर  मजदूरों  को  बचाया  जाएगा  ?
 )

 ग  ह
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 ..  श्री  टी०  प्रजेया
 :

 सभापति  हमारे  माननीय  संदस्य  ने  बहुत  सी  बातें  बताई  हैं
 और  जंसा  कि  हाउसिंग  मिनिस्टर  ने  खुद  कहा  इससे  भालूम  होता  है  कि  कुछ  न  कुछ  भोलमाल

 उन्होंने  कहा  है  कि  इसकी.जांच  पड़ताल  करायेंगे  |  ॥

 *  शो  ललित  साकम  :  मेरा  सीधा  प्रइन  क्‍या  सी  ०बी०भाई०  की  जांच  करायेमे  ?

 भ्रो  प्रब्दुल  गफूर  :  जांच  बड़ताल  सी०  वी०.जाई०  भी  जांच  पड़ताल  हायर
 आकफिसर  की  भी  है  भोर  जांच  पड़ताल  हायर  कमेटी  की  भी

 थऔ  ललित  आफन  :  जाँच-पड़ताल  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  मैं  मंत्री

 महोदय  से  आइवासन  चाहता  यह  फोई  सला  दो-जार  सौ  रुपये  का  नहीं  लाक्षों-क  रोड़ों
 पर्यों  का  मसला  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  क्या  सी०  बी०  भाई०  फी  जांच  करायेंगे  ?

 इसको  आप  मग्रेहरवानी  करके  सी०  भ्राई०  को  रंफकर  कर  दीजिए  और  या  इससे  बड़ी  कोई

 न्क्वायरी  तो  उससे  करवाइए  |

 भ्रो  टी०  इस  फंक्‍ट्री  को  लेकर  जो  एग्जम्पशन  मंनेजर्मेट  को  दिया  गया

 इससे  मालूम  होता  है  कि  कुछ  न  कुछ  गोलमाल  दिखता  है  तरीके  से  इसको  मास्टर  प्लान

 अमाकर  किया  गया  बहु  गलतु  तरीका  है  और  इससे  लेब्र-ड्िपाटटंमेंट  की  पोजीशन  बड़ी  आफ्जर्ड

 हो  गई  है  ओर  एक  संडविच  की  तरह  बन  कर  रह  गया  इससे  पृक्ता  नहीं  जाता  है  कि  क्‍या

 हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  हमारे  हाउमिंग  मिनिस्टर  ने  बहुत  कऋच्छा  जवाब  दे  दिया  है  कि

 इस  7  फौरन  रिवोक  करेंगे  और  रिवोक  करके  जांच  करायेंगे  ।  यदि  रिवोक  नहीं  करेंगे  तो  मे

 बहाना  ले  सकते  हैं  ।

 क्री  ललित  माकन  :  आप  यह  बंतायेंगे  कि  कब  तक  रिवोक  हो  क्‍योंकि  वे  लोग

 कोटे  में  जा  रहे  हैं  ।  यह  मामला  बहुत  सेन्सिटिब  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  वे  कोर्ट  में  चले

 जायेंगे  तो मामला  और  उलभ  जाएगा  ।  इसलिएं  24  घण्टे  ,  के  अन्दर  रिवोक  होता  ।  मेरी  जबर

 8  कि  थे  लोग  मंडे  को  अदालत  में  जा  रहे  इसलिए  आज  रिवोकਂ  होना  दोनों

 रिजोरेल्यूशन  को  रिवोकਂ  नही  किया  गया  तो  स्थिति  खराब  हो  सकती  ''

 करी  भ्रस्ढुल  गफ्र  :  उपाध्यक्ष  जितनी  बातें  श्राप  ने  बताई  लेकिन  अंग
 आप  मुझ  पर  भी  तो  कुछ  छोड़  दीजिए  ।  बातें  तो  इतनी  न  मैं  कुछ  कंर  सकता  हूं  ओर  न

 लेबर  मिनिस्टंर  कर  सकते  डी०  डी०  ए०  अलग  मिनिस्टर  अलग  बक्से  एण्ड*

 हाउसिंग  मिनिस्टर  अलग  है  ।  इन  सारी  चीजों  को  एक  जंगह  पर  जमा  करना  मुश्किल  मेरा  -

 जो  काम  मैं  अपना  फर्ज  अदा  करूंगा  ।

 भी  ललित  माकन  :  असली  काम  तो  आपका  है  ।'''  *''

 )
 '*

 झो  ललित  माकन  :  यह  काम  तो  फौरन  होना  चाहिए  ।

 श्री  प्रब्दुल  गफूर  :  हाउस  में  एक-एक  करके  सवाल  पूछ  कर  बबुलवाते  रहेंगे  को  यह  कोई

 अच्छी  बात  नहीं  आपने  जो  कहा  है.उसको  मैंने  सुन  लिया  है ओर  अब  मुझे  जो  कुछ  कड़ना

 ,  है  वह  ही
 ध्
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 थ्रो  जंनुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  हालांकि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  पहले  ही  यह  बात  साफ  कर

 दी  थी  कि  डो०  सी०  एम०  को  बन्द  करने  की  इजाजत  नहीं  दी  लेकिन  इस  बात  का

 किसी  को  विश्बास  नहीं  हो  रहा  पूरी  दिल्‍ली  में  इस  बात  का  कोई  विश्वास  नहीं  कर  रहा
 था  कि  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल  बन्द  नहों  होगी  ।  सुनने  में  यहां  तक  भी  आया  था  कि  डढी०  सी०  एम*

 के  मनेजमेन्ट  वर्कस  को  काम  खत्म  करने  की  नोटिस  भी  दे  दी  जो  उनका  कामशियल  प्लान

 है  उसको  लागू  करने  की  उन्होंने  पूरी  तरह  से  तंयारी  कर  ली  है  ।
 |

 मैं  श्रम  मंत्री  जी  और  बक्से  तथा  हाउसिंग  मिनिस्टर  साहब  बतला  देना  चाहता  हूं

 हालांकि  उन्होंने  साफ  तौर  से  इस  बात  का  ऐलान  किया  है  कि  दिल्‍ली  कक्‍लाथ  मिल  को  बन्द  करने

 की  इजाजत  नहीं  दी  जाएगी  गौर  अगर  जरूरत  पड़ेगी  तो  सरकार  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल  को  ले

 ले  लेकिन  डी०  डी५  ए्‌०  में  जो  गड़बड़  हुई  वह  बहुत  बड़ी  गड़बड़  जिसकी  चच

 मुझसे  फले  बोलने  वाले  सम्मानित  सदस्यों  ने  भी  की  इसके  बारे  में  जांच  करने  का  जो

 आदवासन  वकक्‍स  तथा  हाउसिंग  मिनिस्टर  ने  दिया  मैं  उसका  स्वागत  करता  इससे  मैं

 सश्रक्कता  हूं  लोगों  के  दिलो-दिमाग  में  जो  अ्रम  पैदा  हो  रहा  बावजूद  दिल्ली  प्रशासन  के  यह

 कहने  कें  कि  मिल  वन्द  नहीं  अब  वह  बहुत  हद  दूर  होनन्‍्जाएगा  और  लोगों  खास

 कर  जो  डी०  सो०  एम०  के  वहां  काम  करने  वाले  वर्क  इससे  उनको  काफी

 राहत  मिलेगी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  सिके  एक  सवाल  पूछना  चाहता  हूं  उकि  बहुत  से  सव्राल

 पूछे  जा  चुके  हैं  और  मंत्रो  जी  ने  जवाब  दिया  मुझको  इने  सारी  चीजों  के  पीछे  यह  दिखाई

 देता  है  कहीं  इस  बात  की  कोशिश  तो  नहीं  हो  रही  है  कि  ऐसा  भगड़ा  खड़ा  किया  जाए  जिससे

 वे  मिल  बन्द  करने  की  कोशिश  करें  और  सरकार  मिल  बन्द  करने  को  न  उसके  बाद

 कुछ  नैगोसियेदान्ज  हों  और  मिल  को  दिल्‍ली  लगाने  की  इजाजत  दे  दी  जाए  और  दिल्वी

 में  जो  64  एकड  जमीन  है  उस  पर  कामशियल  बिल्डिंग  बनाकर  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  प्ता

 वसूल  किया  मेरे  अनुमान  और  दूसरों  के  अनुभान  के  मुताबिक  उस  जगह  क  मक्षियल

 काम्प्लेक्स  बनाने  1000  करोड़  रुपये  की  आमदनी  जबकि  दिल्‍ली  के  बाहर  दूसरी  मिल

 छवताने  में  जायद  आधा  प्रेसा  खर्च  इस  तरह  से  वे  5-6  सौ  करोड़  रुपये  के  फायदे  में  रहेंगे  ।

 इस  प्रकार  की  सौदेबाजी  के  लिए  कहीं  कोई  पिहाइण्ड  सीन  एबिटंविटीज  तो  नहीं  हो  रही  हैं

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  क्‍या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  उनतुृक्री  तरफ  से  आया  क़रि  वे  मिल

 को  दिल्‍ली  के  बाहर  शिफ्ट  करेंगे  और  डी०  डी०  ए०  से  जो  वहां  पर  कामशियल  कास्प्लैक्स  बनाने

 की  इजाजत  मिली  है  उसको  वहां  पर  बनायेंगे  ?  यदि  इस  प्रक्रार  का  प्रस्ताव  आया  हो  तो  उस

 पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  होगी  ?  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  यदि  एक  बार  आपने  ऐसा

 कर  दिया  तो  दिल्ली  ही  जितने  बड़े-बड़े  शहर  वहां

 कारखाने*चलाना  महंगा  कम  आमदनी  का  काम  जिस  अमोन  पर  ये  कारखाने  लगे  हुए  हैं

 कह  बहुत  ज्यादा  कीमती  हो  गई  छन  छभीनों  को  कामशियल  कार्म्प्लक्स  लपके  रूप  में  डंवलप

 बेचने  से  इतना  पेसा  मिलेगा  कि  उससे  कम  पैसे  में  शहर  के  बाहर  कारखानां  लग  सकता

 है  और  वकिया  पँसे  की  आमेदनी  अलग  से  हो  कलकत्ता  में  बही  हाल  बम्बई
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 में  यही  हाल  मद्रास  में  यही  हाल  बंगलौर  में  यही  हाल  है  और  सभी  बड़े  शहरों
 का  यही  हाल  जिस  तरह  से  जमीनों  के  भाव  आसमान  छू  रहे  बढ़  रहे  तो  ऐसी
 स्थिति  में  मैं  एक  बात  तो  मान  गया  कि  आप  मिल  बन्द  नहीं  करने  देंगे  भौर  अगर
 शन्द  तो  आप  टेक  ओवर  कर  लेंगे  और  जो  धांधली  हुई  है  उसकी  जांच  करेंगे  और  सजा

 देंगे  लेकिन  मुझे  इसके  पीछे  एक  गेम  नजर  आ  रहा  है  ।  आखीर  में  डी०  सी०  एमं०  कोई

 दियेटेड  संटिलमेंट  चाहेगी  भौर  वह  यह  होगा  कि  उसे  बाहर  मिल  लोलने  की  इजाजत  दी  जाए
 कि  यहां  की  जमीन  को  कमशियली  डेवलप  करके  बेच  तो  उसमें  उनको  बहुत  फायदा

 ओर  हस  प्रकार  का  कोई  आफर  आता  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  की  भौर  हमारी

 सरकार  की  इस  मामले  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  होगी  ?

 श्री  टी०  प्रन्जया  :  उपाध्यक्ष  अभी  माननीय  मेम्वर  ने  जो  बातें  कही

 वे  सब  बातें  रित्रीट  हो  रही  भापक्री  बात  भी  सही  है  कि  इसके  पीछे  कोई  बात  हो

 प्कती  आप  जानते  हैं  कि  जिस  तरीके  से  बहुत  जल्दी-जल्दी  इस  प्लान  को  मंजूर  किया  गया  है

 उसके  बारे  में  अभी  हमारे  हाऊसिंग  मिनिस्टर  साक्ब  ने कहा  कि  हम  लोग  इसके  ऊपर  इंक्वायरी

 बैठाए.गे  ।  आप  जानते  हैं  कि  कल  ही  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  एक  रंली  को  सम्बोधित  करते  हुए

 कहा  कि  सरकार  क्लोजर  और  लाक-आऊट  के  खिलाफ  है  ।  हमारी  पालिसी  इस  बारे  में  हमेशा

 यही  रही  है  और  कल  उन्होंने  इस  बात  को  कहा  इसलिए  हमेशा  उस  पालिसी  को  हम  लाग्‌
 ॥  रंगे  और  इसके  बारे  में  जाँच  पड़ताल  करने  के  लिए  हाऊतिंग  मिनिस्टर  स[ृहब  ने  कहां  ऐसा

 नहीं  हो  सकता  कि  एकदम  मास्टर  प्लान  लाया  चाहे  बम्बई  सिटी  हो  या  श्राहे  भौर  कोई

 सिटी  जब  तक  देश  के  इन्ट्रेस्ट  में  नहीं  होगा  या  जिस  तरह  का  वाक्‍्या  भोपाल  में  ऐसी

 कोई  बात  तो  उस  पर  सोचा  जा  सकता  है.मगर  इस  फैक्टरी  को  शिफ्ट  करने  की  कोई

 बात  नजर  नहीं  आती  ।  यह  फंक्टरी  कोई  ऐपी  नहीं  जिसको  सेफ्टी  के  प्वाइन्ट  आफ  ब्यू  से

 शिफ्ट  किया  जा  है  या  दूसरी  बजह  से  शिफ्ट  किया  जा  रहा  भब  भौर  डिटेल्स  में  जाने

 से  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  जब  इक्बायरी  होगी  भौर  इसकी  जांच  पड़ताल  तो  सारी  तीनें

 बाहर  आ  जायेंगी  ।  मिल  मालिकों  ने  एक  तमाशा  बना  लिया  अब  एक  बात  मिल्लन  मालिक

 यह  कहते  हैं  कि  जो  सिक  मिल्म  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  ने  लिए  वे  वापस  कर  दो  ।

 कुछ  लोग  यह  डिमान्‍्ड  करते  5-6  मिल  अच्छे  तन्दुरुस्‍्त  हो  गए  हैं  और  अब  वे  कहते  हैं  कि

 इन्हें  वापस  कर  दो  और  कुछ  लोग  अपने  मिल  बन्द  करते  जा  रहे  इस  तरह  से  एक  तमाशा

 सा  बना  हुआ  मैं  समभता  हूं  कि  ऐसे  मेनेजमेंट  पर  कुछ  कंडीशन्स  रखनी  चाहिए  कि  क्‍लोजर

 कभी  नहीं  हो  सकता  कक्‍्थोंकि  क्लोजर  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  जब  मिल  क्लोज  करना  है  तो

 लाइसेन्स  क्‍यों  लेते  हैं  ।  लाइसेन्स  लेने  के बाद  क्‍्लोजर  का  सवाल  नहीं  होता  ।  इसके  पीछे  100

 सालों  की  हिस्ट्री  मिल  ने  काफी  पैसा  कमाया  है  ओर  मैं  नहीं  समभता  कि  सरकार  इस  बात

 को  बर्दाइत  करेगी  ।
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 नियम  377  के  अधीन  सासले
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 1.14.  स०्प ०

 ]  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को  लेंगे  ।

 दो  * Fw:
 है  की  5  ।

 राजस्थान  सें  सिद्धमुख  भ्ोर  नोहर  नहर  परियोजना  को  शुरू  करने  के  लिए
 स्वीकृत  देने  को  गह्रावश्यकता

 क्री  बीरबल  :  उपाध्यक्ष  सिद्धमुख  व  नौहर  कैनाल  राजस्थान  प्रान्त
 की  महत्वपूर्ण  कंनाल  हैं  जो  गंगानगर.जिले  के  तहप्तील  तहसील  नौहर  एवं  चुरू  जिल्ने  की

 तहसील  तारानगर  के  करीब  8  लाश्ष  एकड़  भूमि  को  सिचित  करेंगी  ।

 इन  कंनाल  के  बारे  में  सर्वक्षण  होकर  कागजात  केन्द्र  सरआर  के  सेन्ट्रल  वाटर  कभीशन  .
 को  भेजे  जा  जके  हैं  |  सेन्टर  वाटर  कमीशत  काफी  समय  से  कंताल  योजनाओं  को  कलीयरेंस  करने
 में  रहा  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  मिचाई.विभाग  से  निवेदन  है  कि  भिद्धमुख  और  नौहर
 कंनाल  की  स्वीकृति  प्रदान  करावें  ताकि  उक्त  कनाल  से  संबंधित  किसान  लाभ  उठाकर  अपने

 पिछड़ेपन  और  गरीबी  को  दूर  कर  सके  और  राष्ट्र  की  पंदावार  भी  बढ़ा  सकें  ।  ५
 किसानों  को  बढ़िया  उर्धरफ  श्लौर  सिचाई  के  राघत  उपलब्ध  कराने
 झोर  उनको  उपज  के  लामप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  को  ह्रावश्यकता

 श्री  राम  प्य(रें  सुमन  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन
 लिखित  »विलंबनीय  लोक  महत्व  का  प्रैरन  उठा  रहा  हूं  ।  *

 भारत  ज॑से  विशाल  कृषि  प्रधान  देश  में  किसानों  की  ज्वलंत  समस्याओं  पर  विशेष  रूप  से

 ध्यान  देना  अत्यन्त  ही  आवश्यक  यह  सही  है  कि  आज  हमारी  नीति  काऊो  सुदृढ़  न्‍

 जिसकी  बजह  से  हमारा  देश  खाद्यान्त  के  मामले  में  आत्मनिभेर  हुआ  है  परन्तु  अगर  किसानों  को

 सही  समय  पर  बीज  उपलब्ध  कराया  जाये  .  तो  उत्तादन  औरुज्यादा  हो  सकता

 किसानों  कौ  उचित  समय  पर  पानी  नहीं  मिल  पाता  इसमें  विद्युत  विभाग

 की  भी  काफी  जिम्मेदारी  है  क्योकि  बिजली  उपलब्ध  नहो  सकने  पएर  सही  समय  पर  फसल  को

 पानी  न  मिलने  के  कारण  काफी  क्षति  होती  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हंं  कि

 देश  को  अधिक  सुदृढ़  व  शक्तिशाली  बनाने  हेतु  किसानों  को  ज्वलंत  समस्याओं  कौ  ध्यान  में  रखते

 हुए  उत्तम  किस्म  के  अच्छी  खाद  एवं  पाती  की  व्यवस्था  सही  समय  पर  करके  उन्हें  उपलब्ध

 कराया  जावे  तथा  उनकी  लागत  को  देखते  हुए  कृषि  उपज  का  उचित  मूल्य  जिसानों  को  दिलाने
 को  ब्यवस्था  -  जाये  ।  जिससे  किसान  खशहाल  हो  सर्क  तथा  हमारे  देश  का  उत्पादन  ज्यादा  बढ़
 सके  और  पूज्य  बापू  का  स्वप्न  साकार  हो  सके  ।

 |

 केरल  में  सामाजिक  धझ्ावास  योजनाप्रों  के  क्रियान्वयंन  के  कमजोर  बर्गों
 झोौर  निम्त  श्राय  वर्गों  के  लोगों  को  बेकों  से  विसोय  सहायता  उपलब्ध

 RUT  फराने  थो  झह्रावध्यकता

 के०  कुन्जस्मू  :  इप्न  समय  बेंक  आवास  योजनाओं  के  लिए  सीधे  धन  उधार

 नहीं  दे  रहे  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  जारी  किय  गये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  बेंक
 ४५

 150  मु



 12  1907

 जज  5  न

 बोड कक  5  बा  >  वि
 गे

 -  हर  ह  छ
 केवल  आवास  द्वारा  जारा  किये  गये  बाडों  में  हौ  घन  लगा  सकते  हैं  यह  सच  है  कि  आधास
 के  लिए  धनराशि  सीधे  केवल  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  और  कुछ  अन्य  सीमित  वर्गों
 को  उपलब्ध  की  जाती  है  ।  आवास  के  लिए  धन  का  होना  एंक  भत्यन्तਂ  महत्वपूर्ण  बात  इसके
 न  होने  से  निम्न  आय  वर्ग  तथा  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  उनकी  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  के  रल  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  विभिन्न  वर्गों  में  5  लाख
 मकान  बनाने  की  एक  विशाल  योजना  बनाई  है  |  सामाजिक  आवास  जिनसे

 मुख्य  रूप  से  निम्न  आय  बर्ग  और  आशथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  होना  के  प्रभावी
 '

 क्रियाम्वयम  के  लिए  बेंकों  से  सीधी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराना  आवश्यक  है  ।
 मैं  सरकार  से  इंस  संबंध  में  आवश्यक  अन॒देश  करने  का  अनुरोध

 करता  हूं  ।

 भ्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  शान्ति  झौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  को
 पझ्ावश्यकता  तथा  वहां  विद्यवसाम  स्थिति  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के

 हस्तक्षप  4)  माँग

 श्री  जंनुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  हमारे  दे  श॒  में  अलीगढ़  मुस्लिम
 विद्यालय  शिक्षा  का  एक  प्रमुख  केन्द्र  पिछले  १ई  वर्षों  से  उक्त  विश्वविद्यालय  में  सब  कुछ
 नहीं  चल  रहा  इस  समय  विश्वविद्यालय  परिसर  में  आतंक  का  जो  वातावरण  है  उससे ९

 विद्यालय  का  हित  न्नाहने  वाले  सभी  लोग  चिन्तित  हैं  ।  इस  आतंक्र  के  वातावरण  को  कायम  रखने ने

 ओर  बढ़  ने  में  जहाँ  विष्वविद्यालय  परिसर  में  रहने  वाले  कुछ  उम्रवादी  तत्व  जिम्मेदार  हैं  वहीं
 विष्वविद्यालय  परिसर  और  होस्टलों  में  आये  दिन  पुलिस  के  छापों  से  भी  स्थिति  गंभीर  हो  गई

 पुलिस  उमग्रवादियों  की  पहचान  करने  में  असफल  रही  है  ।  छात्र  नेताओं  का  विद्वविद्यालय  के

 उग्रवादियों  से  कोई  संबंध  नहीं  उनको  परेशान  नहीं  किया  जाना  परिसंर  में

 डर  और  आतंक  की  भयानक  छाया  फैली  हुई  है  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  99  प्रतिशत  छात्र  अनुशासित  और  शांतित्रिय  बे

 सभी  अपनी  शिक्षा  अच्छे  वातावरण  में  जारी  रखना  चाहते  विश्वविद्यालय  में  तत्व  ऐसे

 रहे  हैं  जो  अपने  निजी  स्वार्थों  के  लिए  गड़बड़ी  पैदा  करते  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि

 बिद्वविद्यालय  अधिकारी  छात्रों  को  विश्वास  में  लें  और  छात्र  नेताओं  के  विरुद्ध  की  गई

 बाहियों  को  स्थगित  करके  उनसे  बातचीत  कर

 अलौगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  मामला  बहुत  ही  संवेदनशील  मामला  है|  इस

 विद्यालय  से  देश  के  करोड़ों  गल्पसंख्यक  मुसलमानों  की  भावनाएं  जुड़ी  हुई  ऐसी  में

 गम्भीर  परिस्थिति  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विद्वविद्यालय  की  स्वायत्तता  के  नाम  पर  कोई  हस्तक्षेप
 न  करना  दुर्भाग्यपूर्ण  होगा  ।

 मेरा  शिक्षा  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  व

 करें और  विष्वव्रिद्यालय  में  शांति  मौर  भय  रहित
 योगदान  दें  ।

 त्काल  अपने  प्रभाव  का  उपयोग

 ः

 कायम  करने  में  अपना
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 पटना  झोर  उत्तर  बिहार  के  बोच  रहू  को  गयों  सीधो  रेलगाड़ियों  को  पुनः

 लालू  करने  श्ावश्यरता

 क्री  रामभगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  बिहार  में  बिहार  को

 घानी  पटना  से  चलने  वाली  सभी  सीधी  रेलगाड़ियों  को  रह  कर  दिया  गया  राजधानी

 से  उत्तर  बिहार  का  बिल्कुल  कटाब  हो  जाने  से आम  जनता  में  व्यापक  क्षोभ  इन  गाड़ियों  के

 बंद  होने  से  आवागमन  तथा  उद्योग  पर  बशफी  असर  पड़ा  है  और  सरकार  को  22  लाख

 का  घाटा  प्रतिमाह  उठाना  पड़  रहा  सरकार  से  आग्रह  कि  जिन  गाड़ियों  को  रह  कर

 दिया  उन्हें  पुनः  चालू  कराने  की  व्यवस्था  करें  ।

 ]
 उप।ध्यक्ष  महोदय  :  केवल  स्वीकृत  पाठ  को  ही  कारय॑वाही-वृत्तांत  में  मम्मिलित  किया

 राजस्थान  टंनरोज  को  बन्द  होने  से  बच्चामे  के  लिए  उसे  संयकत  क्षेत्र  में  लाने

 को  झ्रावश्यकता

 ]  .  ।
 क्रो  बनवारोलाल  बरवा  :  उपाध्यक्ष  सन्‌  1972-73  2-73  टोंक

 में  राजस्थान  स्टेट  टेनरीज  के  नाम  से  एक  राजकीय  उपक्रम  की  स्थापना  को  गई

 टोंक  में  उस  उपक्रम  को  लगाने  का  यह  उद्देश्य  था  कि  इस  पिछड़  हुए  क्षेत्र  का  समाज  कल्याण

 सहित  भाथिक  विकास  हो  किन्तु  यह  आधुनिकतम  उपकरणों  एवं  यत्रों  के  बावजूद
 आरम्भ  से  ही  घाटे  में  चल  रहा  प्रबंधकीय  और  तकनीकी  कम  बारियों  के
 प्रशासनिक  खर्च  अधिक  काम  करने  की  प्रवृत्ति  न  होने  और  मरकारी  ऋणों  पर  अधिक

 ब्याज  देने  से  इस  उपक्रम  को  निरंतर  हानि  हो  रही  है  ।  यह  उपक्रम  अब  अत्यंत  ही  दयनीय

 स्थिति  में  है  और  बंद  होने  के  निकट  है|  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  उपक्रम  को  तत्काल  संयुक्त  क्षेत्र

 में  शामिल  कर  लिया  ताकि  सरकारी  और  गर-सरकारी  प्रयासों  और  प्रयत्नों  से  निर्धारित

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  जा  सके ।
 केरल  में  बन॑-मूमि  में  बसे  हुए  लोगों  को  हकनामे  देने  के  लिए  केरंल  सरकार

 को  प्रनुमति  दिए  जाने  की  ह्ावश्यकता  ..  ््ि

 ]

 झो  के०  सोहनवास  :  उपाध्यक्ष  श्रीमान्‌  केरल  में  कथित  वन-भूमि  -

 में  बसने  वालों  को  पट्टे  प्रदान  करने  का  काम  काफी  लम्बे  समय  से  ल  आ

 में  तत्कालीन  सरबार  ने  निर्णय  लियां  था  कि  |  जनवरी  1977  से  पूदं  नयी  भूमि  पर

 धसने  वाले  सभी  व्यक्तियों  को  पट्टे  प्रदान  किए  जायेंगे  ।  कारण  यह  है  कि  यद्यपि  उस

 जिस  पर  वे  बस  गये  को  कागजात  में  वन-भूमम  के  रूप  में  वंर्गीकृत  किया  गया  तथापि

 भब  यह  ऐसी  नहीं  है  इसके  अधिक  भाग  को  उपनगरों  और  बस्तियों  के  रूप  में  विकसित

 कर  दिया  गया  है  और  उस  क्षेत्र  में  जनसंख्या  बी  सघनता  में  धीरे-धीरे  बद्धि  हो  गई  है  ।  इसलिंए

 वहाँ  वृक्षों  के  काटे  जाने  का  प्रदन  नहीं  क्योंकि  अब  वह  वन-भूमि  नहीं  रही  है  ।
 श
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 केरल  सरकार  बहाँ  बसने  वालों  को  १  कनामे  )  प्रदान  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए

 केन्द्र  को  कहती  रही  है  ।  किन्तु  केन्द्र  ने  अब  तक  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  पढ्टों

 )  के  प्रदान  न  किए  जाने  के  कारण  बंक  किसानों  को  वित्तीय  सहायता  नहीं  दे  रहे  हैं  ।
 '
 इससे  किसानों  को  कठिनाई  हो  रही  है  जिससे  कृषि  कार्यों  पर  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  े

 इसलिए  मैं  केन्द्र  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  केरल  में  बसने  वालों  को  हकनामे  प्रदान

 करने  के  लिए  केरल  सरकार  को  भनुमतति  दें  ।

 म०  प०
 ः

 नुदानों  को
 -- ”

 कृषि  क्लोर  प्रामोण  विकास  मंत्रालय
 है

 ..  प्रिनुवाद
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कायं-सूची  में  मद  संख्या  7

 पर  विचार  मैं  ग्रामीण

 विकास  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  बाद  विवाद  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  गिरधारों  लाल  व्यास  :  हमें  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  नहीं
 मिला  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  चर्चा  पहले  ही  पूरी  कर  ली  है  ।  हि
 माननीय  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  बीमार  पड़  गए  इसलिए  मंत्री  उत्तर  देने  जा

 गए  नज्का
 प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  सबसे  पहले  मैं  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  हमारे  देश  की  कृषि  अथंगव्र्यवस्था  तथा  इसमें  सुधार  लाने  हेतु  उपायों  के  बारे  में  दिए
 गए  मृूल्यवान  सुझावों  के  लिए  उनके  प्रति  अपनी  क्ुतज्ञा  ग्यक्त  करता  हूं  ।  अनेक  सदस्यों

 जिन्होंने  इस  वाद-वियाद  में  भाग  लिया  मूल्यवान  सुझाव  दिये  हैं  और  हम  निश्चय  ही  उनके  सुभावों
 का  भरपूर  फायदा  बहुत  से  वकक्‍ताओं  जिन्होंने  यहाँ  वाद-विबाद  में  भाग  लिया***

 ु
 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  हमारे  सजेशन  तो  सुने  ही  जवाब  कंसे  देंगे  ।

 श्री  चन्दूलाल  मैं  ही  एक  ऐसा  ब्यक्ति  था  जो  सबसे  डिबेट  शुरू  हुई  ओर  आखिर

 तक  यहां  बैठा  रहा  ।  एक  मिनट  के  लिए  भी  यहाँ  से  बाहुर  नहीं  गया'*ਂ

 भ्रो  गिरघारो  लाल  मैं  तो  यह  कहना  हूं  कि  हमारे  तो  आपने  सजैष्दन  सुने

 ही नहीं ) श्री अन्बूलाल चंग्राकर : जिन्होंने बोला उनके सजेशन सुने जो आप कहना चाहते वह्‌ वास्तव में आपने दूसरे के माध्यम से कहलवा दिया था “'' ) क्रो गिरघारी लाल व्यास : जो बात॑ हम उसका जबाब दीजिएगा । -' श्री अंबूलाल संदाकर बात दूसरी है ।''' *
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 न  क्‍या  जप  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  के  कार्यालय  में  जाकर  आप  अपने  सुझाव  लिखित  रूप ]

 भ्रो  घंदूलाल  चंदाकर  :  मैं  उनके  सुझावों  के  लिए  बहुत  ही  आभारी  हुं  |  मैं  यह  चाहर

 हूं  कि  हममे  कृषि  के  क्षेत्र  में  प्रगति  की  हमने  कपास  तथा  अनेक  अन्य  क्षेत्रों  में

 प्रगति  की  इसका  श्रेय  उन  किसानों  को  जाता  जिन्होंने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  द्रौरान

 पिछले  पांच  वर्थों  में  दो  बार  सखा  पड़ने  के  बावजूद  कड़ी  मेहनत  की  और  आशा  से  अधिक

 उत्पादन  करने  के  लिए  जी  तोड़  काम  किया  ।  किसानों  के  साथ-साथ  हम।रे  कृषि  वंज्ञानिकों  ने

 निएचय  ही  अपनी  पूरी  व्यावहारिक  जानकारी  जो  उन्होंने  प्रयोगशालाओं  में  प्राप्त  की  किसानों

 1.27  स०प१०

 शरद  दिधे  पीठासोीन  हुए  ]

 को  दी  ।  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  में  उन्होंने  जो  कुछ  जानकारी  हासिल  उसे  वे  किसानों

 तक  पहुंचा  सके  ।  मुर्भे  मालूम  है  कि  मेरे  देश  में  एक  कमी  है  कि  प्रयोगशालाओं  में  किए  गए

 अनुसंधान  के  लाभ  किसानों  तक  उतनी  जल्दी  नहीं  पहुंच  पाते  जितनी  जल्दी  पहुंचने
 उस  दृष्टि  से  हम  इस  बात  का  ध्यान  रख  रहे  हैं  कि  कृषि  वैज्ञानिकों  के साथ  ओर  अंधिक  विस्तार

 सेवाएਂ  स्थापित  की  जायें  ताकि  अनुसंधान  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  पहुंचाया  जा  सके
 |...

 वर्ष  1984-85  बहुत  ही  कठिनाईपूर्ण  था  ।  वर्ष  के  आरम्भ  में  बाढ़  का  प्रकोप  रहा  तथा

 अन्त  में  दीघंकालीन  सूखा  पड़ा  ।  ये  दो  चीचें  वर्ष  1984-85  में  एक  साथ  घटित  हुईं  ।  इसके

 बावजूद  वर्ष  1984-85  में  उत्पादन  वर्ष  1983-84  में  हुए  उत्कृष्ट  जिसमें  151.5

 मिलियन  टेन  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  के  बराबर  होने  की  सम्भावना  इससे  हमारी
 अधंव्यवस्था  की  बढ़ती  का  पता  चलता  हमारे  माननीय  सदस्यों  को  याद

 होगा  कि  वर्ष  1978,  1979,  1982  तथा  1983  बहुत  ही  दुभगग्यपूर्ण  वर्ष  थे  तथापि  बाढ़  तथा

 सूखे  की  लम्बी  अवधि  के  होते  हुए  भी  कृषक  काफी  मात्रा  में  खाद्यास्न  तथा  कपास  और  पटंसन  एबम्‌
 अन्य  फसलें  उगा  सके  ।  विश्व  के  कृषि  के  क्षेत्र  में  भारत  में  हुई  प्रगति  की  प्रशंसा  की

 मैं  सभा  को  सह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  छठी  पंचवर्षीय  जो  अभी-अभी

 समाप्त  हुई  के  दोरान  दालों  तथा  तिलहनों  समेत  भत्ताजों  के  उत्स्दन  की  वृद्धि  दर

 पिछले  पन्द्रह  व्ं  में  हो  रही  वृद्धि  स ेअधिक  रही  सदस्यों  मालूम  है  कि  खाद्य

 उत्पादन  की  132/133  मिलियन  टन  की  सीमा  रेखा  हमने  लांघ  ली  है  और  वर्ष  1983-84  3-84  में

 रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  वं्ष  1984-85  के  दौरान  भी  ऐसी  भाशा  है  कि  हम  खाद्यान्त  के  उस

 उत्पादन
 के  रिकार्ड  को  बनाए  रखेंगे  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  गेहूं  का  उत्तरोतर

 रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  है  जो  कभी  कम  नहीं  हुभा  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पांच  वर्षों  में

 प्रत्येक  वर्ष  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़ता  ही  गया  भोौर  यह  किसी  भी  वर्ष  में  कम  नहीं  हुआ  ।

 बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  में  दालों  तथा  तिलहनों  के  उत्पादन  पर  विशेष  बल  दिया

 गया  दालों  कें  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  भोर  हाल  ही  में  उपलब्ध  करायी  गई

 प्रोद्योगिकी  से  दांलों  के  उत्पादन  में  लगातार  वृद्धि  का  एक  सुदृढ़  भाधार  तैयार  हो  गया  मैं

 माननीय  सदस्यों  को  सहर्ष  सूचित  करना  चाहूगा  कि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  तिलहनों  का
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 मिलियन  टन  का  रिकाई  उत्पादन  होने  की  आशा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 तिलहनों  के  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  ब्ष  1967-68  से  लम्बी  अवधि  को  वृद्धि  दर  की  तुलना  में
 -  तीन  गुना  अधिक  है  |  बास्तव  में  इस  वर्ष  तिलहनों  का  रिकाई  उत्पादन  हुआ  है  ।

 ह

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  कपास  तथा  पटसन  का  उत्पादन  भी  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना
 में  अधिक  हुआ

 *  हु

 '
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  दुग्ध  उत्पादन  में  भी  विशेष  रुचि  दिखाई  है  और  उन्होंने  मूल्यवान

 सुझाव  दिए  छठी  योजना  के  दोरान  दूध  के  उत्पादन  में  28  प्रतिशत  की  वंद्धि  हुई  है  ।  इसके
 परिणामस्वरूप  दूध  की  देनिक  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  126  ग्राम  से  बढ़कर  142  ग्राम  हो  गयी

 हम  जानते  हैं  कि  यह  मात्रा  अन्य  विकसित  देशों  जहाँ  लोगों  को  अधिक  दूध  मिलता
 से  बहुत  कम  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 अण्डों  के  च्रश्पादन  में  45  प्रतिशत  तथा  ब्राइलर्ज  के  उत्पादन  में  140  प्रतिशत  की  वद्धि

 हुई  है  ।
 ह

 बर्ष  1983-84  के  दौरान  मछली  का  26  लाख  टन  उत्पादन  हुआ  जो  एक  कीतिमान
 ओरं  वर्ष  1984-85  के  दौरान  28  लाख  टन  मछली  के  उत्पादन  का  अनुमान

 '
 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  हमारे  किसानों  कौ  इन  उपलब्धियों  का  श्रेश्र  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  आठ  महत्वपूर्ण  भर्थात

 कीटनाइक  कृषि  ऋण  तथा  विपणन  की  अच्छी  व्यवस्था  को  जाता

 इन  आठ  सेवाक्षों  किसानों  के  लिए  अपना  उत्पादन  सफलतापूर्वक  बढ़ाना  मुदिकिल
 होता  ।

 उन्नत  प्रौद्योगिकी  हमारी  प्रगति  का  आधार  स्तम्भ  है  ।  यदि  विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं  में

 किए  गए  अनुसंघान  के  परिणामों  को  खेतों  तक  नहीं  पहुंचाग्रा  जाता  तो  किसान  उत्पादन  में  इतनी

 वृद्धि  नहीं  कर  पाते  जितनी  कि  करना  चाहते  थे  ।  प्रौद्योगिकी  व्यावसाथिक  विस्तार

 प्रणाली  के  माध्यम  जो  इस  देश  में  13  राज्यों  में  प्रचलित  किसानों  को  उपलब्ध  की  जाती

 उत्तर  प्रदेश  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  इस  वर्ष  से  विस्तार  की  टी०  एण्ड  बी०  प्रणाली

 भारम्भ  कर  रहे  इस  प्रणाली  के  अन्तगंत  अनुसंधान  वेशानिक  विस्तार  कमेकाएं  प्रशिक्षित

 करते  जो  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  प्रदान  करते  इस  पर  विशेष  बल  दिया  जा  रहा  है  ताकि

 विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं  में  किए  गए  अनुसंधानों  के  परिणाम  यथाशीघ्र  किसानों  तक  पहुंचाये  जा

 सके  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान

 उत्तम  किस्म  के  बीजों  की  सप्लाई  में  पांच  गुना  वृद्धि  हुई  इस  देदा  में  उवं  रकों  के  उपयोग  में

 60  प्रतिशत  की  व्‌द्धि  हुई  है  ।  इसका  श्रेय  घरेलू  उत्पादन  में  उल्लेखनोय  बुद्धि  होने  तंथा  किसानों

 की  आवश्यकताओं  को  पूरी  करने  हेतु  उवं  रकों  का  भायात  करने  को  सरकार  को  वचनबद्धता  को
 जाता  बषं  1984-85  में  खराब  मौसम  के  बावजूद  पिछले  वर्ष  उवंरकों  की  खप्रत  में

 8  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  जो  इससे  पहले  वर्ष  की  सर्वाधिक  खपत  से  अधिक  है  ।
 हैं

 हु
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 पौध  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  हमने  एकौकृत  नीति  अपनाई  है  जिसके  अन्तर्गत  कीटों  तथा

 बीमारियों  से  लड़ने  के  लिए  ज॑विक  तथा  रसायनिक  विधियाँ  अपनाई  गई  हैं  ।

 अनेक  सदस्यों  ने  कृषि  ऋणों  के  बारे  में  चर्ना  की  कुछ  सदस्यों  मे
 यह  भी  कहा

 है  कि  बंकों  से  कृषि  के लिए  केवल  6,000  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिए  गए  हैं  जबकि  औद्योगिक

 क्षेत्र  के  लिए  21,000  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिए  गए  लेकिन  माननीय  सदस्य  महसूस  करेंगे

 कि  बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  किसानों  की  बेकों  से  कुछ  भी  नहीं  मिल  रहा  बेंकों

 के  राष्ट्रीयकरण  के  पदचात्‌  ही  किसानों  को  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बंकों  से  ऋण

 प्राप्त  हो  रहा

 शझी  एस०  रघमा  रेड्डो  :  ब्याज  को  दर  क्‍या  है  ?

 क्रो  जंबूलाल  चंगद्राकर  :  मैं  जानता  हूं  कि  आप  कहते  रहे  हैं  कि  ब्याज  दर  कम  की

 |  गे
 क्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  आपको  यह  जानकारी  है  कि

 3  हजार  रुपए  का  जो  कर्जा  देते  हैं  उसका  15  हजार  रुपया  वसूला  जाता  जो  कर्जा  आप  देते

 हैं  उसका  पांच-पांच  गुना  कर्जा  नेशनलाइज्ड  बेक्स  वसूल  कर  रहे  हैं  और  लोगों  की  जमीनें  नीलाम

 कर  रहे  हैं  ।  आपके  ट्वेंटी  पाइंट  प्रोग्राम  को  भी  बेक्स  के  माध्यम  से  चलाया  जा  रहा  तो  इसके

 बया  कारण  हैं  ?

 श्री  चंदूलाल  चंद्राकर  :  ऐसा  आप  जो  बात  कर  रहे  उसको  इन  सदस्य  महोदय  ने

 कल  बहुत  अच्छे  ढंग  से  कहा  कि  ब्याज  की  दर  किसानों  के  लिए  कम  होनी  जो  भी

 किसानों  की  तकलीफें  जो  किसानों  को  कर्जा  दिया  जाता  है  उसे  पर  रेट  आफ  इन्टरेस्ट  कम

 किसानों  का  इनपुट्स  में  जो  खर्च  होता  है  उसके  मुकाबले  किसानों  को  उनकी  वस्तुओं  के  पैसे

 नहीं  मिलते  ।  इन  सब  बातों  को  कल  इन्होंने  बहुत  अच्छे  ढंग  से  कहा
 '*'

 मैं  समझ  गया  आपने  जो  सुकाव  दिया  है  उसका  तत्काल  तो  मैं  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हु

 क्री  गिरधारों  लाल  व्यास  :  मंत्री  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  भाप  किसानों

 के  लिए  कोई  मे क्सिमम  ब्याज  की  दर  तो  बता  क्योंकि  पांच-पांच  गुना  पैसा  लोगों  से  वसूल
 कर  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  तो  आप  कोई  कानून  बनाइए  ।  ञ*  5

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  जो  आप  कहना  चाहते  वह  मैं  समझ  गया  हूं  और  मैंने

 आपसे  बहा  कि  उसका  तत्काल  यहाँ  उत्तर  मैं  नहीं  दे  सकता  हूं  पर  जैसा  मैंने  पहले  कहा  भाप

 लोगों  के  घुभावों  जो  भी  सुझाव  यहां  दिए  उन  पर  ध्यान  रखा  जाएगा  जिससे  कि

 किसानों  के  हित  की  रक्षा  हो  सके  ।

 |  प्रनुवाद  ]
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  .  विकास  बेंक  तो  रिजबं  बेंक  की  दर

 से  8  प्रतिशत  अधिक  दर  से  ब्याज
 ले

 रहा  है  ।

 श्री  चन्दूलाल  अन्द्राकर  :.  मैंने  आपकी  बातें  ध्यानपूर्वंक  सुन  ली  हैं  और  हम  उन  पर  विचार

 करेंगे  ।  हि
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 सभापति  महोदय  :  आप  बंठ  जायें  ।  आप  बीच  में
 न

 बोलें  और  मंत्री  महोदय  को
 बोलने  दें  ।

 ]  ॥
 थभो  बनवारी  लाल  बेरवा  :  माननीय  ऐसा  है  एक  का  नून  बना  हुआ

 है  जिसके  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  व्यक्तियों  की  जमीनों  को  नीलाम
 नहीं  किया  जा  सकता  और  न  ही  उनको  गिरवी  रखा  जा  सकता  है***

 क्रो  चन्‍दूलाल  चन्द्राकर  :  अब  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  कल  इस  मंत्रालय  की  बहस  में  सभो
 पक्षों  की  भोर  से  जो  घोले  उनकी  तादाद  47  थी  ।  मैंने  सभी  47  क्रेब्यूज  को  उनके  विधारों
 को  बहुत  गौर  से  सुना  *'  )

 थभ्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  माननीय  मंत्री  यहाँ  पर  तीत  मिनट  तो  मिलते  हैं  बोलते
 के  उससे  ज्यादा  बोलने  नहीं  देते  च्‌  कि  यहै  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  इसका
 विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  इसलिए  मैं  कहता

 °°  '**

 भरी  खन्‍्दूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  आपकी  भावनाओं  से  सहमत  हूं  ।  कल  बोलने  वाले  इतने

 अधिक  थे  कि  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  70,80,  और  100  तक  स्पीकर  इसंके  बाबजूद  जो

 भी  समय  मिल  जो  अलाटेड  टाइम  था  एडबायजरी  कमेटी  के  उससे  अधिक  समय

 देकर  47  मैम्बरों  को  बोलने  का  मौका  कल  मिला  और  मैंने  सभी  सदस्यों  को  और  उनके  विच

 को  बड़े  गौर  से  सुना  उसके  आधार  पर  मैं  जबाब  दे  रहा  हू  ।  इसलिए  मैं  समभता  हू  कि  अभी

 आप  मुझे  सुन  तो  ठीक  रहेगा  ।  ***
 [  भ्रनुवाद  ]

 सभापति  महोदय  :  शांति  बनाये  रखें  ।  कृपया  टोका-टाकी  न  करें  |

 |
 श्री  च.दूलाल  चन्व्राकर  :  जसा  मैं  कह  रहा  अभी  आप  मेहरबानी  करके  बेठ  जाइए  ।

 क्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  भापने  तो  हमको  मोका  भी  नहीं  दिया  बोलने  का  J
 )

 क्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  कृषि  ऋण  का  जो  1982  में  3400  करोड़  रुपये  तक

 वर्ष  1984-85  में  5800  करोड़  तक  हो  जाने  की  आशा  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि

 पांच  वर्षों  की  अवधि  में  ऋण  देने  में  लगभग  70  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ऋण  का  अधिकांषा

 भाग  सहकारी  समितियों  से  आया  है  जिससे  ऋण  बितरण  तथा  कृषि  उत्पादों  के विषणन  के  लिए
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  सहकारी  समितियों  ने  मिल  कर  किसानों  को  संकट

 के  समय  मूल्य  में  समर्थत  देने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  काम  आरम्भ  किया  है  ताकि  उन्हें
 प्याज  इत्यादि  अपने  उत्पादों  का  उचित  मूल्य  प्राप्त  हो  सके  । ह

 ज॑साकि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  इस  देढ  में  कुल  कृषि  क्षेत्र  की  73  प्रतिशत

 भूमि  पर  शुष्क  खेती  की  जाती  है  लेकिन  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  में  इसका  योगदान  केवल  42

 प्रतिशत  ही  भारी  संख्या  में  छोटे  किसान  तथा  छोटे  सीमांत  तथा  जनजातीय  किसान  शुष्क
 जमीन  पर  खेती  कर  रहे  हैं|  वैज्ञानिक  ढंग  से  शुष्क  भूमि  पर  खेती  का  उद्देश्य  मूमि  का  उपयुक्‍त
 परिशोधन  करना  है  ताकि  मिट॒टी  की  नमी  बनी  रहे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  व्यास  कल  छ्षुष्क  भूमि
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 पर  खेती  करने  की  तकनीक  में  सुधार  करने  के  बारे  में  बोलें  इस  संबंध  में  भूमि  परिशोधन

 संबंधी  उपाय  करने  होंगे  ।  इन  उपायों  के  अतिरिक्त  शुष्क  मूमि  पर  खेती  संबंधी  विधि  के  अन्तगेत

 किसानों  को  प्रौद्योगिकी  तथा  निविष्टियां  उपलब्ध  कराना  भी  आता  छठी  योजना  में  19

 जिलों  में  जल  संरक्षण  के  लिए  एक  प्रयोगात्मक  योजना  आरम्भ  की  गई  थी  ।  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  इसे  पूर्ण  विकसित  राष्ट्रीय  शुष्क  भूमि  खेती  परियोजना  के  रूप  में  बिस्तारित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  रघुमा  रेडडो  :  इस  पर  100  प्रतिद्वत  राजै-सहायता  होनी  235  प्रतिशत

 राज-सहायता  से  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  होगा  ।

 करी  चन्यूलाल  चद्रगकर  :  यह  देखना  होगा  कि  राज-सहायता  कितनी  होनी  चाहिए

 समय  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  ।  इस  परियोजना  तथा  अधिक  गहन  निविष्टी

 वितरण  व्यवस्था  के  फलस्वरूप  शुष्क  कृषि  में  अधिक  उत्पादन  बढ़ेगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  हमारे  कृषकों  की  उपलब्धियों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  है  ।

 मैं  कुछ  बातों  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।  माननीय  सदस्य  जेनल  अबेदीन  ने  कहा  कि  देश  में

 खाद्यात्त  और  दूध  की  उपलब्धता  में  कमी  आयी  मुझे  सही  बात  सामने  रखनी

 साद्यानत  की  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  1984  में  483  ग्राम  जो  सबसे  अधिक  थी  ।  1980

 से  1984  तक  के  पांच  बर्षों  में  औसत  उपलब्धता  प्रति  दिन  447,2  ग्राम  प्रति  ब्यक्ति  यह
 उपलब्धता  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  की  तुलना  में  अधिक  थी  |  माननीय  सदस्य

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जनसंख्या  में  बद्धि  होने  के  बावजूद  यह  सुधार  हुआ  है  ।  मैं  पहले  द्वी

 बता  चुका  हूं  कि  छठी  योजना  के  दोरान  दूध  को  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  प्रति  दिन  126  प्राम

 से  बढ़कर  142  ग्राम  हो  गयी  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  मूल्यों  के  ओचित्य  के  बारे  में

 हांकाएं  व्यक्त  की  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  सरकार  मे  उत्पादन  मूल्य  में  हुए
 परिवतेनों  को  ध्यान  में  रखता  है ओर  समर्थन  मूल्यों  में  उत्तरोत्तर  बद्धि  की  पिछले  पांच

 वर्षों  में  गेहूं  ओर  विशिन्‍न  दालों  के  समर्थन  मूल्यों  में  44  लगभग  34

 दात  और  57  से  67  प्रतिशत  बृद्धि  की  गथी  विभिन्‍न  प्रकार  के  तिलहनों  के  लिए  यह  वृद्धि
 33  से  86  प्रतिशत  तक  के  बीच  हुई  माननीय  सदस्यों  को  प्रधान  मंत्री  द्वॉ्ा  किसानों  को

 दिया  गया  यह  भादचासन  याद  होगा  कि  फसलों  के  उत्पादन  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें

 मूल्य  दिये  जायेंगे  ।  इसी  चिन्ता  और  प्रघान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आइवासम  के  कारण  हमने

 कृषि  मूल्य  का  नाम  बदलकर  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  रख  दिया

 श्री  रघुमा  रेड्डी  :  नाम  बदल  कर  हमें  क्या  मिल  जायेगा  ?

 श्री  चन्यूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आइवासन  देना  चाहता  हूं
 खरीद  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  यह  सुनिद्चित  किया  रहा  है  कि  इससे  न  केवल  उत्पादन

 लांगत  ही  वसूल  हो  बल्कि  किसानों  को  पूजी  निवेश  करने  तथा  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग

 के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उचित  लाभ  भी  मिले  ।  उत्पादन  लागत  का  हिसाब  लगाते  समय  हम

 न  केवल  लागत  को  ही  ध्यान  में  रखते  हैं  परन्तु  अपनी  पूजी  पर  अपनी  भूमि  का  किराया

 158  हा
 है



 12  1907  अनुदानों  की  मांगें  5-86
 .  __  _

 -
 मूल्य  तथा  परिवार  श्रम  के  मूल्य  जैसी  निहित  लागत  को  भी  ध्यान  में  रखते  आयोग  की
 सदस्य  संख्या  में  बृद्धि  की  जा  रही  है  ताकि  इसमें  वर्षा  पर  आश्चित  सिंचित्‌  कृषि  तथा  कृषि
 श्रमिकों  के  हितों  को  भी  सम्मिलित  किया  जा  सके  ।  इससे  कृषकों  को  पर्याप्त  न्याय  सुनिश्चित
 होना  चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  नये  ढांचे  से काफी  मदद  मिलेगी  ।

 श्री  एम०  रघुसा  रेडडो  :  इसके  कितने  सदस्य  होंगे  ?

 भ्रो  चन्दूलाल  चन्‍्द्राकर  :  यह  अभी  तय  नहीं  हुआ  सदस्यों  की  संख्या  पहले
 से  अधिक  होगी  ।  हम  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कह  सकते  कि  कितने  सदस्य  होंगे  और  उनका

 चयन  कंसे  किया  जाएगा  ।  इरादा  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  देने  का  है  '  हमने  यह  बात  बिल्कुल
 स्पष्ट  कर  दी  है  कि  उत्पादन  लागत  में  भूमिका  मूल्य  परिवार  श्रम  की  लागत  और  श्रम  की  लागत

 को  शामिल  किया  जाये  ।  ेट
 क्री  एम०  रघमा  रेडडी  :  खेती  की  लागत  का  यह  आंकड़ा  काल्पनिक  उत्पादन  लागत

 के  बारे  में  वास्तव  में  कोई  नहीं  जामता  है  ।

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  प्रिय  आप  कल  भी  बोले  थे  ।  यदि  आप  हर  मिनट  बोलते

 रहेंगे  तो  मैं  इस  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दे  पाऊ गा  ।  मुझे  भाषण  समाप्त  करने  दीजिए  ।  जब  तक

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  कर  लेता  तब  तक  आप  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  मैंने  सभी  बातों  का

 उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  भगवान  के  नाम  पर  कुछ  घेय॑
 माननीय  सदस्यों  ने  विभिन्‍न  कृषि  बस्तुओं  के  मूल्यों  में फसल  की  कटाई  के  पश्चात्‌  आई

 गिरावट  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  पहुली  बार  हमने

 तिलहनों  और  आलू  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पूर्वानुमोदन  की  प्रतीक्षा  किएं  बिना  बाजार  में  हस्तक्षेप

 करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  के  साथ  एक  स्थायी  व्यवस्था  की  है  ।

 किसानों  को  सिंचाई  और  बिजली  की  व्यवस्था  करने  में  हो  रही  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध

 में  मै ंमाननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  से  सहमत  हूं  ।  मैं  इन  कठिनाइयों  को  अपने  माननीय

 सिंचाई  और  बिजली  मंत्री  के  सामने

 आन्ध्र  प्रदेश  से  एक  माननीय  सदस्य  ने  आरोप  लगाया  है  कि  उनके  राज्य  को  उर्वरक  की

 पर्याप्त  सप्लाई  नहीं  हो  रही  है  ।  मैंने  इस  मामले  की  जांच  की  1985  के  खरीफ  के  मौसम

 में  आन्ध्र  प्रदेश  से  7  लाक्ष  मीट्रिक  टन  पोषक  तत्वों  के  दिये  जाने  की  योजना  जो  1984  के

 खरीफ  के  मौसम  में  सप्लाई  किये  गये  पोषक  तत्वों  की  तुलना  में  25  प्रतिशत  अधिक़

 माननीय  सदस्य  डा०  चनद्रशेखर  त्रिपाठी  ने  बताया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  उवंरक  के

 भण्डारण  में  उवंरक  की  क्षति  हो  जाती  मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  श्रमिकों

 द्वारा  दुक  का  प्रयोग  किये  मोसम  की  वाष्पिकरण  आदि  के  कारण  कुछ  क्षति  का

 होना  अपरिहाये  है  और  इस  क्षति  को  पूरा  करने  के  पर्याप्त  गुजाइश  उबंरक  में

 मिलावट  की  कुछ  शिकायतें  आयी  1984  24018  नमूने  लिये  गये  जिनमें  से  लगभग

 10  प्रतिशत  निम्न  स्तर  के  पाये  गये  थे  ।  अपराधियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  खलाए  गए  हैं  ओर  उवंरक

 :  नियंत्रण  आदेक्ष  के  अन्तगंत  अन्य  कदम  उठाए  गए  भपराधियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  हम  कानून
 को  स॒रूती  से  लागू  करते  रहेंगे  ।
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 केरल  से  माननीय  सदस्यों  ने  जड़ों  के  सूख  जाने  के  कारण  नारियल  कों  हुई  क्षति  का

 उल्लेख  किबा  फ्छिले  सप्ताह  हमने  सभा  में  इस  विषय  पर  विस्तृत  चर्चा  की  मैं  अपने

 को  दोहराता  हू  कि  मेरा  मंत्रालय  इस  बीमारी  का  सामना  करने  के  लिए  अन्य  आवदयक

 कदम  उठाने  के  सम्त्नन्ध  में  राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  हम  सभी  जानते  हैं  कि  इस  बीमारी

 के  कारण  केरल  को  वास्तव  में  कठिनाइयाँ  पेश  आ  रही  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  मू  गफली  के  घटते  हुए  उत्पादन  की  बात  कही  मैं  यह  तथ्य

 सभा  के  सामने  रखना  चाहू गा  कि  मू  गफली  का  गिरने  के  पिछले  30  वर्षों  में
 775  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  से  बढ़कर  953  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  हो  गया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  देश  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  ऊसर  भूमि  की  समस्या  की  चर्चा
 की  ।  मुझे  यह  घोषणा  करते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  मौजूदा  सरकार  ने  ऊसर  भूमि  के  उद्धार
 लिये  हाल  ही  में  6.1  करोड़  रुपये  लागत  at  एक  योजना  का  अनुमोदन  किया  जो

 याणा  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  लागू  की  जायेगी  ।

 क्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  राजस्थान  के  बारे  में  क्‍या  है  ?

 श्री  खन्दू  लाल  अन्द्राकर  :  उसके  बारे  में  भी  हम  सोचेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  कहा  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  चावल  के  उत्पादन  का  स्तर  कम  है  ।  यह्‌
 सही  है.कि  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  पद्दिचमी  बंगाल  राज्यों  के

 पास  देश  में  कुल  चावल  क्षेत्र  का  .67  प्रतिशत  क्षेत्र  लेकिन  चावल  के  कुल  उत्पादन  में  इनका
 योगदोन  केवल  48  प्रतिशत  है  ।  किन्तु  इन  राज्यों  में  चावल  की  उत्पादकता  की  दर  जो  बास्तव
 में  कई  वर्षों  स ेएक  समान  ही  चल  रही  हाल  ही  में  वृद्धि  हुई  भारत  सरकार  ने  1984-85

 '  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  51  ब्लाकों  में  चावल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय

 सहायता  से  प्रायोगिक  भ्राधार  पर  एक  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किया  इस  कार्यक्रम  को  एक

 रूपेण  कार्यक्रम  के  रूप  में  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  जिसके  अन्तगंत,सातबीं  योजना  में  राज्यों  के

 कुल  ब्लाकों  का  पांचवा  हिस्सा  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आ  जायेगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  की  थोड़ी  जानकारी

 होने  को  बात  कही  ।  विस्तार  प्रयासों  के  फलस्वरूप  देखा  गया  कि  कतिपय  जहां

 विस्तार  प्रणाली  कारगर  तंरीके  से  कायं  कर  रही  जानकारी  90  प्रतिशत  तक  है  ।

 सभा  के  कुछ  मांननीय  सदस्यों  ने  मछली  उद्योग  के  बारे में  महत्वपूर्ण  प्रदन  उठाए  हैं

 जिन  पर  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  जाना  मैं  सभा  को  आहएवासन  देता  हु  कि  मछली

 पत्तन  निर्माण  कार्यक्रम  डांवाडोल  नहीं  हो  रहा  हमारे  यहां  पाँच  मुख्य  और  नौ  छोटे  मछली

 पत्तन  जो  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  बाले  पोतों की  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  हम  विभिन्‍्जम

 पत्तन  के  और  विकास  के  लिए  केरल  सरकार  के  साथ  एक  परियोजना  रिंपोर्ट  पर  कार्य  कर  रहे
 मैं  माननीय  सदस्यों  से  पूणंतः  सहमत  हु  कि  मत्स्यपालन  कायेक्रम  को  विशेष  महत्व  दिया  जाना

 ॥हिए  ।  मैंने  भारतीय  मत्स्य-क्षेत्र  1897  में  संशोधन  करने  तथा  उसे  आधुनिक  बनाने

 के  लिए  भी  प्रयास  किया  है  ।  उड़ीसा  के  लिये  हम  परादीप  में  अथवा  उसके  निकट  मछली  पत्तब  के

 निर्माण  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हु
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 श्री  डोगरा  ने  बहु-एकक  सहकारी  सोसायटी  अधिनियम  की  बात  कही  और  बताया  कि

 हालांकि  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  गया

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहू  गा  कि  नियमों  को  भ्रभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  वास्तव
 एन०सी  ०यू  ०अआई०  के  अंध्यक्ष  न ेअधिनियम  के  कतिपय  उपबन्धों  के  बारे  में  आपत्ति.की  थी  - और

 मैं  अगले  सप्ताह  उनके  सांथ  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  और  उनके  अन्तर्गत  धनाये  जांने  वाले

 नियमों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  करूंगा  |  मैं  सभा  को  आश्वासन  देता  हु  कि  हम  शीघ्र  ही  नियमों

 को  अन्तिम  रूप  देंगे  और  अधिनियम  को  ज्ञागू  करेंगे  ।  "

 अब  तक  मैंने  हमारी  उपलब्धियों  का  उल्लेख  किया  है  और  उसके  बाद  कुछ  मानतीय

 स्थों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  को  स्पष्ट  किया  अब  मैं  इस  माननीय  सभा  के  सम्मुख  उन  चुनौतियों
 फो  रखना  चाहता  हु  जिनका  भारत  के  किसानों  को  अगले  पाँच  वर्षों  में  केन्द्रीय  ओर  राज्य

 कारों  की  मदद  से  सामना  करना  हमें  1989-90  तक  खाद्यान  के  उत्पादन  को  350  लाख  2

 बढ।कर  1850  लाख  टन  करने  के  लिए  कहा  गया  यह  किसी  भी  पंचवर्षीय  योजना  में

 वित  सर्वाधिक  वद्धि  तिलहन  (40  लाख  टन  की  वृद्धि  ),  और  विभिन्‍न  अन्य  वाणिज्यिक

 फसलों  तथा  उद्यान  उत्पादों  और  पु  पालन  तथा  दूध  के  उत्पादन के  क्षेत्र  में  भी  इसी  प्रंकांर  की

 चनौति  इस  समय  मैं  ब्यौरेवार  कुछ  नहीं  बताना  चाहू  सिवाय  इसके  कि  हमारी  लघु

 किसान  प्रधान  अथंव्यस्था  में  इन  गतिविधियों  से  पोषण-के  स्तरों  में  सुधार  करने  के  अलावा  उनकी

 भाय  में  भी  काफी  वृद्धि  होगी  ।

 इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  में  तीन  प्रकार  से

 वार  ब॒द्धि  तथा  उबंरकों  की  खपत  में  67%  वृद्धि  की  अभौ  कल्पना  की  गई  वर्ष  1989-90

 में  किसानों  को  14,000  करोड़  रुपयें  का  वितरण  करने  के  लिए  ऋण  सेवाओं  में  140%  तक

 वद्धि  करने  की  आवश्यकता  एक  ही  स्थांन  से  ऋण  तथा  अन्य  आदान  उप

 कराने  के  लिये  नए-नए  प्रयोग  आरम्भ  किए  जा  रहे  हैं  ओर  किसानों  तक  बंकਂ  को  सेवायें  पहुंच

 उनको  ऋण  देने  में  सुधार  किया  जा  रहा  मैं  समझता  हू  कि  हमारे  मित्रों  को  यह  जानकारी

 होगी  कि  विश्व  में  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  कि  इतनी  व्यापक  योजना  बनाई  गई  बर्ष  1969'

 में  जब  बेकों  का  राष्ट्रीोयकरण  किया  गया  था  तब  समूचे  देश  में  मुश्किल  से  7,000  शालायें  थीं  ।

 वर्ष  1984-85  4-85  में  समचे  देश  में  वेंकों  की  45,000  शाखायें  यहू  एक  उल्लेखनीय  उपलब्धि

 है  ।  हमें  इस  बात  का  श्रेय  सरकार  को  देना  चाहिये  और  सरकार  की  उसे  नीति  को  देना

 साहिये  जिसके  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  गांवों  में  तथा  किसानों  के  द्वार  तक  बंक  को  सेवायें

 पहुंचायी  जा  रही  हैं  |  मैं  जानता  हूँ  कि  इसमें  कुछ  कमियां  श्री  ब्यास  ऐसे

 व्यक्ित  होंगे  जो  स्व  इसकी  भत्संना  परन्तु  साथ  ही  आपको  मानना  होगा  कि  यह  बहुत

 कार्य  है  ।  ;

 ग्रीसती  बेजयन्ती  माला  बाली  उनको  दूर-दराज  के  गांवों  में  भी  शाखायें

 खोलनी  चाहिएं  ।

 भरी  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  :  मैं  समझता  हूं  कि  आप  ठीक  ही  कह  रही  हैं  कि  हमें  दृर-दराज
 के  गांवों  में  और  अधिक  शाखायें  खोलनी  मैं  आपको  भाश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यह
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 हमारा  इरादा  भी  है  और  जहां  तक  सम्भव  है  हमने  बहुत  दृर-दराज  के  गांवों  तक  बेंक  की  ये  सभी

 दाखायें  खोलने  की  कोशिएा  की  ये  दर-दराज  के  ऐसे-ऐसे  स्थान  कि  200  मील  या  300
 किलोमीटर  तक  कोई  भी  रेलगाड़ी  नहीं  है

 फिर  भी  हमने  वहां  बकों  को  शाखायें  खोली

 हरण  के  लिए  बस्तर  जिले  में  हमने  खोली  हैं

 श्रीमती  बजयन्तो  माला  बाली  :  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  इससे  लोगों  का  मार्गदर्शन

 हो  सकता  है  ।
 कं

 क्रो  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  :  इसके  लिए  सामाजिक  जागरूकता  की  भी  आवश्यकता  है  ।

 क्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  ये  शाखायें  गरीब  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रही  हैं  ।

 श्री  चन्यू  लाल  खन्‍्द्राकर  :  यह  हम  सबका  कतंव्य  चाहे  हम  संसद  सदस्य  विधायक

 हों  अथवा  सामाजिक  कार्यकर्ता  हों  या  भन्‍्य  व्यक्तित  यह  हमारा  उत्तरदायित्व  है  कि  हम  जनता
 में  और  लोगों  में  सामाजिक  जरुगरूकता  उत्पन्न  करें  ।  एक  बार  जब  सामाजिक  जागरूकता  उत्पन्न

 हो  जायेगी  तो  इतनी  अधिक  शिकायतें  नहीं  आएगी  ।

 ]
 क्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अवेजरनेस  लेकिन  जो  नेश्ननलाइड  बेबस  में  सफेद

 हाथी  बंठाये  हुए  हैं  उनको  चिन्ता  नहीं  है  ।

 क्रो  चन्‍्दू  लाल  चम्व्राकर  :  जो  हाथी  बंठाये  हुए  वे  कहां  के  हैं  ?  आपके  और  मेरे  लड़के

 वहाँ  बेठ  हुए  वे  कहीं  बाहर  से  नहीं  आये  हैं

 ]
 सभापति  महोदय  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सदस्यों  के  साथ  बहस  न

 करके  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करें  ।

 भरी  चन्दू  लाल  अन्द्राकर  :  मुझे  खेद  है  |  मैं  यह  सुनिदिचत  करूंगा  कि  मैं  सभापति  महोदय

 को  ही  संम्बोधित  करू  ।  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बढ़िया  किस्म  बीजों  के  उत्पादन  में

 तीन  प्रकार  से  वद्धि  और  को  खपत  में  67%  वढ़ि  का  प्रस्ताव  ऋण  सेवाओं  में  भी

 140%,  तक  की  वृद्धि  की  गई  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  है  कि  सिंचाई  मंत्रालय  छठी  योजन

 के  दोरान  प्राप्त  बिए  गये  एक  करोड़  हैक्टेयर  जमीन  में  सिंचाई  की  तुलना  में  सातवीं  योजनो  के

 के  दौरान  करोड़  50  लाख  हैक्टेयर  जमीन  में  सिचाई  करने  की  योजना  बना  रहा  ये  सभी

 लक्ष्य  तभी  प्राप्त  किए  जा  सकते  हैं  जब  हम  विशेष  रूप  से  प्रौद्योगिकी  ऋण  ओर  विपणन

 के  मामले  सें  किसानों  की  सेवा  में  लगी  विभिन्न  संस्थाओं  को  मजबूत  बनायें  ।  मैं  माननीय  सदस्यों

 का  इनसे  चुनौतियां  का  मुकाबला  करने  और  अपने  कृषक  समुदाय  को  भ्रावदयक  समथंन  प्रदान

 करने  में  सहयोग  चाहता  हूं  ।

 असिलित  क्षेत्रों  में  किसानों  को  समर्थन  देना  हमारी  नीति  का  अभिन्‍न  अंग  है|  हमारी

 कृषि  प्रगति  के  मामले  में  बारानी  खेती  प्रमुख  भाधार  है  ।  जब  तक  हम  इस  पर  ध्यान  नहीं
 भागे  प्रगति  करना  बहुत  कठिन  है  ।  >

 जैसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हम  सातवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  बारानी  खेती  परियोजना

 प्रारम्भ  करने  जा  रहे  हैं  जिसका  लक्ष्य  सभी  राज्यों  में  बारानी  छेती  की  बेज्ञानिक  प्रौद्योगिकी

 लागू  करना  होगा  ।
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 काका  न  -----

 2.00  भ०  प०

 इस  परियोजना  की  नई  विशेषता  कृषि  प्रक्रियाओं
 के  सीलन  का  बनाये

 रखने  हेतु  उपयुक्त  भूमि-शोधन  उपाय  समेकित  करना  होगा  ।

 मारे  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंचावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  विदश्ञाल  क्षमता  हम  समस्त  विकास
 छण्डों  के  पांचवे  हिस्से  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  से  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  विशेष  कार्यक्रम
 कार्यक्रम  आरंभ  कर  रहे  हैं  जहां  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  विशेष  सहायता  दी  जायेगी  ।  इस
 समय  चल  रहा  लघु  ओर  सीमान्त  किसान  कार्यक्रम  जो  1983-84  में  आरम्भ  किया  गया

 में  इन  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करते  सर्मय  राज्यों  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  के  लिए  संशोधन

 किया  जायेगा  |  इन  संशोधनों  से  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बहुत  बड़ी  संख्या  में  छोटे  और  सीमान्त

 किसान  आ  जायेंगे  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्पों  को  ज्ञात  होगा  कि  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  एक
 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  की  घोषणा  की  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रश्नस्तता  हो  रही  है  कि  इस

 योजना  का  ब्यौरा  तेयार  कर  लिया  गया  है  ।  अब  हमने  फसल  बीमा  योजना  को  दालें

 और  तिलहनों  के  अलावा  मोटे  अनाजों  पर  भी  लागू  करने  का  निर्णय  किया  है  |  यह  निर्णय  किया

 गया  है  कि  छोटे  और  किसानों  द्वारा  देय  50  प्रतिशत  प्रीमियम  की  राशि  में  केन्द्र  और

 सरकारों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  सहायता  दी  जानी  हमने  मई  को  राज्य

 तीय  स्राधारण  बीमा  भारतीय  रिजवं  बंक  और  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेक  के

 क ेसाथ  इस  योजना  को  खरीफ  85  से  क्रियान्वित  करने  के  मार्गोपायों  पर  बिचार

 करने  के  लिये  बैठक  बुलायी  थी  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि-ने  इस  योजना  का  समर्थन  बिया

 है  और  उन्होंने  हमें  भाववासन  दिया  है  कि  आगामी  खरीफ  के  मौसम  में  इस  योजना  को  मुस्तेदी

 से  लागू  किया  जायेगा  ।

 मैंने  सातवीं  योजना  में  नीति  सम्बन्धी  जिन  बातों  पर  जोर  देने  का  उल्लेख  किया  उनके

 सम्बन्ध  में  मेरा  मंत्रांलय  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  देश  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 दीर्धावधि  योजना  बनाने  पर  की  तंयांरी  कर  रहा  है  ।  जहां  तेक  संभव  होगा  मैं  यधासम्भव  शीक्र

 इस  सभा  के  समक्ष  एक  व्यापक  कृषि  नीति  पत्र  रख  गा  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  कल  मैंने  ग्रामीण  विकास  भौर  सम्बन्धित  गतिविधियों  के  बारे  में  उल्लेख

 किया  है  ।

 श्रीमती  वेजयन्तीमाला  बाली  :  इस  योजना  की  क्ियान्वित  के  बारे  में  मैं  यह  सुकाव
 देती  हूं  कि  इस  समय  ज़ो  ढ़ाई  रुपये  की  सीमा  है  उसे  बढ़ाकर  पांच  लाख  कर  दिया  जाये

 ताकि  हम  वास्तव  में  उद्यमियों  को  लघु  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  कर-सके  ।  इससे
 उनको  बहुत  मदद  मिलेगी  ।  तमिलनाडु  में  राज्य  सरकार  केवल  अपने  हो  दल  के  लोगों  को

 गार  देने  पर  ध्यान  दे  रही  मैं  समझती  हूं  कि  यह  कार  राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  किया  जाना

 चाहिए  ।
 ः

 »  प्रो०  सधदरुण्डवते  :  मंत्री  भाप  सम  क्यों  नहीं  करते  ।  आप  तो

 महिंला  सदस्यों  के  समक्ष  भी  समपंण  नहीं  करते  हैं  ।

 !  ड़
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 -  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  समझता  कि  इस  विषय  पर  उत्तर  देना  मेरे  लिए  बहुत
 मुश्किल  है  क्योंकि  यह  कारें  दूसरे  मंत्रालय  द्वारा  किया  जा  रहा  अतः  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 महिला  सदस्य  मुझे  क्षमा  करेंगी  .।  म

 मैंने  सभा  के  समक्ष  सभी  उपलब्धियाँ  और  अपनी  आकांक्षएं  रख  दी  देश  को  हमसे

 उम्मीद  है  कि  हम  ग्रामीण  समुदाय  की  बढ़ती  हुई  आकांक्षाओं  को  पूरा  मैंने  माननीय  संदस्यों

 द्वारा  दिए  गंए  सभी  सुझावों  को  ध्यानपूर्वक  देखा  है  ओर  उनमें  से  बहुत  से  सुझाव  उपयोगी  हैं  ।

 हम  उन  पर  ध्यान  देंगे  और  उन्हीं  के  अनुसार  नीतियों  और  कायंत्रमों  में  परिवर्तन  करेंगे  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  सम्बन्ध  मैंने  कल  नौतियों  के

 बयाया  यद्यपि  बिस्ता  रपूवंक  नहीं  बताया  था  क्योंकि  समय  सीमित  और  समेकित  ग्रामीण

 विंकास  कार्यक्रम  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  था  ।  मैं  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  माननीय

 सदस्यों  ने  मुंझे  धेयंपुवंक  इसके  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हे

 ]
 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  [  हृदुक्‍्की  ]  :  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  ।
 सभापति  महोदय  :  कितनी  ?  समय  नहीं  कितने  सदस्य  पूछ  सकते  हैं  ?

 चार  ऐसे  बहुत्त  से  सदस्य  हैं  ।  यदि  आपको  कोई  सुझाव  देने  हों  तो  आप  लिखित  रूप  में  दे

 सकते  भाषण  मत  दोजिये  ।  केबल  प्रइन  पूछिये  ।  प्रो०  कुरियन  ।

 [  व्यवधान  ]

 सभापति  महोदय  :  मैंने  भापको  अंनुमति  नहीं  दी  है  ।

 |
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  सभापति  महोदय  ने  मुझे  अनुमति  दी  है  |  कृषया  बंठ  जायें  ।

 |]
 ह

 सभापति  महोदय  ;  कृपया  आप  अपना  ग्रहण  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं
 दी  ।

 *

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  म्छननीय  मंत्री  सूंचनाथ
 **

 सभापति  भहोदय  :  कोई  सूचना  आप  प्रदन  पूछिये  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  कोई  सूचना  महोदय  यह  एके  प्रदन  है
 ।

 देश  के  लिए

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  काली  मिर्च  एक  मसाला  जो  वाणिज्य  मंत्रालय  के  के  अन्तगंत

 नहीं  आता  वल्क  कृषि  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आता  है  ।  सभी  मसालों  से  काली  मिर्च  से  सबसे  अधिक
 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  इसकी  खेती  को  संवधित  करने  के  लिए  क्रषि
 लय  द्वारा  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  पिछले  वर्ष  सूखे  के  कारण  हमारे  देश  में  काली  मित्र

 के  उत्पादन  में  भारी  कमी  हुई  है  |  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूँ  बया  आपके  के  पास

 इस  देश  में  काली  मिर्च  के  उत्पादकों  को  सहायता  देने  की  कोई  ठोस  योजना  है  ?

 रा  दूसरा  प्रदन  यह  है  कि  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  है ंजहां  लोग  ऐसी  राजस्व  भूमि  में  रहते  हैं
 जंगल  में  हैं  भथवा  जंगल  की  पट्टो  के  भासपास  मैं  इस  बात  से

 अधिनियम  का  कड़ाई  से  पालन  करना  '
 उन  क्षेत्रों  में  पहले  से-सडक  तथा  बिजली  की
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 लाइनें  हैं  लेकिन  जब  वे  इन  सड़कों  की  मरम्मत  अथवा  नये  सिरे  से
 चाहते  हैं  अथवा  नई  बिजली

 की  लाइनें  स्थापित  करना  चाहते  हैं  तो  वन  संरक्षण  अधिनियम  भाड़े  भाता  उस  राजस्व  भूमि
 में  रहने  बाले  हरिंजन  तथा  आदिवासी  लोगों  को  वन  संरक्षण  अधिनियम  की  क

 के  कारण  बुनियादी  सुविधाएं  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूਂ
 कि  क्‍या  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  देगी  ओर  इस  संबंध  में  संबंधित  प्राधिकारियों  को  आवश्यक

 निर्देश  देगी  ?

 भरी  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  अगले  दिन  प्रदन  काल  के  दौरान  आपने  काली  मित्र  की  खेती

 तथा  एक  काली  मिर्च  बोर्ड  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रशन  पूछा  कि  हम  इसका  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  क्‍या  कर  रहे  इस  संत्रंध  में  तुरन्त  सीधे  सूचना  देना  बहुत  मुद्िकल  है  ।  बेहतर  यही
 होगा  कि  आप  हस  संबंध  में  एक  अलग  सूचना  दें  ।

 प्रोण  पी०  जे०  क्रियन  :  लेकिन  इसका  उत्पादन  घट  रहा  है  ।

 भ्रो  चम्वूलाल  चन्द्राकर  :  हों  सकता  लेकिन  इस  समय  मैं  इसके  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए
 *

 हम क्‍या करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हू । जहां तक वन संरक्षण अधिनियम तथा बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों जंगल की पटिटयों के आस-पास अथवा जंगलों में रह रहे हैं भथवा खेती कर रहे का सम्बन्ध है ऐसी समस्या का सामना सभी राज्यों को करना पड़ रहा है | यह समस्या मध्य प्रदेश गृजरात तथा आपके राज्य में भी विद्यमान इस मामले पर अब बन विभाग विचार कर रहा है । ] क्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले में दो कोआ पप्रेटिव स्पिनिंग मिल्स और एक वेजीटेबुल अआयल मिल के लिए रिकमण्ड किया है उनके लिए एन० सी० डी० सी० से लोन उपलब्ध नहीं हो रहा इसके सम्बन्ध में भारत सरकार से क्या कार्यवाही की है और वह कब तक मिल जाएगा ? दूसरे डेयरी के लिए जो दूध प्रोड्युससं से खरीदा जाता है उसकी उनको कम कीमत दी जाती है और उस दूध का कंज्युमसं से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता प्रोड्युसर जो दूध डेयरीज को देता है उसका उसको पंसा इसको देने के लिए आपने क्‍या कदम उठाए इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा फेमीन के लिए भारत सरकार कर्जादेती और फ्लड के लिए 75 परसंट सब्सीडी देती है । फेमौन में लोगों का बहुत नुकसान होता फ्लड से कोई विशेष नुकसान नहीं होता इसलिए फेमिन के लिए भी भारत सरकार सब्सीडी के रूप में पैसा दे । राजस्थान की हालत बहुत खराब भारत सरकार फेमीन के लिए सब्सीडी के रूप में प॑सा देने के लिए कया कदम उठा रही है ? शी जन्दूलाल चन्द्राकर : स्पीनिंग मिलस के सम्बन्ध में जो कहा गया उसके सम्बन्ध में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं ।
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 जहां  तक  आपने  डेयरी  के  बारे  में  कहा  कि  प्रोशड्युसर  को  कम  पैसा  मिलता  क॑  ज्युमस

 को ज्यादा  पैमा  देना  पड़ता  है  ।  कंज्युमसं  को  तो  प्रोश्युससं  से  ज्यादा  पैसा  देना  ही  पड़ता
 जब  कोई  तीतरा  आदमी  बीच  में  आएगा  तो  प्रोड्यूसर  को  पैसा  कम  मिलेगा  ही  ।  डेरौ  वालों

 को  ज्यादा  पैसा  देना  इसके  बारे  में  वे  ही  लोग  बता  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  फेमिन  और  फ्लड  का  सवाल  इसके  लिए  पंसा  देने  की  बात  कही  गई  है  तो

 यह  मेजर  पालिसी  मेटर  इस  पर  अभी  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  हू  ।

 भी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  अच्छे  किस्म  के

 प्रजनक  तथा  प्रमाणित  बीजों  की  सप्लाई  के  बारे  में  उनके  उत्तर  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।

 कीटनाशक  अधिनियम  के  बारे  में  मैंने  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  किया  था  कि  वर्तमान

 अधिनियम  को  सुदृढ़  बनाया  जाए  ओर  आज  भी  मैं  उनसे  अनुरोध  कर  रहा  हू  कि  उक्त

 नियम  में  भोर  उपबन्ध  जोड़कर  उसे  सशक्त  बनाया  लेकिन  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं

 कहा  गया  है  ।  कीटनाशक  दवाइयों  में  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  वर्तमान  अधिनियम  से  काम

 नहीं  चसेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हू  कि  बहू  इस  पर  विचार  करें  और

 मिलावट  करने  वालों  का  चालान  किया  जाए  ।

 फसल  बीमा  के  संबंध  में  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  गांव  को  एक  इकाई  के  रूप

 में  लिया  जाये  न  कि  तालुका  को  ।  यदि  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  तो  ग्राम  विकास  अधिकारी  सकिल

 को  इकाई  माना  जाए  ।  मैंने  यह  भी  अनुरोध  किया  था  कि  सीमान्त  किसानों  को  66

 दत  फसल  सम्बन्धी  सहायता  दी  लेकिन  उनके  उत्तर  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  |

 दूसरी  चीज  मैं  उन  कओ  के  बारे  में  कहना  जिनके  मामले  में  प्रयास  असफल

 रहता  जब  कोई  रेयत  क॒आँ  खोदने  लगता  परन्तु  तल  में  चट्टान  होने  के  कारण  उम्तका

 प्रयास  असफल  हो  जाता  है  तब  सरकार  को  सहायता  देनी  चाहिये  जंसाकि  भान्भ्र  प्रदेश  सरका

 प्रति  कुए  पर  10,000  रुपये  दे  रही  है  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हु  कि  वह  यह

 पूरी  राशि  सहायता  के  झप  में  दें  ।

 मुदा  परिरक्षण  पर  वर्तमान  25  प्रतिशत  सहायता  के  स्थान  पर  छह  प्रतिशत  सहायता  दी

 जानी  भाहिये  ।
 ह

 ग्रामीण  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  आप  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहे  भाप  ग्रामोन्मुली
 योजनाएं  आरम्भ  करें  जिससे  ग्रामीणों  को  सहायता  मिले  ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  नवीन  सुझाव  नहीं  है  आप  केवल  स्पष्टीकरण  के  बारे  में  पूछें  ।

 झोी  एम०  रघुमा  रेडडो  :  ग्रामीण  रोजगार  के  बारे  में  आपके  क्‍या  कार्यत्रम  हैं  ?

 कृषि  ओजारों  के  बारे  में  कोई  ठोस  अनुसंधान  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  भापसे  अनुरोध  करता  हू
 कि  अब  ऐसे  अनुसंधान  कायंक्रम  आरम्भ  किए  जायें  जिससे  कृषि  समुदाय  की  मदद  हो  ।

 भ्री  अग्वूलाल  चन्द्राकर  :  मैं  समझता  हू  कि  भापके  सभी  सुझावों  पर  ध्यान  दिया

 जाएगा  ।
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 जपਂ

 श्री  वो०  बेंकटेश  :  कृषक  भारती  सहकारी  समिति  लि०  में  दुविनियोग
 हो  रहा  है  ।  उस  सम्बन्ध  में  आपने  कूछ  नहीं  कहा  है  ।

 दूसरी  मैं  डाइनोक्राफ्ट  तथा  कृषक  भारती  के  बारे  में  कहना  डाइनोक्राफ्ट
 तथा  कृषि  भारती  के  बीच  एक  करार  था  और  नीति  में  कुछ  परिवतंन  के  कारण  करार  टूट
 जिसके  फलस्वरूप  800  से  1000  लोग  बेकार  हो  गए  मैं  क्षतिपूर्ति  का  तुरन्त  मुगतान  चाहता

 हूं  ।  इसे  गम्भीरतापूवंक  लिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  चस्दूलाल  चन्व्राकर  :  आपने  ये  सारी  चोजें  सुझाई  हम  इन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  कृषि  मंत्रालय  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  सभी

 कटोती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  बदतें  कि  कोई  सदस्य  यह  म

 बाहता  हो  कि  उसके  किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा

 सभी  कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  भ्रस्वोकृत  हुए  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  भब  कृषि  मंत्रालय  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  सभी

 अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  के  समक्ष  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  हे  :

 काय  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  होने  से  8  के  शीर्षों  के  संबंध  में  लिए  के  को  समाप्त

 होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  4  में

 दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राषियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुप्ना ।



 लोक

 सभा

 द्वारा

 स्थोकृत

 कृषि

 झौर

 ग्रामोण

 विकास

 मंत्रालय
 से

 सम्बन्धित

 कक हि

 झानुदानों

 की

 मांगें

 1985-86
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 नाम
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 को

 सदन

 ह्वारा
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 सदन

 द्वारा स्वीकृत अनुदान ह संख्या लेखानुदान की माँग की रकम की मांग की रकम 2 3 4 रा शाजस्व पूजी राजस्व पूजी झ् कृषि झौर ग्रामीण विकास सम्जलप ह कृषि और सहकारिता विभाग 78,57,000 3,92,85,000 2... कृषि 2,07,77,02,000 3... मीन उद्योग 4,47,80,000 22,39,04,000 8,20,09,000 4. पशु पालन और डेंरी विवास 39,45,06,000 5... सहब'रिता 38,98,67,000 6. कृषि अनुसंघाम और शिक्षा विभाग 4. भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद्‌ को अदायणियां १०९ 8. ग्रामीण विकास विभाग 7,52,000 7,49,67,73,000 37,63,000 _...वजन्‍नन-न-ऊनार--िल>पतोा-कनक मील साफ उामनानन-कमनननकनक>नक न कक व मकनककना न १ कथन» णफककभभ पक रुका कपक हजਂ का घकाप गान कक तन कि पति कलनानग कक जय नए कक लक न क एफ एणए"एए
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 समाज  झोर  महिला  कल्याण  संत्रालय

 ]
 सभापति  महोदय

 :  अब  सभा  समाज  ओर  महिला  कल्याण  सम्बन्ध  में  मांग  संख्या  82
 पर  चर्चा  और  मतदान  करेगी  जिसके  लिए  6  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  है  ।

 इस  सभा  में  उपस्थित  माननीय  जिनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कटौती  प्रस्तावों  को

 परिचालित  किया  गया  यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  तो  वे  उन
 कटोती-प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  को  सूचित  करने  वाली  अपनी  प्रतियों  को  15  मिनट  के  भौतर
 सभा  पटल  अधिकारी  के  पास  भेज  सकते  जिन्हें  व ेपेश  करना  चाहते  केवल  तभी  वे  कटोती
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  समभे  जायेंगे  ।

 पेश  किये  गये  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  द्शाने  वाली  एक  सूची  शीघ्र  ही  सूचना
 बोर्ड  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  कोई  सदस्य  दस  सूची  में  कोई  गलती  तो  वह  इसे  कृपया
 अविलम्ब  सभा  पटल  अधिकारी  के  नोटिस  में  लाये  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  समाज  और  कल्याण  मन्त्रालय  सम्बन्धी

 मांग  संख्या  82  के  सम्बन्ध  में  31]  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान

 होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यसूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखायी  गई  राजस्व  लेखा

 ओर  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  भनधिक  सम्बन्धित  राशियाँ  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 लोक  सभा  को  स्थोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  समाज  झोर  महिला  कल्याण  सन्त्रालय

 से  सम्बन्धित  झ्नुदामों  की  सांग  1985-86
 न--जतत++ल  +++++

 मांग  मांग  का  नाम  25  1985  को  सदन  द्वारा  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 कृत  लेखानुदान  की  माँग  की  रकम  प्रस्‍्तुत  अनुदान  की  मांग

 की  रकम

 2  3  4

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी
 मे  ठ

 समाज  झौर  महिला  कल्याण  मन्त्रालय
 82.  समाज  और  महिला

 ल्याण  मन्त्रालय  21,26,97,000  11,08,000  1,07,84,86,000  55,42,000
 -

 सभापति  महोदय  :  अब  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  बोलेंगी  ।

 श्रोमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  सबसे  पहले  मैं  इस  मन्त्रालय  के  नये

 प्रभारी  मंत्री  को  बधाई  देना  चाहती  क्योंकि  इस  मंत्रालय  की  मांगों  को  इस  सभा  में  हस  वर्ष

 चर्चा हेतु  प्रस्तुत  किया  गया  जहां  तक  मुझे  स्मरण  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हमने
 समाण  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रालय  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  है  और  गत  यदि  मुझे
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 ठीक  याद  तो  इस  मन्त्रालय  की  मांगों  को  कार्य-सूची  में  भी शामिल्न  नहीं  किया  गया  यह
 अच्छी  बात  है  कि  हमें  अब  इस  मंत्रालय  की  माँग  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  ।

 मैं  अपने  भाषण  को  महिला  कल्याण  ओर  विकास  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रित  करती  हूं
 यहां  इस  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  भारत  में  महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  के
 वेदन  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  इस  प्रतिवेदन  को  31  1974  को  प्रस्तुत  किया

 गया  उससे  उस  प्रतिवेदन  में  कार्यवाही  के  सम्ब्नन्ध  में  राष्ट्रीय  योजना  के  बारे  में  भी  कहा

 गया  है  ।  महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  महिलाओं  के  दर्जे  को  सुधारने  हेतु
 संचार  तथा  उपायों  के  क्रियान्वयन  की  एजेंसियों  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया

 मैं  संगत  अष्ट  को  पढ़ती  हूं  :--

 संवेंधानिक  और  कानूनी  समानता  के  बावजूद  जीवन  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  महिलाओं
 का  दर्जा  निरन्तर  असमान  रहा  इन  असमानताओं  को  दूर  करने  के  लिए  कई  कानून
 पारित  किए  गए  हैं  किन्तु  उनका  कोई  प्रभाव  नहीं  हुआ  महिलाओं  के  कल्याण  और

 विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  उहेश्य  से  लागू  किए  गए  प्रशासनिक  कार्यक्रम  विभिन्‍न

 नाइयों  के  कारण  निष्प्रभावी  रहे  इस  दिछ्ा  में  निरन्तर  प्रयास  और  ध्यान  न  दिए

 जाने  का  एक  कारण  किसी  एक  ऐसी  एजेंसी  का  न  होना  रहा  है  जो  सरकार  द्वारा  शुरू

 किए  गये  कई  प्रकार  के  अर्थात  विधायी  तथा  प्रशासनिक  उपायों  का  समन्वय  कर

 सके  तथा  उन  पर  विचार  कर  सके  कार्यान्वयन  के  तरोकों  के  बारे  में  विशेषज्ञ

 परामयं  दे  सके  |  सरकार  में  कार्य  के  वतंमान  नियमों  के  अन्तगंत  महिलाओं  के  मामले

 वास्तब  में  किसी  की  जिन्ता  का  बिषय  नहीं  है  ।'

 यह  बात  दस  वर्ष  पूर्व  कही  गई  थी  ।  अब  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  किए  जाने  के  10  वर्ष  के

 बाद  भी  परिस्थितियां  अधिकतर  वही  भब  जब  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  इस  मन्त्रालय

 की  स्थापना  की  गई  तो  महिलाओं  के  कल्याण  और  विकास  सम्बन्धी  सभी  काये  इस  मन्त्रालय

 का  विषय  रहेंगे  ।

 नीति  के  सम्बन्ध  दर्जा  समिति  ने  महिलाओं  के  कल्याण  और  विकास  के  बारे  में  कुछ

 कहा  है  ।  मैं  इसे  उद्धूत  करती  हूं  :--

 के  कल्याण  तथा  विकास  के  किसी  भी  कार्यक्रम  के  सम्बर्ध  में  समेकित

 दृष्टिकोण  होना  आवश्यक  है  ताकि  महिला  कल्याण  के  बारे  में  किसी  बात  को  अच्छी  तरह

 से  समभा  जा  सके  ।  मैं'''“महिलाओं  के  कल्याण  के  बारे  में  किसी  बात  को  अच्छी  तरह
 से  समकना  आवश्यक  हैਂ  इन  दाब्दों  पर  मैं  बल  देना  चाहती  हूं  ।

 ऐसी  नीतियों  के  विकास  न  होने  देने  के  जो  कई  बार  मूल  उद्देश्य
 के  प्रतिकल  होती  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  भारत  सरकार  को  संवंधानिक  निदेशक
 तत्वों  तथा  समय-समय  पर  इस  देश  में  महिलाओं  को  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  दिये

 गये  वचनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  महिला  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति

 बनानी  चाहिए  ।

 महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  ने  यही  सिफारिश  को  थी  ।  सारा  महिला  दशक

 समाप्त  हो  गया  भव  हम  इसकी  समाप्ति  के  निकट  मैं  महिलाओं  के  कल्याण  तथा  विकास
 द
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 के  सम्बन्ध  में  ऐसी  किसी  राष्ट्रीय  नीति  के  बारे  में  नहीं  जानती  हूं  जिसे  बताया  गया  है  ।  मंत्रालय

 के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  मंत्रालय  नई  नीतियां  बनाने  जा  रहा  मुझे  नहीं  मालूम  है
 कि  पुरानी  नीति  क्‍या  रही  है  किन्तु  आम  चुनावों  से  पूर्व  ऐसा  शोर-शराबा  बहुत  किया  गया  था

 कि  सरकार  महिलाओं  के  विकास  के  लिए  बहुत  चिन्तित  है|  व्यावहारिक  रूप  में  हम  देखते  हैं  कि

 सरकार  कुछ  जन-विरोधी  नीतियां  लागू  कर  रही  है  जिससे  महिलाओं  का  स्तर  और  भी  गिरता

 सरकार  इस  विभाग  को  कितनी  श्राथमिकता  देती  है  इसका  पता  हससे  चलता  है  कि  इस

 मम्त्रालय  को  कितनी  धन-राशि  आवंटित  की  गई  ये  भांकड़े  मुझे  संसद  ग्रंथालय  से  भिले  हैं  ।

 इस  मंत्रालय  को  किए  क्षावंटन  का  प्रतिशत  इस  वर्ष  के  कुल  बजट  का  केवल  0.25  प्रतिशत  है  ।

 प्रो०  मधु  बण्डवते  :  यह  टाइप  की  गलती  है  ।

 श्रीमती  विभा  घोष  गोरथामी  :  नहीं  ।  भावंटन  0.25  प्रतिशत  ही  इस  वर्ष  के

 51,295  करोड़  रुपये  के  ब्रजट  ब्यय  में  से  इस  विभाग  को  1,29,78,33,000  रुपये  दिए  गए  मैंने

 इस  पर  भी  विचार  किया  है  ।  प्रो०  मधु  दण्डबते  वे  भी  वही  गलती  को  आबंटन  0.25

 हात  ही  बनता  पिछले  वर्ष  आबंटन  92,59,49,000  रुपये  यह  1984-85  के  लिए

 संशोधित  अनुमान  था  ।  इस  वर्ष  आबंटन  129,78,33,000  रुपए  अब  यह  कहना  कि  रुपये

 के  हिसाब  से  यह  आबंटन  पिछले  वर्ष  के  आबंटन  से  अधिक  मेरे  वित्चार  से  उ्॑न  लोकोक्‍्तीय

 व्यक्ति  की  तरह  व्यवहार  करना  है  जो  जूता  नहीं  पहनता  और  बिना  पेर  वाले  व्यक्ति  से  अपनी

 तुलना  करके  तसल्‍ली  कर  लेता  हम  सभी  जानते  हैं  कि  किसी  समाज  की  प्रगति  वहां  की

 लाओं  की  स्थिति  से  भांकी  जाती  है  |  हमारे  संविधान  में  कहा  गया  है  कि  समाजवाद  हमारा  उद्देश्य

 सामान्य  स्तर  के  आघार  पर  भी  हमारे  यहां  की  अधिकांश  महिलाओं  की  दशा

 दयनीय  है  और  इसको  बदलने  के  लिए  हमें  सझ्याज  के  सम्पूर्ण  सामाजिक  ओर  आशिक  ढांचे  को

 बदलना  और  सरकार  यह  काये  नहीं  करेगी  ।  सरकार  की  नीतियां  प्राधमिकताओं  में

 बतंन  करने  के  बजाय  समाज  में  महिलाओं  की  दशा  खराब  कर  रही  बढ़ते  हुए  मूल्यों  और

 बेरोजगारी  के  कारण  महिलायें  सर्वाधिक  प्रभावित  महिलाओं  के  नियोजन  के  बारे  में  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  से  सम्बन्धित  निम्न  उदाहरण  विमेन  पत्रिका  में  श्रीमती  विमल  राणा

 दिवे  के  लेख  से  लिया  गया  है  ।

 मंत्रालय  के  नौकरी  पाने  की  इच्छुक  महिलाओं  की  संरूया

 1981  में  22.60  लाख  थी  जो  1982  के  अन्त  तक  बढ़कर  30,70  लाख

 हो  जो  15.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  जनवरी-अक्तूबर  1982  के  दौरान  केवल

 48,990  महिलाओं  को  रोजगार  दिया  जबकि  1981  में  50,615  महिलाओं  को

 रोजगार  दिया  गया  जो  कि  2.5  प्रतिशत  की  गिरावट

 इस  प्रकार  नौकरी  पाने  की  इच्छुक  महिलाओं  की  संख्या  बढ़  रही  है  ओर  नौ  रियों  में  भर्ती

 की  संख्या  घट  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  कार्य  योजना  के  बारे  स्पष्ट  बात  क्‍या  पिछले  संसद  में  भी  हमने  बार-बार

 सभा  में  यही  बात  बताने  का  प्रयास  किया  था  ।  एक  बार  मैंने  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  का  उद्धरण

 दिया  है  ।  मैं  दुबारा  इसका  हवाला  देना  क्योंकि  मौजूदा  सरकार  की  अन्धाधुन्ध
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 और आयात के मामले में उदारता बरतने की नौति  महिलाओं

 करण  और  आयात  के  मामले  में  उदारता  बरतने  की  नीति  महिलाओं  के  लिए  सर्वाधिक  हानि
 कारक  सिद्ध  हो  रही  है  क्योंकि  उन्हें  सबसे  बाद  में  रखा  जाता  है  और  सबसे  पहले  निकाला  जाता है

 मियोजन  से  सम्बन्धित  मामलों  में  अवसर  की  समानता  प्रदान  की

 गारन्टी  देता  ह ैऔर  आजीविका  के  पर्याप्त  साधनों  का  समान  समान  काय॑े  के

 लिए  समान  वेतन  तथा  कार्य  की  न्‍्यायोतित  और  मानवोजित  दवाओं  को  सुनिश्चित  करने

 का  राज्य  को  निदेश  देता  है  ।'

 आधुनिक  अथं-व्यवस्था  की  ओर  संक्रान्ति  के  प्रभाव  के  फलस्वरूप  अधिकाधिक  महिलायें  उत्पादन

 प्रक्रिया  में  सक्रिय  भागीदारी  से  वंचित  होती  जा  रही  हैं  और  उनके  योगदान  को  तथा  योगदान

 क़र  सकने  की  क्षमता  को  केवल  सीमित  मान्यता  मिल  रही  है  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  और  मह  एक  माना  हुआ  तथ्य  है  कि  समानता  की  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण

 पृवपिक्षा  आर्थिक  स्थतंत्रता  सामाजिक  रूप  से  उत्पादक  श्रम  में  भाग  लेने  के  अवसरों  को  बढ़ाने

 से  स्थिति  में  परिवर्तत  होगा  ।  लेकिन  आज  क्या  हो  रहा  सरकार  ने  महिलाओं  के  नियोजन

 पर  आधुनिकीक रण  के  कुप्रभाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  महत्वपूर्ण  कार्य  नहीं

 किया  मैं  चाहती  हूं  कि महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  महिलाओं  के  कल्याण  पर  अधधुनिकीकरण  के

 हस  कुप्रभाव  को  रोकने  और  उसे  समाप्त  करने  के  लिए  अधिकारिता  राश्षि  और  साधन  दिये  जायें  ।

 .._  महिला  दह्यक  की  समाप्ति  के  समीप  हम  किस  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  1961  से

 1981  तक  के  20  वर्षों  में  महिलाओं  की  जनसंरूया  55  प्रतिशत  बढ़ी  लेकिन  काम  में

 लाओं  की  भागीदारी  की  दर  एक  चौथाई  घटी  है  भर्थात  28  प्रतिशत  से  घटकर  21  प्रतिशत  से

 भी  कम  हो  गई  1981  की  जनगणना  के  51  प्रतिशत  पुरुषों  के  पास  पूवेकालिक
 नौकरियाँ  जबकि  महिलाओं  का  प्रतिशत  केवल  14  यह  इस  देश  में  दी  जा  रही  अवसर

 की  समानता  का  मजाक  है  ।  कृषि  के  क्षेत्र  महिला  भागीदारों  का  प्रतिशत  लगभग  उतत्ता  ही

 रहा  लेकिन  एक  बात  से  हमें  बहुत  चिन्ता  हो  रही  है  भौर  वह  है  कि  अधिकाधिक  महिलाओं

 को  कृषि  श्रम  से  निकाला  जा  रहा  है  |  इनकी  संख्या  देखिए  ।  1961  में  पुरुष  कृषकों  की  संख्या

 636  लाख  थी  और  1981  में  यह  संख्या  बढ़कर  762  लाख  हो  गई  ।  बीस  वर्ष  की  इसी

 अवधि  में  महिला  कृषकों  को  संख्या  318  लाख  से  घटकर  151  लाख  रह  अर्थात  आधी  रह

 गई  ;  महिलाओं  के  लिए  मह  हो  रहा  है  और  वह  भी  उन  महिलाओं  के  स्रिए  जो  केवल  अपने  लाभ

 के  लिये  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  परिवार  के  लाभ  के  लिए  काम  करती  महिलाओं  को  एक
 योजित  ढंग  से  सभी  संगठित  उद्योगों  स ेनिकाला  जा  रहा  इस  प्रदत्त  को  भी  हमने  इस  सभा  में  ६
 बार-बार  उठाने  की  कोशिश  की  लेकिन  इनके  कोई  स्पष्ट  परिणाम  नहीं

 नारियल  बीड़ी  उद्योग  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उच्चमों  में  भी  हर  एक

 जगह  महिलाओं  के  साथ  अन्याय  हो  रहा  हजारों  भौर  लाखों  महिलाओं  के  स्थान  पर  मझ्नें

 आ  रही  छठी  योजना  प्रलेख  महिलाओं  के  विकास  अध्याय  यह  वायदा  किया  गया  था

 कि  महिलाओं  के  परम्परागत  ब्यवसायों  का  आधुनिक)ेकरण  चुनिन्दा  आधार  पर  होगा  और  इसमें

 वेकल्पिक  नियोजन  के  लिए  दक्षता  का  साथ-साथ  विकास  भी  शामिल  होगा  ।  इसमें  महिलामों
 के  नि.ोजन  के  सम्बन्ध  में  नये  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  के  प्रभाव  पर  निगरानी  रखने  का  भी
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 वायदा  किया  गया  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  मैं  माननीय
 महिला  कल्याण  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वह  इस  मामले  पर  श्रम  मंत्रालय  और  उद्योग
 लय  से  बात  ताकि  तीन  चीजें  कारगर  तरीके  से  और  तत्काल  हो  सकें  ।  पहली  ह  कि
 रत  महिलाओं  की  छंटनी  पर  तत्काल  पूर्ण  प्रतिबन्ध  का  दूसरा  तम्बाक्‌  उद्योग  में  हरी  पत्ती
 के  लिए  थ  शिग  संयंत्र  लगाने  हेतु  दिए  गए  सभी  लाइसेंसों  को  रह  अन्यथा  इस  उद्योग  में
 कार्यरत  लाखों  महिलायें  प्रभावित  और  तीसरी  चीज  यह  सुनिश्चित  करना  कि  माचिस
 उद्योग  में  भी  जहां  अधिकतर  महिलायें  काम  करती  मशीनीकरण  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  इन
 उद्योगों  में  कायंरत  अपनी  बहिनों  को  बचाने  के  लिए  यह  कार्यवाही  तत्काल  करनी  जरूरी

 राष्ट्रीय  काये  योजना  लगभग  आठ  वर्ष  पूर्व  बनाई  गई  थी  ।  इसमें  महिलाओं  के  नियोजन
 के  क्षेत्रों  का  पता  अनुवर्ती  कार्य  वाही  आंकड़े  इकट्ठे  आदि  के  बारे

 वशिष्ट  सिफारिशों  अभी  तक  राष्ट्रीय  कायें  योजना  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।
 वास्तव  व्यावहारिक  रूप  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  मेरी  मांग  यह  है  कि  महिला  कल्याण
 मन्त्रालय  को  राष्ट्रीय  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राशि  साधन  तथा  तंत्र
 लब्ध  कराये  जायें  ।  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  सांविधिक  राष्ट्रीय  आयोग  स्थापित  करने  के  बारे  में
 स्तर  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  पूरे  महिला  दशक  में  उपेक्षा  की  गई  महिलाओं  के
 स्तर  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  यथा-निर्धारित  कृत्यों  और  गठन  वाले  राष्ट्रीय  भायोग  की  तरन्त
 स्थापना  की  जानी  महिलाओं  के  स्तर  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  आयोग  ने  अपने  2  वें
 प्रतिवेदन  में  ऐसे  आयोग  की  स्थापना  किए  जाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  महिलाओं  के  नियोजन  के
 सम्बन्ध  में  एक  ध्यानाक्षंन  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  12-4-83  को  तत्कालीन  श्रम  मंत्री  ने  कहा  था
 कि  ऐसे  आयोग  की  स्थापना  करने  पर  विचार  करना  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  का  कार्य
 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करू गी  कि  इस  आयोग  की  स्थापना  तत्काल  की  जाए  ।

 दूसरी  सिफारिश  यह  थी  कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  तथा  राज्य  समाज  कल्या
 लाहकार  बाड्ों  का  भी  सांविधिक  स्वायत्त  निकायों  के  रूप  में  उस  प्रकार  पुनर्गठन  किया  जाना

 जसा  कि  स्तर  समिति  ने  सिफारिश  की  यह  पुनगंठन  भी  किया  जाना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  मती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  मैं
 दो

 मिनट  में  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करती  हूं  ।  8

 1985  को  अखिल  भारतीय  लोकतंत्रीय  महिला  सगठन  प्रधान  मंत्री  जी  को  मिला  और  उन्हें  एक
 ज्ञापन  जिसमें  सभी  वंधानिक  आदि  के  सम्बन्ध
 में  कार्यवाही  करने  हेतु  व्यापक  सुझाव  थे  ।  मुझे  इस  ज्ञापन  की  एक  प्रति  सदस्यों  की  जानकारी
 के  लिए  तथा  मंत्री  जी  द्वारा  अध्ययन  करने  और  समुचित  कदम  उठाने  के  लिये  सभा-पटल  पर
 रखने  *  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय

 ,
 विजयबाड़ा  में  रेलवे  में  120  महिलायें  श्रमिकों  के  रूप  में  कार्यरत  उन्हें

 काम  करते  15  वर्ष  हो  गये  रेलवे  के  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  चार  महीने  के  पश्चात
 '

 + बाद में अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये आवश्यक अनुमति नहीं इसलिये इस ज्ञापन को सभा-पटल रखा गया नहीं माना गया ।
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 डन्हें  अस्थायी  कर्मचारी  का  दर्जा  दिया  जायेगा  भौर  अन्त  में  उन्हें  स्थायी  रेलवे  कमचारियों  के

 रूप  में  समाहित  किया  जायेगा  ।  इन  महिलाओं  को  अस्थायी  दर्जा  दिया  गया  है  |  किन्तु  इन

 लाओं  से  कनिष्ठ  कम  घारियों  को  स्थाई  बना  दिया  गया  है  जबकि  उन्हें  सूची  से  छोड़  दिया  गया  है  ।

 डनके  साथ  भेदभाव  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वह  इस  मामले

 की  जांच  करायें  ओर  यह  सुनिदिचत  करें  कि  ये  कर्ंचारी  स्थाई  बना  दिये  जायें  ।

 2.34  भण्प०

 जनुल  बशर  पीठासोन

 भेदभाव  किए  जाने  की  एक  और  घटना  पंत्रेट  में  तनात  दामोदर  घाटी  निगम  की  मंजु
 राय  की  है  ।  बह  दुर्गापुर  के  लिए  स्थानांतरण  मांग  रही  जहां  उसका  फ्ति  काम  करता  है  ।

 परन्तु  पिछले  छह  साल  जो  महिला  दशक  का  बेहतर  हिस्सा  उसका  दुर्गापुर  स्थानांतरण

 नहीं  हो  सका  ।  दुर्गापुर  में  अनेक  रिक्त  स्थान  थे  जिन  पर  फालतू  कमंचारियों  को  लगाया  गया

 मैं  चाहुंगी  कि  मंत्रीजी  इस  शिकायत  को  तत्काल  दूर  करने  के  लिए  इस  मामले  पर  सम्बद्ध

 मंत्रालय  के  साथ  बात  करें  |

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  अन्त  में  मैं  विशेष  रूप  से  सुझाव  देती  हूं  और  मांग

 करती  हू  कि  इस  मंत्रालय  के  द्वारा  ये  तीन  काम  तुरन्त  किए  जायें  ।  वे  हैं  :--

 (1)  कृषि  सहित  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली  सभी  महिलाओं  को  वेतन  सहित

 प्रसूति  अवकाश  तथा  अन्य  प्रसूति  लाभ  दिए  जाएं  ।  सरकार  महिला  दशक  के  इस  अन्तिम  बर्ष  में

 भातृत्व  को  एक  राष्ट्रीय  उत्त  रदायित्व  क्‍यों  नहीं  मान  सकती  है  ?

 (2)  रोजगार  कार्यालय  में  दर्ज  सभी  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  दिया

 जाए  ।

 (3)  अब  च्‌  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  होने  वाली  महिलाओं  के  लिए

 रोजगार  के  अवसर  पंदा  करने  और  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  हेतु  सभी  क्षेत्रीय  योजनाओं  और  कायंत्रमों

 के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  जुटाए  जाएं  ।

 ओर  अन्तिम  परन्तु  जो  कम  महत्वपूर्ण  बात  नहीं  इस  राष्ट्र  क ेसाथ  न्याय  करते
 .

 के  लिए  इस  मंत्रालय  के  लिए  इससे  कहीं  अधिक  धन  राशि  आवंटित  को  *'

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हू  ।

 ]

 प्रो०  निर्मला  कुमारो  हक्तावत  :  माननीय  सभापति  मैं  महिला

 कल्याण  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई

 हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  हम,रे  देश  के  प्रधान  मन्त्री  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहुगी  कि  उन्होंने

 एक  अलग  से  समाज  बल्याण  और  महिला  कल्याण  विभाग  की  स्थापना  की  और  एक  बहुत  ही

 योग्य  मंत्री  को  यह  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  सौंपा  ।  उनके  नेतृत्व  2  बीं  सदी  का  परिवततंन  कंसे

 अपकी  जो  कल्पना  की  गई  है  वह  साकार  होगी  और  देश  का  एक  बहुत  बड़ा  जो  हमारे  देश

 की  महिलाएं  पिछड़ी  हुई  हैं  वे
 आगे  बढ़  सकेंगी  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  इस  विभाग  के  लिए
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 जो  घनराशि  निर्धारित  की  गई
 है  वह  बहुत  कम  है  हम  उन  आंकड़ों  पर  दृष्टिपात  करें

 बजट  का  केवल  25  परसेन्ट  हो  इसके  लिए  एलोकेट  किया  गया  इतनी  कम  धनराशि  में

 कुछ  भी  विकास  की  गति  हम  चाहते  वह  सम्भव  नहीं  पायेगी  ।  अतः  मेरा  पुरजोर  शब्दों  में
 निवेदन  है  कि  आने  वाली  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  घनराशि  को  निष्दिचत  तौर  से  बढ़ाया
 जाना  चाहिए

 इस  मंत्रालय  के  अन्तगंत  सबसे  महत्वपूर्ण  विषय  बाल  कल्याण  से  संबंधित  देश  की

 सम्पत्ति  हमारे  देश  के  बालक  हैं  और  और  आने  वाले  भविष्य  के  नागरिक  हमारे  बालक  ही  हैं  ।

 आज  देश  में  14  वर्ष  तक  की  भायु  के  बच्चों  की  संख्या  2.72  करोड़  है  और  इन  बच्चों  की

 समस्‍यायें  भी  विविध  प्रकार  की  उनको  यह  विभाग  बड़ी  खूबी  से  सुलका  रहा  है  लेकिन  कुछ
 धरमियां  हैं  जिनकी  ओर  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यात  आकर्षित  करना  चाहू गी  ।  बालकों  से  संबंधित  मुख्य
 रूप  से  चार  समस्‍यायें  पहली  समस्या  यह  है  कि  बाल  मृत्यु  दर  बहुत  अधिक  है  ।  इसके  पीछे
 ब।रण  यह  है  कि  स्वास्थ्यप्रद  भोजन  का  अभाव  है  तथा  बचपन  की  बीमारियां  भी  एक  बड़ा  कारण

 दूसरी  बड़ी  समस्या  अनाथ  बच्चों  की  है  जिनके  मां-बाप  नहीं  हैं  इल्लेजिटिगेट  चाइल्ड  होने
 की  वजह  से  उन्हें  छोड़  दिया  गया  है  ।

 ्ध

 ऐसे  अनाथ  बच्चों  की  जिम्मेदारी  भी  समाज  और  राज्य  की  होती  है  ।

 तीसरी  समस्या  जो  इससे  सम्बन्धित  वह  यह  है  कि  कुछ  सेऐ  बच्चे  भी  होते  जो बचपन
 से  हो  विकलांग  हो  जाते  इसलिए  उनकी  जिम्मेदारी  भी  हमारे  ऊपर  आती  चौथे  प्रकार  के

 बच्चे  वे  जिनको  मातायें  काम  करने  के  लिए  जाती  इस  प्रकार  ये  उपेक्षित  बच्चे  या  तो

 आवारा  घमते  हैं  या  बाल  अपराध  की  प्रवत्ति  में  पड़  जाते  इस  ओर  भी  मंत्रालय  का  ध्यान

 जाना

 मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  दू'गी  कि  उन्होंने  इन्टीग्रेटेड  चाइल्ड  डेवलपमेंट  सविस  शुरू  की

 है  |  इसमें  हम  लोग  आँगनवाड़ी  के  माध्यम  से  जो  पिछले  हुए  इलाके  ट्राइबल  क्षेत्र  है  या
 वासी  बच्चे  उनके  पोषण  की  व्यवस्था  करते  हैं  और  प्री-प्राइमरी  एजुकेशन  की  व्यवस्था  करते

 लेकिन  मैं  मंत्री  महोदया  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  कि  आपकी

 इस  सर्विस  का  मुख्यालय  जो  दिल्ली  में  वहां  पर  निर्देशक  महोदय  द्वारा  बहुत  अधिक  धाँधलिय|

 की  जाती  वहां  पर  जो  बहनें  काम  करती  उनके  साथ  बड़ा  पक्षपातपूर्ण  रवंया  भपनाया

 जाता  आप  जो  भी  घनराशि  आवंटित  करते  उसका  बहुत  कम  हिस्सा  काम  में  लिया  जाता

 है  |  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  वहां  पर  भ्रष्टाचार  होता  है  तो  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  इसलिए  मैं

 मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करू  गी  कि  वे  जांच  करवायें  ।

 मेरा  तो  यह  भी  सुझाव  है  कि  वहां  पर  अधिकारियों  के  रूप  में  जो  पुरुष  काम  कर  रहे  हैं
 उनके  स्थान  पर  महिलाओं  को  अधिकारियों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  इससे  समस्याओं  का

 समाधान  ही  हो  जाएगा  ।  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  आई०

 सी०  डी०  एस०  वायेक्रम  के  तहत  आप  बच्चों  के  हैल्थ  की  चेकिंग  भी  आप  करते  हैं  और  इनके

 लिए  जो  सेविकायें  नियुक्त  की  जाती  हैं  वे  पार्ट-टाइम  होती  उनकी  सलरी  भी  बहुत  कम  होती

 इसका  परिणाम  य॑ह  हूं  कि  उन  बच्चों  की  पूरी  तरह  से  देखरेख  भी  नहीं  हो  पाती  है  ।

 175



 भनुदानों  की  मांगें  1985-86  5-86  2  1985

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदया  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  भाँगनवाड़ी  में  जो  काम  करने  वाली

 हमारी  बहनें  उनको  पार्ट-टाइम  न  रखकर  फुल-टाइम  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।  इसका  खर्चा

 75  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  और  25  प्रतिद्दत  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  बहन
 किया  क्‍योंकि  जिन  महिलाओं  को  दो  सौ  रुपए  या  डेढ़  सौ  रुपए  पगार  मिलती  वे  इतनी

 थोड़ी  सी  घनराशि  में  अपना  जीवन  नहीं  चला  सकती  हैं  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप

 इस  ओर  ध्यान  दें  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  हमारे  सामने  अनाथ  बच्चों  की  अनाथालयों  को  सरकार

 द्वारा  एड  भी  प्रदान  की  जाती  फिर  भी  वहाँ  बच्चों  को  शोषण  किया  जाता  इस  भोर  मंत्री

 महोंदया  का  ध्यान  दिलाते  हुए  मैं  एक  यह  भी  सुझाव  देना  चाहती  हूं  कि  शब्द  को

 संशोधित  करके  इसके  स्थान  पर  रखा  जाना  इससे  बच्चों  को  यह  महसूस

 हो  कि  वह  अनाथालय  में  न  रखकर  अपने  घर  रहे  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  समस्या  उन  बच्चों  की  जिनब  मातायें  काम  करती  उनके  बच्चों

 की  देखरेख  के  लिये  डें-केयर  संन्टर्स  कहीं-कहीं  पर  स्थापित  हुए  पब्लिक  संक्टर  या  प्राइवेट

 सैक्टर  में  काम  करने  वाली  माताओं  के  बच्चों  को  देखरेख  के  लिए  शिशु-गृह  खोले  हुए  देश

 की  80  प्रतिशत  आबादी  गाँवों  में  रहती  है  और  वहाँ  पर  जो  बहनें  काम  पर  जाती  उनके  बच्चों

 के  लिए  किसी  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  पंचायती  राज  सिस्टम  आपके  सभी  गांबों  में  है  ।

 पंचायती  राज  के  माध्यम  से  ही  काम  करने  वाली  माताओं  के  बच्चों  की  देखरेख  की  जिम्मेदारी

 भी  ग्राम  पंचायतों  को  आप  सौंपें  ।  वहां  पर  इस  प्रकार  का  छोटा  सा  शिशु  गृहै  हो  जहां  माताओं

 भौर  बच्चों  को  रखा  जा  सके  ।  इस  प्रकार  के  जो  क्र  चज  शिशु  गृह  इनके  सम्बन्ध  में

 मेरा  सुझाव  है  कि  दो-तीन  बातों  का  ध्यान  रखा  जाना  पहली  बात  तो  यह  है
 कि  वहाँ  पर  द्वेण्ड  सेविक्रा्यें  होनी  चाहिये  जिन्होंने  होम  सायंस  तथा  दूसरे  प्रकार  की

 ट्रेनेग  ली  हुई  हो  ताकि  वे  बच्चों  की  देखरेख  ठीक  प्रकार  से  कर  इन  गहों  में

 बच्चों  को  अल्पाहार  दिया  जाना  चाहिए  तथा  जो  छोटे  बच्चे  हैं  उनके  लिए  दूध  तथा  अन्य  वस्तुयें
 सरकार  की  ओर  से  दी  जानी  चाहिए  ताकि  देश  की  आबादी  के  उस  बहुत  बड़े  भाग  जो  न

 केवल  देश  की  सम्पत्ति  हैं  बल्कि  भविष्य  के  प्रतिनिधि  उनका  लालन-पालन  ठीक  प्रकार  से  हो

 सके  ।  *
 +_+

 आज  सबसे  बड़ी  समस्या  हमारे  सामने  हैण्डीकंप  बच्चों  की  है  पुराने  जमाने  में  यह  सोचा

 जाता  अगर  कोई  विकलांग  पंदा  हुआ  है  तो  वह  देवी-देवताओं  के  प्रकोप  के  कारण  है  तथा

 ऐसे  बच्चों  को  पैदा  होने  के  बाद  मरने  के  लिये  छोड़  दिया  जाता  किन्तु  आज  के  कल्याणकारी
 और  प्रजातांत्रिक  राज्य  में  ऐसे  विकलांग  बच्चों  के  लालन-पान्नन  की  जिम्मेदारी  सरकार  की  है

 तथा  ऐसे  बच्चों  की  देखरेख  के  लिये  सरकार  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  हैण्डीकंप

 बच्चे  तीत  तरह  के  होते  हैं  ।  फिजीकल  मनटली  हैण्डीकंप  और  मौरली-हैण्डीकप  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  पोलिटीकली  हैण्डीकप  भी  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्‍ताबत  :  पोलिटीकली  हैण्डीकंप  नहीं  ।

 फिजीकली  और  भन्‍्टली  हैण्डीकप  के  लिये  अभी  तक  आपने  जो  व्यवस्था  की  वह
 सन्‍्तोषजनक  है  ।  लेकिन  मौरली  हैण्डीकंप  बच्चों  की  देखरेख  की  जिम्मेदारी  एक  विशेष  प्रकार  की
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 क्‍या  के

 जिम्मेदारी  आज  हमारे  देश  में  दो  प्रतिशत  जनसंख्या  हैण्डीकेप  व्यक्तियों  की  भाज

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुछ  संस्थायें  इस  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  ज॑से  नेशनल  इंस्टीचूट  आफ  हिर्यरिंग
 नेशनल  इंस्टीचूट  आफ  फिजीकली  नेशनल  इस्टीचूट  आफ

 आरथोपीडिक  नेशनल  इस्‍्टीबूट  आफ  मैन्‍्टली  हैदराबाद  |  इन
 संस्थाओं  के  लिये  भआापकी  सराहना  की  जा  सकती  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  जो  भी  प्रयास

 किये  गये  हैं  वे  सराहनीय  हैं  लेकिन  इनमें  और  अधिक  सुधार  की  जरूरत  णो  हमारे  यहां

 फिजी  कली  हैण्डीकंप्ड  जिनके  अ'ग  टूटे  हुए  हैं  उनके  लिए  आपने  कानपुर  में  एक  संस्था  बनाई
 है--इसके  लिए  भी  भी  मैं  आपको  बधाई  देता  चाहता  यह  संस्था  उन  हैण्डीकंप्ड  को  अंग

 प्रदान  करती  नई  दिल्ली  में  विकलांक  लोगों  लिए  ट्निग  सेन्टर  का  काम  सराहनीय  कहा
 जा  सकता  मानसिक  रूप  से  जो  हैण्डीकप्ड  बच्चे  हैं  उनकी  दशा  बहुत  दयनीय  है---इस  ओर

 हमारा  विशेष  ध्यान  जाना  आपने  दिल्ली  में  एक  माडल  सकल  बनाया  है  जहां  125

 बच्चों  को  होस्टल  में  रखते  उसको  देखने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्र  में  तो  आपने  ऐसा

 सकल  बना  दिया  लेकिन  राज्यों  में  भी  इसकी  जरूरत  मेरा  सुझाव  है  कि  हर  राज्य  की

 राजधानी  में  इस  प्रकार  के  मंनटली  हैण्डीकंप्ड  बच्चों  के  लिए  आपके  विभाग  द्वारा  व्यवस्था  होनी

 चाहिये  |

 हमारे  देश  में  जो  वृद्ध  लोग  हैं  उनके  लिए  की  व्यवस्था  देश  में  नहीं  है  ।

 परिणाम  यह  होता  है  कि  बहुत  से  लोग  जब  बूढ़े  हो  जाते  हैं  उनकी  दशा  दयमीय  हो  जाती

 उनकी  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  देता  आप  वुन्दावन  में  चले  जाइये  वहां  पर  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  वृद्ध  विधवा  बहनें  हैं  जिनकी  दशा  बहुत  शोचनीय  है  |

 प्रो०  सधुदण्डवले  :  उनके  लिए  पार्लियामेंट  हाऊस  है  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  पालियामेंट  हाऊस  उनके  लिए  नहीं  उनके  लिए

 सरकार  की  ओर  से  कुछ  विशेष  व्यवस्था  होनी

 इसी  प्रकार  से  भिक्षा-वुत्ति  हमारे  देश  के  लिए  हमारे  समाज  के  लिए  एक  बहुत  वड़ा  कलंक

 भिक्षा-वृत्ति  के  लिए  कानून  बनाया  है  लेकिन  वह  कानून  सफल  नहीं  हुआ  मैं  निवेदन

 करूंगी  कि  वह  कानून  कड़ाई  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  |  समाज  के  वे  व्यक्ति  जो  केवल  बैठ

 कर  खाना  चाहते  उनके  लिए  आप  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  करें  ताकि  वे  कुछ  कमा  सकें  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  महिला  कल्याण  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहती  संविधान  के

 अनुसार  यद्यपि  महिलाओं  को  समाज  अधिकार  दिए  गये  हैं  भोर  महिला  दशक  हमने  मनाया  है

 परन्तु  ब्यवहार  में  यदि  हम  तो  महिलाओं  की  स्थिति  बहुत  अधिक  विकसित  नहीं  कही  जा

 प्तकती  ।  मैं  यह  कहना  चाहुंगी  कि  आज  भी  देश  में  कई  प्रकार  की  कुप्रथाएं  जिनकी  वजह  से

 हमारे  देश  की  महिलाओं  की  स्थिति  बहुत  शोचनीय  जंसे  दहेज  प्रजा  उसके  लिए  यद्यपि

 आपने  कानून  बनाया  है  और  उसके  लिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगी  परन्तु  कानून  बना

 देने  से  सब  कुछ  नहीं  हो  जाता  ।  जब  तक  लोगों  का  दृष्टिकोण  नहीं  बदला  तब  तक  कुछ

 नहीं  हो  सकता  और  उसके  लिए  विशेष  प्रकार  के  प्रचार  ओर  प्रसार  की  आवद्यकता  यद्यपि

 भाज  हम  यह  देखते  हैं  कि  महिलाओों  ने  कुछ  अंश  में  तरक्को  की  है  और  प्रशासनिक

 भौर  वैज्ञानिक  क्षेत्र  में  महिलाओं  ने  तरक्की  की  है  परन्तु  सारे  भारत  के  मानचित्र  पर  अगर  हम

 व
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 दृष्टिपात  तो  यह  पायेंगे  कि  महिला  हछिक्षा  का  प्रतिशत  हमारे  देश  में  15  और  16  के  बीच
 में  ह ैऔर  जो  हमारा  भादिवासी  क्षेत्र  है  या

 जो  पिछड़ा  हुआ  इलाका  वहां  पर  तो  बहुत  ही  कम

 महिला  हछिक्षा  का  प्रतिशत  है  ।  इसलिए  हमें  इस  ओर  विशज्येष  ध्यान  देना  चाहिए  और  विशेष  तौर
 पर  हमें  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  को  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  आज  समान  काम  के  लिए  समान  वेतन  की  बात  कही  जाती

 है  और  उसके  लिए  कानून  बन  चुका  है  परन्तु  प्राइवेट  और  पब्लिक  सेक्टर  में  कुछ  स्थानों  को  छोड़
 कर  समान  काम  के  लिए  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  समान  काम  के

 लिए  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  है  और  महिलाओं  का  शोषण  होता  है  और  खास  तौर  पर  कई

 ऐसे  उद्योग  हैं  जहां  पर  मेटरनिटी  लीव  पर  जाने  के  लिए  उनको  निकालना  एक  सामान्य  बात  हो
 गई  है  और  विभाग  से  छंटनी  करंके  उनको  निकाल  दिया  जाता  लेबर  डिपार्टमेंट  इस  और

 विशेष  ध्यान  दे  और  उसका  काआर्डीनिशन  इस  मन्‍्त्रालय  से  होना  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  मिवेदन  करना  चाहूंगी  कि  आज  हमारी  शिक्षित  महिलायें  कई  स्थानों  पर  काम

 करती  हैं  परन्तु  उनके  लिए  आवास-गृह  और  होस्टल  बनाने  का  काम  कुछ  बड़े  शहरों  तक  ही  सीमित

 है  |  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  हर  राज्य  में  इस  प्रकार  के  होस्टलों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी

 भापने  लड़कियों  की  ट्रेनिंग  की  जो  व्यवस्था  की  उसके  लिए  मैं  आपको  और  आपके  मन्त्रालय

 को  धन्यवाद  देना  आपने  हरियाणा  में  इलेक्ट्रोनिक्स  इण्डस्ट्री  में  लड़कियों  की  ट्रेनिंग  की

 व्यवस्था  की  है  और  इसी  प्रकार  से  अम्बाला  और  में  आपने  जो  इस  प्रकार  की  स्वीकृति

 दी  उसके  लिए  में  माननीय  मंत्री  महोदया  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगी  ।

 हमारी  बहनों  को  कई  प्रकार  के  कानूनों  की  जानकारी  नहीं  यद्यपि  क्रिमिनल

 ला  बना  डाऊरी  एक्ट  बना  है  और  उनके  लिए  सम्पत्ति  में  अधिकार  का  कानून  बना  परंतु

 बहुत  सी  बहनों  को  इसको  जानकारी  नहीं  जो  बहनें  इस  प्रकार  की  लीगल  एण्ड  लेना  चाहती
 विभाग  की  ओर  से  फ्री  एड  की  व्यवस्था  हर  जिले  में  महिलाओं  को  होनी  आज  कई

 प्रकार  के  काम  हमारी  बहनें  करना  चाहती  हैं  लेकिन  उनका  बहुत  अधिक  शोभण  होता  है  ।

 स्थान  में  चनरी  बनाने  का  काम  ह  आने  रोज  में  बहनों  को  दिया  जाता  है  और  छोटे-छोटे  कामों  के

 लिए  उनका  शोषण  होता  आप  काम-काज़ी  महिलाओं  के  लिए  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  व.रें  जिससे

 कि  उनकी  बनाई  हुई  वस्तुओं  की  विशेष  उपयोगिता  हो  और  उनका  शोषण  न  हो  ।  आपने  कंडेस्ड

 कोर्स  शुरू  किया  इसी  प्रकार  से  एक  ट्राईसन  योजना  भी  गांवों  में  लागू  की  है  ।  उनके  माध्यम

 से  आप  ट्रेनिंग  देना  चाहते  आप  ट्रेनिंग  लेने  वाली  महिलाओं  के  लिए  स्टाईपेण्ड  की  भी

 व्यवस्था  करें  ।

 जो  हाथ  से  बनी  हुई  वस्तुयें  हैं  उन  वस्तुओं  क्री  बिक्री  के  लिए  बाजार  की  व्यवस्था  को

 की  जाए  जिससे  कि  वे  वस्तुयें  बाजार  में  सही  दामों  पर  बिक्र  सकें  और  उनको  बनाने  वाली  की

 आध्िक  रूप  से  उन्नति  हो  सके  ।  जो  बेकार  बंठी  हुई  महिलायें  हैं  उनको  भी  इससे  लाभ  होगा  ।

 भारत  सरकार  विदेशों  में  भी  इन  बहितों  की  बनाई  हुई  वस्तुओं  का  प्रदशेन  करे  ।  इस

 तरीके  से  विदेशों  में  लोगों  को  पता  चल  सकेगा  कि  हमारे  देश  में  हैण्डीक्राफ्ट्स  ने  वितनी  उन्नति

 को
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 निप्पल  ॉनॉककस्‍्क्‍्क्‍्फपे  ली  तल  लदी  न  दीघी  त  सराहना किए बिना नहीं रह

 मैं  समाज  कल्याण  बोडे  के  कामों  की  सराहना  किए  बिना  नहीं  रह  सकती  ।  इसने  बहुत
 अच्छे  काम  किए  अभी  इसको  ओर  भी  काम  करने  नारी  इस  देश  की  मातृत्व  शक्ति  है  ।
 वह  हमारे  देश  के  भावी  नागरिकों  की  माता  इसलिए  मैं  कहना  चाहंगी  कि  हमारे  देश  का
 सम्पूर्ण  विकास  तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  हम  अपने  देश  की  नारी  शक्ति  और  मातत्
 हाक्ति  का  विकास  नहीं  करेंगे  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदया  से  कहना  चाहूंगी  कि  हमारी  जो  पिछड़ी
 बहिनें  पिछड़े  व्यक्ति  क्लास  तौर  से  हमारी  भनुसूतित  जाति  की  और  अनुसूचित  जनजाति
 की  बहिनें  इस  देश  का  बहुत  बड़ा  भाग  है  और  उनकी  स्थिति  बहुत  शोचनीय  उनकी  स्थि
 की  ओर  आंप  विशेष  घ्यान  दें  और  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  को  भी  आदेश  दें  ।  यह  काय॑
 हो  सकता  है  जबकि  आपका  बजट  में  अधिक  प्रावधान  हो  ।

 इन  एाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ]
 डा०  पी०  बललल  पेरूसन  :  मैं  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की

 वर्ष  1785-86  की  अनुदानों  की  माँगों  पर  कुछ  बहुना  चाहता  हू  ।
 को  जनगणना  के  अनुसार  भारत  के  9  से  14  वर्ष  की  आयु  के  बच्चों  की  संख्या

 लगभग  2,720  लाख  अगस्त  1974  में  राष्ट्रीय  बाल  नीति  लागू  की  गई  थी  ।  राष्ट्रीय  बाल
 बोर्ड  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  काम  कर  रहा  है  ।  एक  राष्ट्रीय  बाल  निधि  है  जिसको  धनराशि
 1.71  करोड़  रुपये  समेकित  बाल  धिकास  सेवा  जो  इन  बच्चों  के  कल्याण  की  य॑

 है  जिन्हें  देखभाल  और  संरक्षण  को  जरूरत  विशेष  पोषाहार  बालबाड़ी  पोषाहार  काय॑े

 क्रम  और  संयुक्त  राष्ट्र  बाल  निधि  के  चल  रहे  फिर  भी  प्राथमिक  विद्यालय  स्तर  पर
 पढ़ाई  छोड़ने  वाले  बच्चे  लगभग  60  प्रतिशत  बच्चों  की  कुल  संख्या  के  70  प्रतिशत  बच्चे
 बाल  श्रमिक  के  रूप  में  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  बाल  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  नहीं  कर

 सकी  है  |  गुरुपद  स्वामी  समिति  की  सिफारिशों  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया

 सरकार  ने  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  ही  क्रियान्वित  करने  की  परवाह  नहीं  की  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  गरीबी  होने  क ेकारण  परिवार  की  कम  आय  में  योगदान  करने  के  लिए  बाल  श्रम  आवषद्यक

 हो  गया  है  ।  सरकार  कम  से  कम  यह॒तो  सुनिश्चित  कर  सकती  है  कि  बच्चों  को  उनके  काथे  के

 लिए  पर्याप्त  मजूरी  मिले  ।

 सभापति  तमिलनाडु  में  दियासलाई  डद्योग  भोर  अन्य  राज्यों  में  बीड़ी  उद्योग  में
 बाल  श्रम  आम  बात  है  ।  उन्हें  उचित  मजूरी  नहीं  मिलती  उन्हें  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  मिलती

 उनका  दोषण  किया  जा  रहा  इन  परिस्थितियों  मैं  चाहता  हू  कि  केन्द्र  बच्चों  के  लिए
 उचित  मजूरी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  योजना  क्रियान्वित  करे  ।  उन  भ्रमानवीय  दह्ाभों  के

 बारे  में  अनेक  ग्राफीय  रिपोर्ट  हैं  जिनमें  बच्चों  को  काम  पर  लगाया  जाता  है  ।  कार्य  की  दशा

 में  संभावित  सीमा  तक  सुधार  फ़िया  जाना  चाहिए  ।

 2.59  स०  प०
 बक्‍कस  पुरुषोत्तमन  पीठासीन

 भारत  के  संविधान  में  पुरुषों  और  महिलाओं  को  समान  अवसर  और  दर्जा  दिए  जाने  की
 गारंटी  दी  हुई  के  स्वतंत्रता  अट्ूठाइस  वर्ष  बाद  भारत  में  महिलाओं  का  दर्जा  संबंधी  समिति  ने
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 1975  में  कार्यवाही  हेतु  उपयुक्त  नीति  तेयार  करने  के  लिए  कतिपय  महत्वपूर्ण  बातें  सरकार  के

 समक्ष  रखीं  थीं  ।

 न  केवल  राष्ट्रीय  स्तर  पर  परन्तु  राज्य  स्तर  पर  भी  मागेनि्देक्षों  के  रूप  में  महिलाओं  के

 लिए  कार्यवाही  की  एक  राष्ट्रीय  योजना  तत्काल  तंयार  की  मुझे  नहीं  पता  इस  राष्ट्रीय
 योजना  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  |  अब  महिलाओं  के  लिए  एक  नई  नीति  तंयार  की  जा  रही  है  +

 इस  प्रकार  दोबारा  प्रयास  करना  बेकार  का  काम  लगता  केरल  के  सिवाय  महिलाओं  को  कहीं
 भी  सम्पत्ति  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हाल  ही  में  सर्वोच्चि  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा

 है  कि  विवाह  में  दिया  गया  जवाहरात  ओर  अन्य  मूल्यबान  वस्तुएं  विवाहित  महिला  की

 हैंनकि  और  पति  जंसी  कि  अब  प्रथा  यह  महिलाओं  की  भलाई  के  लिए  स्वागत

 परियतंन

 3  झन्प०

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोडे  पूरे  देश  में  लगभग  12,000  स्वच्छिक  संगठनों  की  सहायता

 करता  है  ।  यह  स्वेच्छिक  क्षेत्र  के  यिए  संरक्षण  प्रदान  करने  वाले  एक  संगठन  के  हूप  में  उभरा

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  दिल्‍ली  से  उन  योजनाओं  का  प्रभावी  पयंवेक्षण  नहीं  कर

 सकता  है  जिनके  लिए  वह  अनुदान  देता  हमारे  यहां  राज्य  समाज  कल्याण  बोडं  हैं  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ब्रोड़  द्वारा  स्वेच्छिक  संगठनों  को  दिए  जाने  वाला  अनुदान
 राज्य  समाज  कल्याण  बोर्डों  के  माध्यम  से  दिया  ऐसे  अनेक  स्व्रेज्छिक  संगठन  हैं  जो  केन्द्रीय

 समाज  कल्याण  वोड  को  लेखे  का  लेखा  परीक्षित  विवरण  नहीं  देते  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 बोर्ड  भी  लेखाओं  के  ऐसे  लेखा  परीक्षित  विवरण  लेने  में  अपने  प्राधिकार  का  प्रयोग  करने  में

 ढीला  है|

 यह  अच्छा  है  कि  इस  संबंध  में  राज्य  समाज  कल्याण  बोडं  अपने  प्राधिकार  का  प्रयोग

 रते  हैं  और  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  वोडं  द्वारा  आवंटित  घनराशि  का  उचित  उपयोग  करने  में

 देते  हैं  ।

 जँसा  कि  हमारे  पास  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  के  लिए

 एक  संसदीय  समिति  हमें  इस  वर्ष  महिला  कल्याण  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  बनानी

 इस  समिति  को  अन्य  समितियों  के  समान  काये  करने  के  अधिकार  प्राप्त  चाहिए  ।

 इस  संसदीय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफा  रिशें  सभा  के  माध्यम  से  सरकार  को  भेजी  जानी

 विश्वविद्यालयों  के  परिसरों  में  अब"नशीली  दवाओं  का  उपयोग  बढ़  गया  है  |  बीसबीं  सर्द

 के  इस  अभिशाप  से  राष्ट्रीय  सम्पदा  का  हनन  हो  रहा  मेरा  सुकाव  है  कि  छात्रों  को  नशीली

 दवाओं  से  दूर  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  जाने  युवा  पीढ़ी  को  समाज  का  बोझ

 बनने  से  रोका  जाना  चाहिए  |  मैं  छात्रों  में  नशीली  दवाओं  की  लत  का  उदाहरण  दे  सक्रता  हू  । पट
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  अन्नामलाई  विश्वविद्यालय  है  और  तमिलनाडु  के  तिरुचि  जिले  में  एक

 रीजनल  इ  जीनियरिंग  कालेज  है  ।

 संविधान  के  अनच्छेद  47  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  मादक  पेयों  और  स्वास्थ्य  के लिए

 हानिकर  औषधियों  के  ओौषधीय  प्रयोजनों  से  अतिरिक्त  उपयोग  का  प्रतिषेध  करने  का  प्रयास

 करेगा  ।
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 हम  देखते  हैं  कि  शासन  मादक  पेयों  और  नशीली  दवाओं  के  उपयोग  को  बढ़ावा  दे  रहा
 है  ।  तमिलाडु  में  पूजा  स्थलों  के  निकट  प्राथमिक  और  माध्यमिक  विद्यालयों  के  भवनों  के  साथ
 भौर  ओद्योगिक  स्थापनों  के  क्षेत्र  में  ताड़ो  की  दुकानें  खोली  गई  ये  दुकानें  24  घंटे  खुनी
 रहती  लोगों  को  भाकषित  करने  के  लिए  ध्वनि  विस्तारकों  का  उपयोग  किया  जाता

 तमिलनाडु  में  यह  दृद्य  आम  बात  है  कि  कॉफो  अथवा  चाय  पीने  के  बजाय  लोग  शराब  पीने  के
 लिए  सुबह  ताड़ी  की  दुकानों  में  जाते  हैं  ।

 हम  देश  का  भविष्य  बर्बाद  नहीं  कर  सकते  पहले  कि  यह  रोग  हमारे  काबू
 से  बाहर  हो  हमें  इसे  रोकना  नशाबंदी  से  होने  वाली  राजस्व  की  हानि  के  बदले
 में  राज्य

 को  100%  अनुदान  देने  में  केन्द्र
 को  हिचकना  नहीं  हम  शराब  के  बढ़ते  हुए

 उपभोग  से  राष्ट्र  का  निर्माण  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  देश  भर  में  नशाबन्दी  लागू  करने  क ेलिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार
 किया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  माननीय  सभापति  आज  सदन  में  समाज  कल्याण  एवं
 महिला  वल्याण  की  अनुदान  मांगों  पर  बहस  हो  रही  मैं  इसके  समर्थन  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ
 हैं  ।  इस  मंत्रालय  का  काये  क्षेत्र  और  सभी  मंत्रालयों  के  कार्य  क्षेत्र  से बिशेष  है  ।  जीवन  का  कौन  सा ष्र

 ऐसा  अ'ग  है  जो  समाज  कल्याण  और  महिला  कल्याण  के  तहत  नहीं  आता  ।  लेकिन  मंत्रालय  के  हिसाब
 से  कछ  ही  विषय  इस  मंत्रालय  के  तहत  रखे  गए  विशेष  रूप  से  बच्चों  से  संबंधित

 अनुसूचित  जाति  एवं  जन-जाति  तथा  कुछ  वे  लोग  जो  मानसिक  रूप  से  रोगी

 हैं  या  कुछ  जो  असाध्य  रूप  से  पीडित  जिनका  कोई  उपचार  या  निदान  नहीं  लेकिन  कुल
 मिलाकर  समाज  का  यह  सब  कुछ  नहीं  समाज  के  जितने  भी  अंग  हैं  वे  समाज  कल्याण  के

 तहत  भाते  हैं  |  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  तो  यह  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  हर  क्षेत्र  में

 उनको  देखना  समय  बहुत  कम  है  और  बातें  बहुत  ज्यादा  हैं  इसलिए  मैं  अपने  आपको

 एक  सीमित  दायरे  में  ही  रख  गा  ।  हमारे  क्षेत्र  में  माढ़ा  के  तहत  कुछ  आंगनवाड़ी  खोले  गए  हैं  ।

 उनको  देखने  पर  मालूम  हुआ  कि  जो  खाद्य  पदार्थ  वहां  भेजे  जाते  मैं  आपको  यहां  कंसे  विद्वास

 दिलाऊ  कि  वे  सब  चीजें  बिल्कुल  अखाद्य  रूप  में  होती  हमने  कभी  उनको  बंटते  हुए  भी  नहीं

 देखा  है  कि  किस  तरह  से  उनको  बांटा  जाता  अगर  जल्दी  चले  जाए  तो  कहा  जाता  है  कि

 दाम  के  टाइम  बांटंगे  । उस  वक्‍त  जाए  तो  कह  देते  हैं  कि  सुबह  बांट  चुके  जो  सुविधाएं  और  “>

 साघन  दिए  जाते  वे  मुश्किल  से  ही  वितरित  हो  पाते  अगर  कोई  जागरूक  व्यक्ति  उस

 समाज  या  मौहल्ले  में  होता  है  तो  उसकी  देखभाल  हो  जाती  जहां  पर  सीध-प्ताद  लोग

 उनको  कोई  नहीं  देखता  है  |  मैं  यह्‌  कहना  चाहता  हूं  कि  सोसायटी  को  जो  लाभ  आप  देना  चाहते

 बह  उनको  मिलना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति  क्षेत्र  से  आया  हूं  इसलिए  उसके  बारे  में  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  ।  हिन्दुस्तान  को  आजाद  हुए  आज  संतीस  वर्ष  हो  ब॒के  उसी  वक्‍त  से  सरकार
 ओर  सभी  पार्टियां  इस  प्रयत्न  में  हैं  कि  देश  से  छुआछूत  मिटा  दी  मुझे  बड़ी  निराशा  के
 साथ  कहना  पड़ता  है  कि  आज  देश  के  अन्दर  छुआछूत  बरकरार  गावों  दिल्‍ली  में  और
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 सभी  बड़े  शहरों  में  मोजूद  है  ।  वहां  पर  खाट  की  लड़ाई  यहां  पर  कुर्सी  की  लड़ाई  वहां

 पर  आज  भी  उसी  तरह  से  उनको  परेशान  किया  जाता  उस  चीज  का  आज  तक  उन्मलन
 नहीं  हुआ  है  ।  सबसे  दुखद  स्थिति  हम  यह  देखते  हैं  कि  एक  आदमी  का  मेला  दूसरे  आदमी  के

 कलम

 सिर  पर  ढोया  जाता  मैं  यह  समझता  था  कि  दायद  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  चीज  को  रिपोर्ट

 में  जोड़ा  होगा  कि  देश  के  अन्दर  से  मेला  ढोने  की  प्रथा  समाप्त  मुझे  आएचर्य  हुआ
 कि  इस  तरह  की  कोई  बात  उसमें  नहीं  है  ।  हम  लोग  कितना  ही  विकास  कर  लें  और  कितना  ही
 आगे  बढ़  जाएं  अगर  समाज  के  अन्दर  यह  व्यवस्था  जारी  है  तो  जो  विकास  हुआਂ  है  वह  सब  बेकार

 हो  जायेगा  ।  बारिक्ष  क ेसमय  वह  मेला  उस  ब्यक्ति  के  किस  अंग  से  नहीं  छूता  ।  यह  सबसे  दुखद
 स्थिति  है  |  टाप  प्रायोरिटी  पर  इस  काम  को  लेना  इसको  चाहे  किसी  भी  योजना  में

 कीजिए  या  इसके  लिए  साधन  जुटाइए  या  मशीनें  बगरह  इस  सम्बन्ध  में  विदेशों  की

 स्थिति  यह  है  कि  वहां  इस  प्रथा  का  सर्वथा  उन्मूलन  हो  चूका  वहां  सिर  पर  मेला  ढोने  की

 प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  है  तो  उसी  तरह  हमारे  देश  में  भी  इस  कुप्रथा  को  समाप्त  क्यों  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  काम  को  टोप  प्रियौरिटी  के  आधार  पर

 समाप्त  कर  देना  चाहिए  तभी  हमारे  समाज  का  अधिक  से  अधिक  कल्याण  हो  सकेगा  ।

 समाज  कल्याण  कायेक्रमों  के  माध्यम  से  हमारे  देश  को  बहुत  लाभ  हुआ  इसमें

 कोई  शक  नहीं  है  और  उनको  नकारा  नहीं  जा  सकता  ।  हरिजन  छात्रों  को  जहां  छांत्रवत्तिथां  मिली

 उनके  लिए  जगह-जगह  छात्रावास  बनाए  गए  हैं  ओर  उनको  अच्छी  से  अच्छी  तालीम  देने  का

 देने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  फिर  भी  हम  भाज  ऐसा  अनुभव  करने  इतना  सब  होते  हुए
 जो  कुछ  उनको  दिया  गया  वह  बहुत  कम  नाकाफी  है  तथा  उद्ममें  और  ज्यादा  इजाफा  ए
 जाने  की  जरूरत  उसमें  बढ़ोतरी  की  आवश्यकता  जिप  तरीके  के  छात्रांवास  इन  लोगों  के

 लिए  बनाए  गए  मैं  समझता  हूं  कि  वे  छात्रों  की  मिनिमम  नीड  को  पूरा  कर  सवते  हैं  ।  जंसे

 छात्रावास  सम्पन्न  वर्ग  के  बच्चों  को  मिलते  बसे  छात्रावास  वे  नहीं  .  हैं  बल्कि  सामान्य  से  भी

 कम  हैं  ।  इसलिए  इसमें  भी  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 हरिजन  आदिवासी  छात्रों  को  जो  छात्रवृत्ति  दी  जाती  आजबल  महंगाई  इतनी

 भरढ़  चको  है  कि  छात्रवृत्ति  उनके  लिए  नाममात्र  की  प्रतीत  होती  है  ।  दूसरे,.वह  छात्रों  और

 छात्राओं  को  नहीं  दी  किसी  सकल  में  20  प्रतिशत  सी  में  25  प्रतिशत  को  और

 किसी  स्कूल  में  30  प्रतिशत  छात्रों  को  हो  मिल  पाती  मेरा  निवेदन  है  कि  जितने  हरिजन
 और  भादिवामी  बच्चे  किसी  सकल  में  पढ़ते  उन  सबको  छात्रव॒त्ति  मिलनी  चाहिए  और

 काम  के  लिए  हमें  एक  एक्रीकृत  योजना  बनानी  चाहिए  जिसके  तहत  उंनको  पूरा  लाभ  मिल  सके  ।

 इसके  अलावा  उनके  लिए  बुक  बंक  भी  तैयार  किया  जाना  चाहिए  जिमके  माध्यम  से  वे  अपनी

 ई  ग्रागे  बढ़ा  सकें  ।  बरना  समाज  का  ऐसा  दिमाग  बनता  है  कि  वे  लोग  अमृक  स्थान  से

 पढ़  कर  आ  रहे
 हैं  वहां  से  पढ़कर  के  आ  रहे  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था  ब-रनी  चाहिए  कि  ऐमी

 कोई  बात  न  हो  ।

 जहां  तक  रिजर्वेशन  और  दूसरी  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  उनको  इसीलिए  दी

 थीं  क्योंकि  यह  वर्ग  संमाज  में  दूसरे  बर्गों  से पीछे  रह  गया  राजनंतिक  और  सामाजिक  आधार
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 पर  उनको  बढ़ावा  देने  के  लिए  ये  स्रारे  प्रावधान  किए  गए  मैं  चाहता  हूं  कि  यदि  सरकार

 उनको  बढ़ावा  देना  ही  चाहती  है  तो  पूरा  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  अन्यथा  उनको  लोभ  नहीं
 ध्

 जहां  तक  छुआछूत  मिटाने  का  सम्बन्ध  पहले  से  स्थिति  बहुत  बदल  चुकी
 कुछ  हमारे  यहां  अन्तर्जातीय  विवाह  भी  हुए  कुछ  अन्तर-धर्मं  विवाह  भी  हुए  हैं  और  झसमें
 कार  को  तरफ  से  कुछ  इन्सन्टिव  भी  दिए  जा  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  हन  हन्सन्टिष्ज  को  और

 भी  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  तभी  यह  प्रवृत्ति  और  आगे  बढ़  सकेगी  ।

 यहाँ  कुछ  बहनों  ने  चर्चा  की  कि  समाज  से  दहेज  प्रथा  का  उन्मूलन  होना  चाहिए  लेकिन

 उसका  समापन  तभी  सम्भव  है  जब  लड़का  लड़की  से  और  लड़की  लड़के  से  अपने  आप  शादी

 करे  ।  यदि  माता-पिता  का  उसमें  हाथ  रहेगा  तो  हम  इस  क्‌प्रथा  से  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  और

 यह  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  रहेगी  ।  इसलिए  सोसायटी  में  अन्तर्जातीण  विवाह  और  अन्तर-धर्म

 विवाह  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  को  तरफ  से  क॒छ  प्रोत्साहन  मिलना  बहुत  जरूरी  है  ।

 यहां  पर  विकलांगों  के  बारे  में  काफी-.कछ  प्रावधान  किया  गया  है  लेकिन  हम  लोग

 लांग  छात्रों  को  तालीम  देकर  जिस  तरह  भागे  बढ़ाना  चाहते  उनको  काम  धंधे  सिखाकर  अपने

 पैरों  पर  खड़े  होने  के  लिए  सक्षम  बनाना  चाहते  उसके  पीछे  मल  भावना  यही  है  कि
 वे

 लोग

 समाज  में  कमजोर  बगं  में  आते  हैं  और  इसीलिए  सरकार  उनको  सहायता  देना  चाहती  हमारे

 राजस्थान  में  तो  विकलांगों  के  लिए  सर्विसेज  भौर  दूसरे  स्थानों  में  दो  प्रतिशत  का  रिजर्वेशन  दिया

 गया  है  लेकिन  मैं  देखता  हु  कि  यह  रिजवेशन  देश  के  अन्य  स्थानों  पर  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हु  कि

 वैसे  तो  उनके  लिए  दो  प्रतिशत  रिजबेंशन  भी  नाकाफी  लेकिन  इतना  तो  कम  थे  कम  उनके

 लिए  भारत  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  किया  ही  जाना  यदि  सम्भव  हो

 तो  इस  प्रतिशत  को  और  भी  ज्यादा  किया  जा  सकता  है

 इसी  तरह  जहां  तक  वद्ध  और  मशकत  लोगों  का  प्रश्न  उनकी  सहायता  के  लिए

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  दो-तीन  तरीके  की  योजनाएं  बनायी  गयी  हैं

 कछ  लोगों  को  तो  पेंशन  दी  जा  रही  है  जो  कि  वद्ध  हो  गए  हैं  और  जो  लोग  अशकत  कछ  ऐसे

 ल  लिए  आवास  या  छात्रावास  खोले  गए  मेरा  निवेदन  है  कि  पेंशन  के  रूप  में  जो  उनको

 40  रुपया  दिया  जाता  बहुत  ही  कम  है  भौर  बिल्कुल  नाकाफी  उसको  बढ़ाकर  कम

 से  कम  100  रुपये  महावार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  अपना  जीवन-यापन  ठीक  से  कर  सके  ।

 जो  छात्रावास  उनके  लिए  रखे  गए  विकलांग  और  अशक्त  जिनके  नाम  हैं

 उनमें  भी  ऐसी  सुतविधायें  रखिए  जो  वृद्ध  और  अशक्त  अवस्था  के  हों  उनको  जो  भी  कुछ  खाना

 मिले  वह  ऐसा  होना  चाहिए  कि  वे  उत्तको  चत्रा  सकें  और  उसको  वे  टेस्ट  लेकर  खा  वरना

 भाज  तो  उनकी  व्यवस्था  कोई  अच्छी  और  सुधरी  हुई  नहीं  है  ।

 दो  बातें  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  यह  क़रि  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जन  जाति  के  लोगों  के  लिए  एक  यह  प्रावधान  सरकार  को  ओर  से  है  कि  उनके  ऊपर  जुल्म
 या  उनके  ऊप  दती  होती  तो  उसके  लिए  उनको  लीगल  एड  सरकार  की  तरफसे

 दी  जाएगी  ।  लेकिन  यह  लीगल  एड  कुछ  इतनी  काम्प्लिकेटेड  हो  गई  उसको  इसना  उलमा
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 दिया  गया  है  कि  वह  लीगल  एड  उन  तक  पहुंच  नहीं  उन  तक  पहुंचना  बहुत  मुद्िकल  होता
 इसलिए  उनको  सिम्पलीफाई  किया  जाना  ताकि  उन  लोगों  को  उसका  लाभ  मिल

 सके  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  आवास  समितियां  बनाई  गई  जो  व्यवस्था  इन  गरीब  तबकों
 के  लिए  राज्य  को  तरफ  से  उसमें  देखा  जाता  है  कि  उनको  एक-दो  किस्‍्त  दे  देते  उसके  बाद

 कुछ  न  कुछ  अड़ुंगा  ऐसा  खड़ा  कर  देते  हैं  जिससे  वह  मकान  तो  पूरा  बना  नहीं  पाते  बल्कि

 उपहास  के  पात्र  हो  जाते  इसलिए  सरकारी  मशीनरी  को  या  जो  इस  काम  के  लिए  उनको
 इस  प्रकार  के  निर्देश  विशेष  रूप  से  दिए  जाए  कि  जो  मकान  बनने  चालू  हुए  हैं  उनको  पूरा-पूरा
 बनाकर  छोड़ा  उनको  बीच  में  ही  धन  अभाव  के  कारण  न  छोड़ा  जाए  /  बहुत-बहुत
 धन्यवाद  ।

 ]
 री  बो०  सोभनाड्रीसवरा  राव  :  हमारे  संविधान  राज्य  की  नीति  के

 निदेशक  तत्वों  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  डल्लिखित  है  :---

 अपने  लोगों  के  आहार  पुष्टितल  और  जीवन-स्तर  को  ऊंचा  करने  तथा
 लोक-स्वास्थ्य  के  सुधार  को  अपने  प्रार्थामक  कत्तंव्यों  में  से मानेगा  तथा  विशेषतया  मादक
 पेयों  और  स्वास्थ्य  क ेलिए  हानिकर  भौषधियों  के  ओषधीय  प्रयोजनों  से  अतिरिक्त
 उपभोग  का  प्रतिषेध  करने  का  प्रयास  करेगा  ।”'

 परन्तु  हमारी  स्वतन्त्रता  और  स्व-शासन  के  37  वर्ष  बाद  मुझे  खेद  है  कि  हम
 कथित  उद्देश्य  के  निकट  भी  नहीं  पहुंच  पाये  हैं  ।  वास्तव  में  कंलॉरी  और  प्राटीन  की  कमी  छाटे
 बच्चों  और  गर्भवती  तथा  दूध  पिलाने  वाली  महिलाओं  के  लिए  विशेष  रूप  से  हानिकारक

 प्रोटोन  की  कमी  से  बच्चों  की  कोशिकाओं  की  संख्या  बम  हो  जाती  है  जो  मानसिक  विकास  के

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है ंभौर  इससे  मानसिक  विकास  में  बाधा  पड़ती  है  और  वास्तव  में  1951

 देश  में  प्रतिदिन  प्रोटीन  की  प्रति  व्यक्ति  औसत  उपलब्धता  2.15  भौंर  थी  जबकि  1974  में

 पोषणाहार  से  वंचित  हैं  ।  कुपोषण  से  बच्चों  में  रोग  के  संक्रम  लू  मुकाबला  करने  की  क्षमैता  कम

 हो  जाती  है  ।

 अत्यधिक  गरीबी  के  कारण  देश  में  जिस  प्रकार  कुपोषण  हो  रहा  है  उससे  अनेक  बीमारियों

 आती  हैं  और  लाखों  लोग  मर  जाते  हैं  ।  इस  सत्र  में  भी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  लगभग  53

 प्रतिशत  ग्रामीण  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हमारे  ग्रामीण  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्कूल
 जाने  से  पहले  की  आयु  के  हमारे  लगभग  10  प्रतिशत  बच्चे  सदेव  बीमार  रहते  हैं  और  पर्याप्त

 पोषण  अभाव  में  देश  में  प्रति  वर्ष  लाखों  गर्भबती  महिलाएं  तथा  पांच  वर्ष  तक  को  आयु  के

 बच्चे  मर  रहे  भाप  भलीभांति  जानते  हैं  कि  दूध  विशेषकर  बच्चों  के  लिए  महत्वपूर्ण  भाहार

 ब्पाः  3  कि  — आाडो  हि  तर  a  न ।  हि
 ।
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 जानकारी  दी  थी  कि  वर्ष  में  देश  में  अ्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  उपलब्धता  48.2
 किलोग्राम  थी  और  बर्ष  भर्थात्‌  में  अर्थात्‌  30  वर्षों  क ेबाद  यह  कम  होकर  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति
 भहीं  कि०  ग्रा०  रह  गई  ।  अर्थात्‌  हमारे  डेरी  उच्चोग  में  किये  गये  प्रयासों  से  स्थिति  का  मुकाबला
 भहीं  किया  जा  देश  की  मांगें  पूरी  नहीं  की  जा  सकीं  ।  लगभग  बच्चे  भपनी  खराक
 में  विटामिन-ए  की  कमी  के  प्रति  वर्ष  अन्धे  हो  रहे  हैं  ।

 हु

 हमारे  यह  कहने  के  बावजूद  कि  भिक्षावृति  को  निरुत्साहित  किया  जाना  हम
 जमीन  के  हर  हृश्  पर  एक  आदमी  को  भीख  मांगता  हुआ  देखते  हैं--यदि  हमें  कोई  भिल्लारी

 महीं  मिला  तो  हमें  आएचये  होगा  ।  उत्तर  भारत  में  ठड़े  मौसम  से  पर्याप्त  रक्षा  के  श्रभाव  में
 अनेक  लोग  प्रति  वं  मर  जाते  सरकार  को  इस  कटु  वास्तविकता  की  जानकारी  इन
 परिस्थितियों  में  बच्चों  का  स्वास्थ्य  सुधार  के  लिए  यह  करोड़  रुपये  के  नियतन  से  क्या  प्रयोजन
 सिद्ध  होगा  ?  इतना  अवदय  है  कि  सरकार  ने  यह  माना  है  कि  हसे  प्रथम  प्राथमिकता  के  रूप
 में  लिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  जो  धन-राशियां  दी  गई  हैं  वे  पर्याप्त

 नहीं  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विभाग  के  अधीन  कार्यरत  विभिन्‍न  संस्थाओं  के  बारे  में

 विस्तारपूवंऊ  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  उनके  द्वारा  किये  गये  कार्य  की  सराहना  करता  हूं  परन्तु  मैं  यह
 धताना  चाहूंगा  कि  संस्थाओं  की  संख्या  बढ़ाने  और  उनके  कार्यकरण  का  क्षेत्र  बढ़ाने  तथा  उन

 संस्थाओं  के लिए  और  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की  बहुत  आवश्यकता  इस  सम्प्न्ध  में

 मैं  तमिलनाडु  और  आनध्र  प्रदेश  में  अपने  उस  अनुभव  के  बारे  में  सरकार  को  बताना  चाहूंगा  जो

 सकल  जाने  वाले  बच्चों  को  पोषक  आहार  प्रदान  करने  के  बारे  में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के

 लिए  भोजन  प्रदान  करने  पर  तमिलनाडु  सरकार  करोड़  करोड़  रुपये  से अधिक  ख्ं  कर  रही  है
 और  हमारो  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  लगभग  53  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रही  है  जिसका  उद्देष्य  बच्चों

 को  पोषक  आहार  प्रदान  करना  जिनमें  से  अधिकांश  बच्चे  पिछड़  वर्गों  और  समाज

 के  गरीब  लोगों  के  चूंकि  50  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  इसलिये  हमारी

 सरकार  ने  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  मैं  सुराव  देता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  आगे  आकर  इस

 मद  पर  अपनी  निधियों  से  50  प्रतिशत  व्यय  उपलब्ध  कराना  चाहिये  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  बिधवाओं  की  दशाओं  पर  विद्चार  कीजिए  ।  उसका  पति  नहीं

 है  और  बच्चे  उसकी  परवाह  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  उसकी  क्‍या  ददढ्षा  होगी  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार

 ने  वृद्ध  विधवाओं  को  पेंशन  देने  की  योजना  चलाई  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  भारत  सरकार  इस

 योजना  के  उद्देश्यों  को समझे  और  इस  योजना  को  भारत  सरकार  को  योजना  के  रूप  में  स्वीकार

 करे  तथा  सभी  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  चलाये  और  गरीब  बिधवाओं  को  पेंशन  प्रदान  करे  |

 स्वतन्त्रता  के  37  बर्षों  के  बाद  भी  करोड़ों  ग्रामीण  महिलाओं  को  काल
 शौचादि  से  निवत्त  होने  के समय  बेहद  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़  रहा  मुझे  हैरानी  है
 कि  महिला  कल्याण  के  एक  कार्यक्रम  के  रूप  में  महिलाओं  के  लिए  सावंजनिक  शौचालय  के  विचार
 से  क्यों  नहीं  स्वीकार  किया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए
 कि  पांच  लाख  अठदृत्तर  हजार  गांवों  में  से  कितने  गांवों  में  महिलाओं  के  लिए  कम  से  कम  एक

 सादेजनिक शौचालय की व्यवस्था की यई है ।
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 जपपपययया  कारक

 जहां  तक  प्रावधान  का  सम्बन्ध  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की
 बात  है  कि  तमिलनाडु  और

 गुजरात  को  छोड़कर  राज्य  सरकारें  और  पर  उत्पाद-शुल्क  को  आय  उत्पन्न  करने
 वाले  उपायों  के  रूप  में  ले  रही  इसका  अत्यन्त  भयावह  और  शोचनोय  पहलू  यह  है  कि  युवक
 भी  जो  अवयस्क  इस  दुभग्यपूर्ण  बुराई  की  लत  के  शिकार  हो  जाते  हैं  जिपके  विरुद्ध  राष्ट्र-पिता
 अपने  जीवनपयेंन्त  लड़ाई  लड़ते  रहे  ।

 नौकरी-पेशा  महिलाओं  के  लिए  महिला  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  धनराशि

 के  नियतन  में  वृद्धि  की  जानी  बाल  सेबक  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  और  असहाय  महिल्ताओं  के

 लिए  प्रशिक्षण  के  लिए  होस्टलों  के  निर्माण  हेतु  घनराशि  के  नियतन  में  वृद्धि  कीजिए  ।  इस  संबंध

 में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  रायलसीमा  सेवा  समिति  बहुत  अच्छी  सेवा  कर  रही

 है  ।  सरकार  ने  उसे  पुरस्कार  दिया  अकेली  सरकार  ये  सब  कल्याण-कार्य  नहीं  सकती  इसलिए
 कई  अन्य  कल्याणकारी  संमठनों  को  प्रोत्साहित  करना  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  आपको  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  भी  शामिल  करना  होगा  ।  सरकार  को  ऐसी  फिल्मों  पर  कड़ा  सेंसर  लगा  देना  चाहिए
 जिनमें  अपराध  और  यौन  दर्शाया  गया  हो  ।  इन  फिल्मों  का  समाज  में  बहुत  ही  छोटे-छोटे  बच्चों

 के  मानसिक  विकास  पर  बुरा  असर  पड़ता  है  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहुंगा  कि  129  करोड़  रुपये  का  नियतन  बहुत  ही  थोड़ा  है  भौर  इसे

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 सके  डिनेवियन  देशों  में  गर्म  से  कश्न  तक  सामाजिक  सुरक्षा  प्रणाली  उस  स्तर  तक
 चने  में  हस  देश  को  कई  वर्ष  और  लग  सकते  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  समृद्ध
 व्यक्तियों  पर  सामाजिक  कर  लगाये  ।  आपने  उद्योगपतियों  और  बड़े-बड़े  घरानों  की
 आय  पर  आय  कर  की  दर  कम  की  है  ।  उनकी  सेकड़ों  करोड़  रुपये  की  आय  उनकी  आय  कर
 की  दर  कम  की  गई  है  अब  मैं  सरकार  को  सुझाव  देता  हूं  कि  वह  समृद्ध  व्यक्तियों  पर  यह
 जिक  कर  लगाये  ।  इस  सामाजिक  कर  की  वसूली  से  प्राप्त  राशि  का  ऐसी  गर्भवती  महिलाओं  को
 भोजन  प्रदान  करने  के  लिए  उपथोग  किया  जा  सकता  है  जिन्हें  न  केवल  अपनी  ही  अपितु  गर्म  में
 जो  बच्चे  हैं  उनकी  भी  देखभाल  करनी  होती  अतः  यह  समय  की  जोरदार  पुकार  है  ।  इस

 समय  सरकार  को  विद्यमान  संसाधनों  से  इन  सब  कामों  के  लिए  अपने  बजट  में  से  आवश्यक

 राधियां  प्रदान  करने  में  कठिनाई  हो  सकती  अतः  मैं  यह  सामाजिक  कर  लगाने  ही  प्रस्ताव
 करता  हूं  ।  ऐसा  दूसरे  देशों  में  किया  जाता  है  भौर  वहाँ  के  लोग  यह्‌  कर  बहुत  ही  प्रसन्नता  पूर्वक

 देते  हैं  ।  हमारे  देश  में  सामाजिक  कर  के  रूप  में  जो  राशि  वसूल  की  उसका  गरीब
 बती  विशेषकर  समाज  के  पददलित  और  कमजोर  वर्गों  की  पर  खर्च  किया
 जा  सकता  है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  जल्दी  ही  सामाजिक
 कर  लगाने  का  प्रस्ताव

 श्रीमती  किशोरी  तिह  :  हस  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  में  माग
 लेने  के  लिए  मुझे  अवसर  देने  के  लिए  मैं  सभापति  का  धन्यवाद  करती  हूँ  ।

 सबसे  पहले  मैं  प्रधानमंत्री  का  धन्यवाद  करती  हूं  जिन्होंने  महिलाओं  और  बच्चों  की
 स्थाओं  और  कल्याण  की  देखभाल  करने  के  लिए  एक  अलग  मंत्रालय  बनाया  यह  मन्त्रालय
 ऐसी  व्यक्ति  के  हाथों  में  सॉँपा  गया  है  जो  इन  समस्याओं  के  प्रति  अपनी  जागरूकता  के  लिए  प्रसिद्ध
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 जो  महिलाओं  और  बच्चों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  गहरी  सदूभावना  रखती  हैं  और  कठिन
 परिश्रम  करती  हैं  ।

 इस  मंत्रालय  के  गठन  से  इस  देश  की  दुखी  जो  लगभग  36  करोड़  50  लाख

 को  नई  आशा  मिली  हमारे  देश  के  विकास  में  हमारे  स्वाधीनता  संग्राम  के  दिनों  से  ही

 महिलाओं  द्वारा  अदा  की  गई  भूमिका  को  इससे  मान्यता  मिलती  इसके  इलावा  ऐसे  देश

 जहां  की  आधी  जनसंख्या  गरीबी  के  रेखा  से  नीचे  हमारी  जिन्हें  भर-पेट  खाना  नहीं
 मिलता  जो  कम  शिक्षित  हैं  और  पुरुषों  की  अपेक्षा  जिनको  रोग  जल्दो  धर  लेते  द्वारा
 चाप  सही  जा  रही  तकलीफों  को  महत्व  दिया  गया  है  ।  हाल  में  ही  किए  गए  अध्ययन  का  अनुमान
 है  कि  तीसरे  विश्व  के  देशों  में  परिवार  में  महिलाओं  द्वारा  किये  गये  जिसके  बदले  उन्हें  कुछ
 नहीं  मिलता  इंघन  की  लकड़ियां  और  पानी  घरेल  कार्य  बच्चों  का पालन-पोषण  करने

 पशुओं  को  पालने  और  शेष  काम  करने  इन  सबको  मिलाकर  महिलाओं  का  योगदान  धन  के  संदर्भ

 में  तीस  डालर  से  भी  अधिक  बनता  भारत  में  यह  राशि  कितनी  इसका

 अनुमान  हमारे  पास  नहीं  है  ।  परन्तु  यह  हजारों  करोड़  रुपये  बैठता  है  ।  यह  श्रम  को  जिसके  बदले

 कुछ  नहीं  मिलता  धन  राधि  में  आँका  जाये  तो  किसी  प्रतिफल  के  किए  गए  इस  काय॑ਂ  से

 हमारी  राष्ट्रीय  आय  25  से  30  प्रतिशत  तक  बढ़ेगी  ।  हम  महिलाओं  के  रहन-सहन  की  दछ्षा

 सुधारने  में  किस  प्रकार  मदद  कर  सकते  हैं  ?  शायद  हम  यह  कार्य  रसोई  घर  से  आरम्भ  कर  सकते

 हैं  और  कोल्ह  के  बेल  की  तरह  घर  के  काम  के  बोक  को  हटाकर  यह  कार्य  कर  सकते  अनेक

 यर्षों  पहले  हमारी  महिलाओं  में  अदम्य  साहस  की  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  महसूस  की

 थी  और  उन्होंने  विजान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  महिलाओं  द्वारा  किए  जाने  वाली  कड़ी  मेहनंत

 के  अनुसंधान  के  लिए  एक  सेल  बनाया  लगन  से  किए  गये  इस  अनुसंधान  के  नए-नए  परिणाम

 निकले  हैं  ।  एक  परिणाम  है  घुआरहित  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रतिवर्ष  राज-सहायता  प्राप्त

 धुएं-रहित  लाखों  चुल्हे  वितरित  करने  का  कार्यक्रम  चलाया  जाना  चाहिए  ताकि  पाँच  वर्षों  में  गाँवों

 के  पचास  लाख  घरों  में  महिलाओं  को  प्रतिदिन  धुएं  का  सामना  करने  से  बचाया  जा  सके  जिससे

 उनकी  भाँखें  खराब  होती  हैं  और  उन्हें  क्षय  रोग  ज॑से  रोग  लग  जाते

 यदि  हमारे  महिला  कल्याण  कार्यक्रम  का  उदहेश्य  निरक्षरता  आदि

 जिनसे  हमारी  महिलायें  ग्रसित  के  भार  को  समाप्त  करना  है  तो  गांवों  के  घरों  से  यह  कार्य

 आरम्भ  करना  होगा  ।  महिलाओं  को  इंधन  की  लकड़ी  का  बजन  ढोमे  ओर  पानी  लाने  के  कामों  से

 मुक्ति  दिलाने  के  लिए  ठोस  कार्यवाही  योजना  बनानी  होगी  ।  अब  समय  आ  गया  है  जब  हम

 समुदायिक  बायोगस  संयंत्रों  का  प्रयोग  करें  और  नलकपों  की  संख्या  में  भी  भ्रृद्धि  इसके

 अलावा  एक  ओर  गांवों  में  सफाई  के  कार्य  को  बायो-गेंस  उत्पन्न  करने  के  कार्य  के  साथ  जोड़कर

 तथा  दूसरी  ओर  सामाजिक  काबंनिक  खाद  की  सप्लाई  तथा  अन्य  लाभ  पहुंचा  कर  इस
 कार्यक्रम  द्वारा  गांवों  में  आाथिक  सुधार  करने  और  सावंजनिक  स्वास्थ्य  में  सुधार  करने  में  योगदान

 मिलेगा  ।  ऐसे  कार्यक्रम  को  हमारी  योजना  में  प्राथमिकता  मिलनी

 छोटी  आयु  की  लड़कियों  को  भी  इस  कार्य  पर  लगाया  जाता  है  और  इसके  अलावा  उन्हें
 घर  में  शिशुओं  बी  देखभाल  करने  के  लिए  कहा  जाता  जिसके  कारण  लड़बि  यों  की  साक्षरता
 कम  है  ओर  स्कूल  छोड़ने  की  दर  अधिक

 लू
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 मेरे  विज्ञार  से  महिखाओं  को  अज्ञानता  तथा  निर्धनता  के  चु'गल  से  मुक्त
 करने  के  लिए  ठोंस  अभियान  चलाया  जामा  चाहिए  ।  बच्चों  के  लिए  काम  के  स्थान  पर  ही  दिक्षा

 का  आगोजन  करने  में  स्वेज्छिक  और  गेर  सरकारी  संगठम  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  सकते  हैं  ।

 इससे  शिक्षण  कक्षाओं  में  आभाने  के  लिए  लड़कियां  भौ  आकर्षित  होंगी  ।  इससे  शिक्षा  प्राप्त  करने

 याली  लड़कियों  कौ  संख्या  बढ़ेगी  ।  इसके  अलावा  कामकाजी  महिलाओं  के  बच्चों  की  देखभाल

 कै  लिए  गांवों  में  शिशु-केन्द्र  खोलने  जिममें  बदियां  और  दोपहर  का  खाना  दिया  दाखिला

 लेने  वाली  लड़कियों  की  संख्या  में  वृद्धि  होगी  ।

 हम  महिलाओं  के  कल्याण  कार्यों  को  तब  तक  और  अधिक  आगे  नहीं  बढ़ा  जब

 तक  दो  अम्य  चोजें  नहीं  की  महिलाओं  के  लिए  पूरक  पोषण  तथा  प्रसवोत्तर  देख-रेख

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  का  एक  अ'ग  होना  चाहिए  और  मह  कार्यक्रम  एक  अनिवाये

 दायिर्व  के  रूप  में  अधिकांश  गांवों  तक  पहुंचाया  जाना  चाहिए  ।  इससे  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा

 करने  और  उसे  बहाल  करने  में  काफी  सहायता  बाल  विवाह  तथा  दहेज  जसी

 अहितकर  फ्रथाओं  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  किया  जाना  पिछले  दिम  इस  सभा  को  यह
 जानकर  हैरानी  हुई  होगी  कि  अकेले  राजस्थान  में  मध्य  अप्रैल  में  ही  40,000  बाल  बिवाह  सम्पन्न

 हुए  ।  कुछ  विवाह  तो  ऐसे  थे  जिनमें  बुर्भाग्यशाली  दुल्हनें  अभौ  अपमे  पालने  से  हो  बाहर  निकली

 बाल  विवाह  अवरोध  अधिनियम  के  बावजूद  मह  सब  हुआ  ।  दहेज  के  खिलाफ  भी  एक

 कानून  फिर  भी  लापरबाहो  से  ऐसी  घटनायें  हो  रही  हैं  जेसे  कि  कानून  लायू  करने  वालो

 एजेंसी  मौन  खढ़ो  देख  रही  है  ।  इन  प्रथाओं  के  विरुद्ध  सामाजिक  चेतना  जगानी  यह  काये  भी

 स्वेज्छिक  संगठनों  द्वारा  किया  जा  सकता  है  ।

 भारतीय  सामाजिक  जो  राष्ट्रीय  आन्दोलम  से  पहले  आरब्भ  हुई  भी  और  जिसने

 इसे  बढ़ावा  महिलाओं  को  मुक्ति  के लिए  काफो  कुछ  किया  |

 चिनगारी  इसने  ज्लाई  वह  बुझभ  गई  होती  जबकि  महिलाओं  के  जलने  को  रोजमर्रा

 की  रिपोर्टों  से  सुधार  की  उसे  प्रवृत्ति  को  थुनः  जागृत  करने  की  आवश्यकता  महसूस  होती  है  ।

 मंत्रालय  चुनिदा  आधार  पर  राशि  मुधार  को  प्रवशि  जागृत  करने  में  सहायता  कर  सकता

 ताकि  लाखों  लोगों  का  जो  पारम्परिक  बन्धनों  से  मुक्त  होने  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  उद्धार

 हो  सके  ।  कु

 महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  अनेक  कार्यक्रमों  में  वबसक  शिक्षा  कार्यक्रम  द्वारा  दी  जाने

 बाली  कामचलाऊ  साक्षरता  के  लिए  और  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होरुटल  की  व्यवस्था  के

 लिए  योजना  भी  शामिल  है  ।  जहां  तक  वक्‍सस्‍्क  शिक्षा  के  कार्य  का  प्रइन  है  मुझे  इससे  कुछ  ज्यादा

 डम्मीद  नहीं  हाल  ही  में  बिहार  में  मधुबनी  के  एक  उप॒मण्डलीय  मजिस्ट्रेट  ने  इस  कायें  को

 एक  मजाक  बताया  है  ।

 बिहार  में  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  दो  होस्टल  जो  अपर्याष्त  हमें  ज्यादा

 होस्ठलों  की  आवश्यकता  है  ।

 मंक्रालय  के  पास  अनेक  कायें  एक  ससेकित  बाल  विकास  सेवा  काममेक्रम
 जिसके  अन्तगेत  पूरक  स्वास्थ्य  जांच  लथा  अन्य  सेवाएਂ  प्रदान  की  जाती  छः  वर्ष

 से  कम  आयु  के  बच्चों  की  देखभाल  के  लिए  क्षांगमब्चाड़ियां  मुझे  ऐसी  दो  आंगमबाड़ियों  का
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 दौरा  करने  का  सौभाग्य  मिला  ।  वहाँ  बच्चों  को  पौष्टिक  भोजन  दिया  जाना  अपेक्षित  है  ।  परंतु
 मुझे  यह  बताते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  इन  दोनों  स्थानों  पर  मूक्े  पिसा  हुआ  दलिया  दिखाया
 गया  जिसमें  कीड़े  थे  |  मैं  जान  सकती  हूं  कि  क्या  इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राएः  हुई  हैं  और

 यदि  हां  तो  किस्म  सुधारने  के  लिए  कया  कारंवाई  की  गई  मद्यनिषेध  कार्यक्रम  को  कार्यान्बित
 करना  और  घटिया  दवाइयों  को  बाजार  में  आने  से  रोकना  भी  इस  मंत्रालय  से  अपेक्षित  है  ।

 मुझे  यह  बताते  हुए  भत्यन्त  खेद  हो  रहा  है  कि  मद्य-निषेध  की  नीति  लगभग

 छोड़  दी  गई  है  और  सरकार  ने  साव॑जनिक  हित  के  विरुद्ध  शिक्षण  संस्थाओं  के  आसपास  भी  दराब

 की  दुकानें  ते  की  अनुम  दी

 दिल्‍ली  में  बहुत  से  लोग  नकली  हाराब  के  शिकार  हुए  हैं  और  मरे  क्या  मैं  जान

 सकती  हूं  कि  इस  प्रकार  की  शराब  की  बिक्री  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  क्‍या

 मद्य-निषेध  को  कड़ाई  से  लागू  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ?

 मंत्रालय  के  पास  अनेक  किस्म  के  काम  इसके  बहुत  से  अन्य  विभाग  और
 मंत्रालय  कल्याणकारी  गतिविधियों  में  लगे  हमें  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  यह  मंत्रालय

 इन  सब  गतिविधियों  के  लिए  केन्द्रीय  एजेंसी  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  अन्य  मंत्रालयों  के
 साथ  मिलकर  कंसे  काय  किया  जायेगा  ?  क्‍या  अन्तमंत्रालय  समितियां  गठित  की  जैसे

 लड़कियों  की  शिक्षा  और  उनके  दाखिले  के  सन्बन्ध  में  शिक्षा  और  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की

 पीने  के  पानी  और  सफाई  के  बारे  में  स्वास्थ्य  और  सफाई  के  बारे  में  स्वास्थ्य  और  निर्माण  तथा

 आवास  मंत्रालय  की  समिति  |  कार्यशेली  काफी  ऊचे  स्तर  पर  तंयार  की  जानी  है  ताकि  जो  भी
 योजनायें  हों  उन्हें  कारगर  तरीके  से  क्रियान्वित  किया  जा  सक  और  जो  भी  राशि  भाबंटित  की

 जाए  उसका  समुचित  उपयोग  हो  ।

 कल्याणकारी  योजनाओं  को  क़्ियान्विति  के  सम्बन्ध  में  हमारा  अनुभव  कोई  बहुत  अच्छा

 नहीं  पिछले  दिन  ही  बिहार  के  एक  समाचार-पत्र  में  एक  पत्रकार  की  रिपोर्ट  देखी  कि

 के  कल्याण  के  प्रयोजनाथ  राशि  का  कैसे  दुरुपयोग  किया  इसलिए  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  चालू  की  गई  कल्याणकारी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  देखभाल

 के  लिए  उच्चाधिकार  प्राप्त  रक  निकाय  होना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  का  निकाय  राशि  का  आबंटन

 और  उसका  सही  उपयोग  भी  सुनिश्चित  करेगा  ।  बाण

 अन्त  मैं  विकास  नीतियों  के  बारे  में  अपना  सुझाव  दोहराऊंगी  ।  हमें  यह  देखना

 चाहिए  कि  जब  नीतियां  कार्यान्वित  की  जायें  तो  वे  महिलाओं  के  विरुद्ध  न  विकास  प्रक्रिया  में

 महिलाओं  के  हित  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  ताकि  उन्हें  ऐसे  व्यवसायों  से निकाला  न

 जिनके  जिए  वे  अत्यन्त  उपयुक्त  भाधुनिकीकरण  योजनाओं  के  फलस्वरूप  महिलाओं
 को  उनके  पारम्परिक  व्यवसायों  से  वेकल्पिक  व्यवस्था  किए  बिना  वंचित  न  होने  दिया

 भाप  यह  सुनिश्चित  करें  और  आप  लाखों  महिलाओं  और  देशवासियों  के  आभार  के  भागी
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 नल  -  हि  —

 +ककुमारी  डो०के०  तारादेबो  :  सभापति
 इस  सरकार ने  सत्ता  में

 आने  के  त्रनन्‍्त  पश्चात  महिलाओं  और  बच्चों  के  बल्याण  के  लिए  पहली  बार  एक  नया  मंत्रालय

 स्थापित  किया  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  संसद  के  दोनों  सदनों  को  सम्बोधित  करते  हुए  घोषणा

 की  थी  कि  सरकार  समाज  और  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  एक  नयी  नीति  बनायेगी  ।  इससे

 महिलाओं  भौर  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  हमारे  युवा  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  उत्साह

 और  जोश  का  पता  चलता

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  के  पास  बच्चों  और  विकलांग  लोगों  के

 घिकास  के  लिए  अनेक  प्रगतिशील  कायंक्रम  हैरानी  की  बात  यह  है  कि  पिछले  वर्ष

 1984-85  5  में  समाज  और  महिला  कल्याण  के  लिए  92  करोड़  रुपए  की  अल्प  राशि  स्वीकृत  की

 गई  इस  वर्ष  (1985-86)  भी  हस  मंत्रान्नय  के  लिए  केवल  129  करोड़  रुपए  रखे  गए

 यह  राशि  इस  प्रयोजनाथं  बिल्कुल  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 महिलाओं  को  दोहरी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  एक  गांवों  में

 गरीबी  है  और  महिलाएं  निरक्षर  हैं  और  दूसरी  भोर  हाहरों  में  महिलाए  शिक्षित  लेकिन  वे
 बेरोजगारी  जेसो  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करती  सदियों  से  भारत  में  महिलाओं  की

 पूजा  की  जाती  रही  महिला  एक  ऐसी  सावंभौम  जिसके  चारों  ओर  विष्वव  घूमता
 वह  जगदम्बा  है  जो  तमाम  विद्दवव  द्वारा  पृज्या

 हमारे  देश  के  कई  भागों  में  वेश्यावृति  प्रचलित  लड़कियों  की

 बिक्री  ने  हमारा  सिर  शर्म  से  सका  दिया  इस  व्यापार  के  लिए  उत्तरदायी  तीन  कारण

 मज्ञानता  और  आर्थिक  स्वतंत्रता  की  कमी  ।  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  करोड़

 रुपए  मंजूर  कर  लेने  से  इन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  होगा  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाएं  अनेक  प्रकार  की  समस्याओं  का  सामना  करती  हैं  ।  शहरी  क्षेत्रों
 में  महिल।एं  अलग  किस्म  की  समस्याओं  का  सामना  करती  परन्तु  समस्याएं  उतनी  ही  गम्भी

 शहरों  महिलाए  भौद्योगिक  क्षेत्र  शिक्षण  संस्थाओं  में  तथा  अनेक  अन्य  क्षेत्रों  में  कार्य

 करती  हैं  ।  इन  सभी  क्षेत्रों  में  उन्हें  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  इन  समस्याओं  की

 विषमता  को  देखते  हुए  केन्द्र  ने इन  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  तथा  उनका
 व्यावहारिक

 धान  ढ़  ढने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  की  घोषणा  की  मैं  इस  निर्णय  का  हार्दिक  स्वागत

 करतो  हूं  |  मेरा  सुझाव  है  कि  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  और  एक  समान  राष्ट्र
 नीति  बनाने  में  केन्द्र  की  सहायता  करने  के  लिए  एक  आयोग  स्थापित  ,  किया  आयोग  को

 उन  लोगों  के  विरुद्ध  सख्त  कारंवाई  करने  का  सुझाव  देना  चाहिए  जो  महिलाओं  का  शोषण

 करते  केवल  तभी  महिलाओं  की  प्रतिष्ठा  बनी  रह  सकती  है  ।

 केन्द्र  उद्योगों  मे ंभारी  राशि  लगा  रहा  यदि  केन्द्र  इसी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  महिलाओं
 को  दे  तो  वे  आगे  बढ़  सकती  महिलाओं  द्वारा  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  के  मामले  बहुत  ही

 बिरले  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उन्हें  केन्द्र  से  सभी  सहायता  दी  जानी

 लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  युवा  महिला  उद्यमियों  को  ग्राम  स्तर  पर  तथा  तालुक  स्तर

 अजकल्तड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अ
 ग्रेजी  अ

 नुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 190



 12  1907  )  अनुदानों  की  मांगें

 नम
 पर  बिना  ब्याज  के  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।  हालांकि  महिलाएਂ  विभिनन  क्षे  कार्य  करती
 उनका  कोई  संगठित  क्षेत्र  नहीं  है  ।  वे  कारखानों  में  काम  करती  वे  ऐसे  सभी  काय  करती  हैं
 जो  शारीरिक  रूप  से  श्रमसाध्य  हैं  |  विडम्बना  यह  है  कि  उन्हें  पुरुषों  के  समान  वेतन  नहीं

 मिलता  ।  महिलाओं  को  समान  वेतन  दिये  जाने  के  बारे  में  हम  सरकार  के  भनेक  लेख  और  निर्णय

 पढ़ते  हैं  ।  वास्तव  महिलाओं  को  कम  वेतन  दिया  जाता  मेरा  सरकार  से  भनुरोध

 है  कि  वह  समान  वेतन  की  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम

 अभी  हाल  ही  में  समाचार-पत्रों  में  आया  है  कि  प्रति  वर्ष  तीन  लाख  से  भी  अधिक

 कियां  नेपाल  से  भारत  लाई  जाती  बेईमान  लोग  लड़कियों  को  रोजगार  दिलाने  का  आइवासन
 हैं  और  उनको  बेच  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  उन्हें  धोखा  दिया  जाता  है  और  उनका  शोषण  किया

 जाता  कर्णाटका  और  हमारे  देश  के  कुछ  अन्य  भागों  में  प्रथा  अभी  भी  १चलित

 है  ।  महिलाओं  का  धर्म  और  ईएवर  के  नाम  पर  शोषण  किया  जाता  है|  हमें  महिलाओं  को  विशेष

 कर  नगरीय  क्षेत्रों  में  दी  जा  रही  शिक्षा  पर  गव॑  बहुत-सी  महिलाएਂ  डाक्टर  और  इ  जीनियर

 महिलाएं  राज्य  विधायक  और  सांसद  हैं  परन्तु  ऐसे  समाज  में  हम  वेश्यावृत्ति  की  कल्पना  कंसे  कर

 सकते  हैं  ?  ऐसी  घटनाएं  होने  देना  सरकार  के  लिए  दाम  की  बात  हम  यहां  बहुत  से  भाषण

 देते  हैं  ।  हमें  भी  शर्म  के  मारे  अपने  सिर  नीचे  भुकाने  पड़ते  हैं  ।  मैंने  वेश्यावृत्ति  क्षेत्र

 के  बारे  में  समाचार-पतन्रों  में  अनेक  समाचार  पढ़ने  के  बाद  बम्बई  की  यात्रा  की  ।  उस

 क्षेत्र  में  मैं  पंदल  चल  कर  गलियों  में  गई  और  मुझे  13  से  16  वर्ष  को  आयु  की  जवान  तथा

 भोली-भाली  लड़कियों  को  भददी  और  अश्लील  मद्राओं  में  खड़ा  देखकर  धक्का  लगा  ।  हम  आद्शों

 की  बात  करते  हैं  ।  साथ  हमारे  देश  में  देह-ब्यापार  ज॑ंसे  जघन्य  अपराध  बेरोक  टोक  जारी

 अब  समय  आ  गया  है  जब  हम  इन  अमानवीय  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  तुरन्त
 उपाय  करें  ।  इस  सम्बन्ध  में  केवल  सर्वेक्षण  करना  भौर  रिपोर्ट  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  ऐसे

 गिरोह  चलाने  वाले  लोगों  को  कठोर  से  कठोर  दंड  दिया  जाना  चाहिए  ।

 स्वयंसेवी  संगठनों  के  लिए  यह  बहुत  आवद्यक  है  कि  वे  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  आगे  भायें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  खास  प्रगति  नहीं  हुई  तालुक  स्तरपर  और  ग्राम  स्तर

 पर  ये  स्वयंसेवी  संगठन  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते  जिन  महिलाओं  को  इस  बारे  में  ज्ञान  है

 और  जो  बुद्धिमान  हैं  उनको  ऐसी  गतिविधियों  के  लिए  आगे  आना  परन्तु  समृद्ध  तथा

 विशेषाधिकार  प्राप्त  वर्ग  की  अनेक  महिलाएਂ  ऐसे  संगठनों  में  गहन  रुचि  नहीं  ले  रहे  महिला

 नेतृत्व  में  भी  तेजी  से विकास  होना  चाहिए  ।  मुझे  परिवार  और  बाल  कल्याण  परियोजना  के  ७७»

 सभापति  के  रूप  में  हस  क्षेत्र  में  काम  करने  का  अवसर  मिला  मैंने  बच्चों  की  समस्याओं  का

 अध्ययन  किया  है  !  अ्रतः  मैं  कहुंगी  कि  राज्य  और  केन्द्र  द्वारा  दिये  जाने  वाले  भनुदानों  से  ही

 समस्याओं  का  समाधान  नहों  हो  सकता  ।  इन  अनुदानों  का  उचित  उपयोग  एक  महत्वपूर्ण  पहलू
 है  ।  सरकार  को  इन  धनराशियों  का  उपयोग  करने  के  लिए  उचित  रूप  से  योजना  बनानी

 जिला  स्तर  पर  निदेशक  तथा  अन्य  अधिकारी  होते  हैं  परन्तु  मैं  माँग  करती  हूँ  कि  बाल  विकास

 केन्द्र  तालुक  स्तर  पर  स्थापित  किये  जाने  तभी  अधिकारी  तथा  सहायक  बच्चों
 की  समस्याओं  को  समभने  में  लोगों  के  निकट  आ  सकते  वे  जरूरमंद  बच्चों  की  बेहतर  ढंग  से
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 सेवा  कर  सकते  हैं  ।  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  यह  अवसर  प्रदान  बिया  है  उसके  लिए
 |  आपको  घन्यवाद  करती  हूं  तथा  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 भी  झनादि  चरण  दास  :  मैं  समाज  और  महिला  बल्‍्याण  मंत्रालय
 से  सम्बद्ध  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हू  ।

 यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  मंत्रालय  का  नाम  बदल  कर  समाज  और  महिला
 कल्याण  मंत्रालय  रखा  है  जो  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सरकार  हमारे  देश  की  महिलाओं  की

 भलाई  ओर  कल्याण  तथा  अनेक  विकास  से  सम्बन्धित  अन्य  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  ठोस

 याही  करने  को  उत्सुक  है  |  हमारे  देश  में  पोढ़ियों  से  महिलाओं  को  महत्वपूर्ण  स्थान  मिला  है  ।

 विभिन्‍न  प्रइनों  पर  उनके  विचार  ओर  प्रवृत्ति  अनेक  पहलुओं  में  पुरुष  सदस्यों  की  तुलना  में  श्रेयस्कर

 हैं  और  उनकी  संख्या  भी  पुरुषों  की  अपेक्षा  अधिक  है  |  फिर  भी  पुरुष  पीढ़ियों  से  समाज  पर  हावी

 रहे  हैं  और  दस  प्रकार  महिलाओं  को  घर  की  चार  दीवारी  के  भीतर  ही  रहने  के  लिए  विवश

 करते  रहे

 परन्तु  स्वाधीनता  के  बाद  महिलाओं  को  समान  अधिकार  देने  तथा  उनको  पुरुषों  के  समान

 बनाने  में  काफी  प्रगति  हुई  है  जेमाकि  हमारे  संविधान  में  ऐसा  निर्दिष्ट  अब  जीवन  के  सभी

 क्षेत्रों  में  उनके  विकास  की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  नया  मंत्रालय  बनाकर  नई  शुरूआत  की

 गई  है  ।  मैं  अपने  भाषण  में  केवल  दो-तीन  बातों  पर  ही  बोलू  गा  ।

 प्रौढ़  महिला  शिक्षा  के  संक्षिप्त  पादयक्रम  एवं  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  कायंत्रम  केन्द्रीय

 समाज  कल्याण  बोडे  के  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  इस  कार्यक्रम  के  18  से  30

 बषं  की  आयु  की  प्रौढ़  जिन्होंने  स्कूल  में  थोड़ी  पढ़ाई  की  को  मिडिल  स्कूल  अथवा

 मेंट्रिक  परीक्षा  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  सुकाव  दू  गा  कि  जो  महिलाएं  दो  वर्षो  के  भीतर  पास  नहीं  कर  पाती

 उनको  परोक्षा  में  प्रतियोगिता  में  बंठडने  का एक  और  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  तथा  उनको

 होस्टलों  में  रहने  की  अनुमति  दी  जानी  यहां  तक  कि  तीसरे  वर्ष  में  भी  यदि  कोई

 भभ्यर्थी  परीक्षा  में  उत्तीणं  नहीं  हो  पाती  है  तो  उसे  नॉन  रेजिडेंशियल  अभ्यर्थी  के  रूप  में  बंठने

 की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  परीक्षा  शुल्क  मंत्रालय  द्वारा  बहन  किया  जाना  18  से
 30  वर्ष  के  आयु  बर्ग  को  घटा  कर  15  से  30  वर्ष  तक  किया  जाना  चाहिए  ।

 °

 परीक्षा  उत्तीणं  करने  के  बाद  उनके  रोजगार  आदि  को  कोई  परवाह  नहीं  करता  है
 ।

 लय  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  कि  उनको

 उपयुक्त  ढंग  से  समायोजित  किया  जा  सके  ।  इस  सक्षिप्त  पाठयक्रम  के  अमभ्यवियों  को  मिडिल  अथवा

 हाई  स्कूल  परीक्षा  तक  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  मैं  सुझाव  दूगा  कि  भमभ्यरथियों  को  प्राथमिक

 स्तर  के  लिए  भी  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  समय  देश  में  नौकरी  पेशा  महिलाओं  के  लिए  बहुत  ही  कम  होस्टल  हैं  ।  उनमें  से

 अधिकतर  राज्य  मुख्यालयों  अथवा  बड़े  दाहरों  में  स्थित  स्वयंसेवी  संगठनों  के  माध्यम  से

 सरकार  द्वारा  संचालित  होस्टलों  की  कुल  संख्या  केवल  58  है  जो  हमारे  देश  में  नौकरी  पेशा

 महिलाओं  को  संख्य  देखते  हुए  बहुत  ही  कम  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  जिले  में
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 नौकरी  पेशा  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  होना  सरकारों  उपक्रमों  से  भी  अपने  परिसर

 में
 नौकरी  पेशा  महिलाओं  के  लिए  कम  से  कम  एक  होस्टल  खोलने  के  लिए  कहा  जाना

 चाहिए  |  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  अनुसूचित  जाति  एवं  भनुसूत्ित  जन-जाति  की  सभी

 महिलाओं  को  इन  होस्टलों  में  रहने  दिया  क्योंकि  उनकी  संख्या  किसी  भी  तरह  बहुत  अधिक

 नहीं  होगी  ।

 यह  योजना  ऐसी  दीन-हीन  महिलाओं  और  अनाथ  बच्चों  के  लिए  बहुत  अच्छी  योजना  है

 जिन्हें  माश्रय  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  दिया  जाता  परन्तु  उनकी  भी  संख्या  बहुत  ही  कम

 है  ।  इस  योजना  का  भली-भाँति  प्रचार  नहीं  किया  गया  है  और  लोगों  को  इसकी  जानकारी  नहीं

 है  ।  अतः  इसका  पूरा-पूरा  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  भौर  जो  स्वयंसेवी  संगठन  ऐसे  चलाते

 हैं  उनको  पर्याप्त  सहायता  तथा  समर्थन  सेवा  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  मेरा  सुकाव  है  कि
 प्रत्येक  जिले  में  असहाय  महिलाओं  और  अनाथ  बच्चों  के  लिए  कम  से  कम  एक  होना
 चाहिए  जिसे  सरकार  द्वारा  चलाया  जाना  चाहिये  और  प्रत्येक  ब्लॉक  में  एक  ऐसा  होना

 चाहिये  जिसे  केन्द्र  की  सहायता  से  स्वयंसेदी  संगठनों  द्वारा  चलाया  जाना

 मैं  यह  भी  सुझाव  दूगा  कि  जहाँ  कोई  नौकरी  पेशा  महिला  किसी  योजना  के  अन्तगंत

 किसी  सरकारी  मूखंड  या  फ्लंट  के  लिए  अपने  नाम  से  आवेदन  करे  वहाँ  उस  विशेष  श्रेणी  के

 भखंड  अथवा  फ्ल॑ट  की  पात्रता  के  लिए  उसके  पति  की  आय  नहीं  मांगी  जानी  चाहिए  |  यदि  इस

 बात  पर  सहमति  हो  जाती  है  तो  महिलाएं  भी  अपने  पुरुषों  के  समकक्ष  समान  ही  फल

 या  भूमि  की  मालिक  भी  बन  जायेंगी  ।

 नेत्रहीनों  तथा  अन्य  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  पर्याप्त  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  और

 ना  ही  धनराशियां  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  मंत्रालय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इन  लोगों

 को  रोजगार  आदि  में  उनका  कोटा  मिले  और  उसे  भरा  जाये  ।  इन  लोगों  की  सहायता  के  लिए

 पुनर्वास  कार्यक्रम  भी  तेजी  से  चलाये  जायें  ।
 ँ

 डा०  थो०  बेंकटेश  :  इस  समाज  में  जो  असंतुलन  है  उसे  न  केवल  कमजोर  वर्गों

 के  हित  में  ही  अपितु  समूचे  राष्ट्र  के  हित  में  भी  दूर  करना  होगा  ।  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि

 अनुसूचित  जातियां  और  जनजातियाँ  तथा  पिछड़े  वर्ग  न  केवल  कृषि  श्रमिक्र  ही  प्रदान  करते  हैं

 अपितु  उद्योग  धंधे  चलाने  के  लिए  भी  श्रमिक  प्रदान  करते  इस  प्रकार  ये  वर्ग  राष्ट्र  की

 भाधिक  प्रगति  का  साधन  उपलब्ध  कराते  ये  वर्ग  अनादि  काल  से  समाज  के  सभी  गंदे  कामों

 का  उत्तरदायित्व  बहन  करते  रहे  मेला  साफ  सफाई  कपड़े  जूते  गाँठने  जैसे

 कामों  से समाज  को  आराम  और  स्वच्छता  अवश्य  मिलती  समाज  का  यह  महत्वपूर्ण  जोਂ

 ये  आवश्यक  सेवाएਂ  प्रदान  करता  स्वाधीनता  के  तीन  दक्षक्ों  के  बाद  भी  आधिक  तथा

 जिक  एवं  सांस्कृतिक  कष्ट  भोगता  जा  रहा  यह  समग्र  राष्ट्र  प्रगति  में  बाधक  है  ।  समूचा  समाज

 सामान्यतया  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  की  दशा  सुधारने

 भौर  उनको  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  करने  के  लिए  बाध्य  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  कोई  गहन  रुचि  नहीं  है  कि  कल्याणकारी  उपाय  इन  लोगों  तक  पहुचे  ।

 प्रौद्योगिकी  प्रगति  से  भी  हम  अतिरिक्त  धंधे  और  व्यवसाय  उपलब्ध  नहीं  करा  पाये

 मैला  साफ  करने  वाले  अपने  सिर  पर  मैला  ढोते  हैं  जो  इस  विदब  में  अवमानवीय

 *  193



 अनुदानों  की  मांगें  5-86  2  1985

 सरकार  ने  अस्पृश्यता  उन्मूलन  के  लिए  वैकल्पिक  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  नहीं
 किया  है  ।  मंत्रालय  द्वारा  बंधुआ  मजदूरों  को  पुनर्वासित  करने  तथा  उचित  स्वास्थ्य  रक्षा  का  कार्य

 भी  पर्याप्त  रूप  से  आरम्भ  नहीं  किया  गया  है  ।  यद्यपि  सरकार  द्वारा  कागज  पर  ही  बार-बार  अनेक

 घोषणाए  की  जाती

 4.00  म०  १०

 अनुसूचित  अनुसूनित  जन  जातियों  एवं  पिछड़  बर्गों  के  बल्याण  तथा

 उनकी  प्रगति  की  दिछ्या  में  उनकी  उन्‍नति  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में

 बिशेष  योजनायें  आरम्भ  को  हैं  ।  ये  तथाकथित  नयी  योजनायें  अनुसूचित

 अनुसूचित  जन  जातियों  एवं  पिछड़  वर्गों  को  सहायता  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  तंयार  की  गयी  हैं  ।

 जिससे  वे  अपने  आप  आगे  बढ़  सकें  और  समाज  को  समृद्धि  में  सहायता  कर  सकें  ।

 पददलितों  का  समुचित  प्रबोधन  किए  बिना  ये  योजनायें  अथवा  कार्यक्रम  चाहे  कितने  ही

 अच्छे  क्‍यों  न  बेकार  हो  जायेंगे  ।  यह  मामला  केवल  अनुसूचित  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़
 वर्गों  का  ही  नहीं  बल्कि  यह  पूर्ण  रूप  से  सारे  समाज  और  राष्ट्र  के लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 शिक्षा  एवं  सामान्य  सामाजिक  मेल-जोल  से  यगों  पुराने  शोषण  और

 निर्धनता  से  उन्हें  छुटकारा  मिलेगा  और  इससे  वे  सामान्य  मानव  जीवन  बिता  सकेंगे  ।

 हाल  के  वर्षों  में  अनुसूचित  अनुस[ांचित  जन  जातियों  एवं  अन्य  पिछड़  बर्गों  पर

 होने  वाले  अत्याचार  दिन-प्रतिदिन  बढ़ते  जा  रहे  इसका  कारण  उसमें  सामाजिक  जागरूकता

 का  अभाव  है  ।  कानूनों  को  लागू  करने  वाली  एजेंसियां  बिल्कुल  ही  कारगर  नहीं  मैं  सरकार  से

 विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  कमजोर  वर्गों  पर  होने  वाले  अत्याचार  के  विशिष्ट  मामलों  को

 गर  ढंग  से  निपटने  के लिए  और  शीघ्रता  से  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  की  जाये  ।

 सरकार  दहन  वर्गों  के  लोगों  के  प्रति  बरती  जा  रही  असमानता  तथा  उन  पर  हो  रहे
 चारों  को  रोकने  में  विफल  रही  यदि  ऐसा  होता  तो  मुझे  भय  है  कि  किसी  दिन  सारे

 राष्ट्र  को  इसके  लिए  भारी  कीमत  चकानी  पड़ेगी  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  एक  आयोग  गठित  करे  जो  संबिधान

 और  विभिन्‍न  विधियों  के  अन्तर्गत  इन  समुदायों  के  लोगों  को  समुचित  संरक्षण  दे  ।  इस  प्रस्तावित

 आयोग  को  समाज  के  इन  कमजोर  वर्गों  क ेलाभ  के  लिए  राज्य  सरक्रार  तथा  अन्य  प्रार्थिकारियों

 द्वारा  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  कायेंक्रमों  पर  निगरानी  रखनी  चाहिए  भौर  उनमें  सुधार  लाने  के

 लिए  सुझाव  देने  चाहिए  तथा  उसे  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के  उपबन्धों  के
 न्‍्यवन  पर  भी  निगरानी  रखनी  चाहिए  ।

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  एवं  पिछड़े  वर्गों  की  समस्‍यायें  जटिल  वे

 न  केवल  आ्थिक  असमानता  से  प्रत्युत  सामाजिक  युग  पुराने  दबावों  और  दमन  से

 भी  पीड़ित  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  पद  दलितों  के  उत्थान  से  संबंधित  समस्याओं
 के  बारे  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  संस्थाओं  संस्थाओं  )  की  स्थापना  करने  का

 सुझाव  देता  हू  ।  इस  उच्चतम  निकाय  में  सर्वेक्ष  तकनीकी  विशेषज्ञ  अतिरिक्त  वरिष्ठ

 सार  के  व्यावसायिक  व्यक्ति  तथा  एक  सम्पर्क  अधिकारी  होना  चाहिए  ताकि  अन्य  विभागों
 भर  राज्यों  के  साथ  सम्पर्क  रखा  जा  सके  ।”
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 जपपय

 निरक्षरता  की  अधिक  प्रतिशतता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुसूचित  अनुसूचित्
 जनजातियों  और  पिछड़  वर्गों  के  शेक्षणिक  विकास  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  अपेक्षित

 तकोत्तर  स्तर  तक  अनिवायं  और  निःशुल्क  शिक्षा  देने  के  लिए  सरकार  ने  अपने  भाप  को

 वचनबद्ध  नहीं  किया  सरकार  ने  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्तियों  की  व्यवस्था  तो  की  परन्तु
 भोजनव्यवस्था  एवं  आवास  ज॑ंसी  समुित  शैक्षणिक  सुविधाओं  का  भरभाव  इससे  छात्र

 हतोत्साहित  हो  जाते  हैं  ।

 पददलितों  के  उद्धार  के  लिए  सरकार  की  योजनाभों  को  देखते  मैं  सरकार
 से

 दार  छब्दों  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  इन  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  समयबद्ध  योजना

 बनाये  ।

 सरकार  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  एवं  अन्य  पिछड़  वर्गों  को

 समस्याओं  को  समभने  में  विफल  रही  इसने  आथिक  असमानता  को  दूर  करने  की  ओर  कम

 ध्यान  दिया  किन्तु  यह  सामाजिक  उस  असमानता  को  दूर  करने  में  बिफल  रही  है  जो  इन

 समुदायों  और  जातियों  के  दमन  और  दबाव  का  मुख्य  कारण  है  ।

 यद्यपि  हमारे  देश  में  लगभग  15  वषं  तक  एक  महिला  प्रधान  मन्त्री  रहीं  तथापि

 लाभों  की  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हुआ  है  ।  भारत  के  ग्रामीण  भाग  में  विधवाओं  और

 गर्भवती  महिलाओं  की  समस्‍यायें  बहुत  ही  दयनीथ  गर्मंबती  महिलायें  खेतों  में  काम  कर  रहो
 पत्थर  काट  रही  मिट्टी  हटा  रही  हैं  और  सड़कों  को  पक्का  कर  रही  हैं  ताकि  दो  जून  का

 भोजन  प्राप्त  हो  सके  और  वे  महिला  दशक  में  भी  उपेक्षित  भारतीय  ग्रामीण  महिलाभों  को

 छोच  आदि  जाने  के  लिए  एकान्त  स्थान  श्राप्त  नहीं  है  ।

 माताओं  और  बच्चों  को  जननीय  वृद्धि  और  विकास  के  लिए  भतिरिक्‍त  आवश्यकतायें

 होती  हैं  ।  जंविक  रूप  से  उन  परः  वातावरण  संबंधी  प्रभाव  अधिक  पड़ता  अतः

 जन्म  तथा  शंशव  के  सम्बन्ध  में  सामान्‍य  स्वास्थ्य  उपायों  के  अतिरिक्त  विशेष  कार्यक्रमों  की
 धयकता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  चाहता  हुं  कि  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  ग्रामीण  महिलाओं  को

 शिशु  प्रजनन  के  समय  प्रस्तुती  बित्तोय  सहायता  दे  जंसाकि  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।

 महिलाओं  की  उन्‍नति  के  लिए  तथा  जीवन  स्तर  को  सुधारने  हेतु  स्वास्थ्य  और

 शिक्षा  दोनों  ही  भावदयक  हैं  ।  शिक्षा  आर्थिक  भौर  सामाजिक  उन्नति  की  आकांक्षा  को  दृढ़  करती

 है  ।  सामाजिक  परिवतंन  लाने  के  लिए  तथा  जीवन  के  स्वस्थ  और  समद्ध  स्तर  प्राप्त  करने

 के  लिए  बेहतर  योजनाबद्ध  परिवार  को  भादत  डालने  हेतु  परिवार  और  समाज  में  महिला  के  दर्जे७*

 को  बढ़ाया  जाना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सरकार  ने  इस  दिद्या  में  कोई  विशिष्ट  उपाय

 नहीं  किये  हैं  और  इसलिए  मैं  मानतीय  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  सभी  ग्रामीण

 महिलाओं  के  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक  अनिवाये  तथा  निःशुल्क  शिक्षा  का  उपबन्ध  करने

 हेतु  विधान्त  बनायें  ।

 यद्यपि  पचास  वर्ष  से  अधिक  समय  हो  गया  है  जब  भारत  में  पुरुषों  और  महिलाओं  की
 समानता  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तथापि  काननी  शिक्षा  और  राजनीतिक

 इन  तीन  मुख्य  साधनों  का  पूरी  तरह  से  लाभ  नहीं  उठाया  गया
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 वैदिक  युग  में  महिलाओं  को  अब  से  अधिक  दर्जा  तथा  स्थान  प्राप्त  था  किन्तु

 दुर्भाग्यवद्  हिन्दूधम॑  की  बाद  वाली  भर्थात  मनु  की  के  दौरान  जाति  व्यवस्था  तथा

 हिन्दू  महिलाओों  का  दर्जा  कम  कर  विया  गया  ऐसा  बंश  और  जाति  की  पविन्रता

 को  बनाये  रखने  के  कारण  ही  महिलाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता  उनकी  निन्‍्दा  की  जाती

 थी  और  उनको  दर्जा  कम  किया  गया  था  ।  आज  भी  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  महिलाओं

 विशेषकर  हिन्दू  समाज  में  वही  दर्जा  प्राप्त  है  ।

 जहां  तक  सम्पत्ति  में  हिस्से  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  महिलाओं  को  पुरुषों  के  साथ-साथ

 समान  अधिकार  देने  के  लिए  विधान  बनाने  हेतु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 जब  महिलायें  आध्थिक  उत्पादन  की  प्रक्रिया  में  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  शामिल  हो

 जायेंगी  तव  वे  अधिकार  और  प्राधिकार  को  प्राप्त  कर  लेंगी  और  इस  व्यवस्था  में  उनकी  राय  का

 भी  महत्व  हो  जाएगा  तथा  वे  समाज  के  अन्य  वर्गों  की  सहायता  से  अन्याय  से  जूकने  के  लिए  अपने

 पैरों  पर  खड़ी  हो  जायेंगी  ।

 75  प्रतिशत  महिलायें  ऐसी  हैं  जो  श्रमकार  नहीं  अर्थात  उनका  देश  में  उत्पादन  प्रक्रिया

 में  कोई  सहयोग  नहीं  यह  25  प्रतिशत  महिलायें  भी  नारियल

 चाय  आदि  परम्परागत  उद्योगों  में  लगी  हुई  उनकी  मजदूरी  बहुत

 ही  कम  सरकार  ने  उनकी  मज़दूरी  को  बढ़ाने  के  लिए  अब  तक  कोई  उपाय  नहीं  किया

 है  ।  मैं  समाज  और  महिला  कल्याण  के  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उनकी

 मजदूरी  बढ़ायी  जाये  और  अधिक  से  अधिक  उद्योग  और  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित

 किए  जायें  ताकि  ग्रामीण  महिलाओं  को  काम  करने  के  लिए  अधिक  काम  मिल  सके  ।  इस  से

 ग्रामीण  महिलाभें  के  दर्ज  में  तथा  देश  के  उत्पादन  में  एक  साथ  सुधार  हो  सकेगा  ।

 कानूनी  दर्ज  के  बारे  महिलाओं  को  संरक्षण  धमंनिरपेक्ष  कानूनों  द्वारा

 बल्कि  धाभिक  कानूनों  द्वारा  किया  जाता  मुस्लिम  स्वीय  विधि  ईसाई  स्वीय  विधि  है  और

 सिखों  के  कुछ  वर्ग  भी  अपनी  स्वीय  विधि  के  लिए  लड़  रहे  ये  स्वीय  विधियाँ  महिला  उद्धार

 के  मार्ग  में  बाघक  बनी  हुई  महिलाओं  को  दासता  से  मुक्ति  दिलाने  के  बारे  में  कानूनों  को

 धमंनिरपेक्ष  बनाने  क ेलिए  सरकार  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लायी  मैं  सरकार  से  जोरदार  छब्दों  में

 सिफारिश  करता  हूं  कि  वह  परिवार  न्यायालयों  को  तुरन्त  स्थापना  करे  ताकि  महिलाओं  अथवा

 महिलाओं  से  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  प्रत्येक  विवाद  को  केवल  ऐसे  न्यायालयों  में  ले  जाया
 जा  सके  ।

 अमुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षण  के  संबंध  में  हम  तथा

 हमारा  देश  भी  आरक्षण  नीति  के  बारे  में  आश्या  बांधे  हुए  इन  नीतियों  के  संबंध  में  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  एक  ऐसे  समुदाय  से  संबंधित  हूं  ओर  मैं  कोलार  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 निधि  भी  हूं  |  मैं  बहुत  ही  जोरदार  छाब्दों  में  अनुरोध  कर  रहा  हुं  कि  हमें  भारक्षण  नहीं  चाहिए  ।

 आरक्षण  केवल  उन  उन्नत  समुदाय  के  लोगों  के  लिए  ही  दिया  जाये  जो  आरक्षण  नीति  के  विरुद्ध

 आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  आरक्षण  केवल  उन  समुदायों  के  लिए  होना  चाहिए  जो  उनत्त  अर्थात

 उनके  लिए  यह  आरक्षण  उन्नत  लोगों  की  कुल  जनसंख्या  के  अनुपात  में  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह
 196



 12  बंशाख  1907  अनुदानों  की  मांगें  5-86

 कल  मर

 शेष  कमजोर  वर्गों  के  लिए  उनके  मध्य  खुली  प्रतियोगिता  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  कमजोर

 वर्गों  के  मन  में  आरक्षण  का  लांछन  न  रहे  ।  उनके  मध्य  खुली  प्रतियोगिता  का  अवश्य  ही  स्वागत

 किया  जाना  मैं  जोरदार  शब्दों  में  सिफारिश  करता  हूं  कि  आरक्षण  और  आरक्षण

 विरोधी  विवाद  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  ।  केवल  उन्हीं  समुदायों  के  लिए  ही  जो  वरतंमान  आरक्षण

 नीतियों  का  विरोध  कर  रहे  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अर्थात  लगभग  4  अथवा

 5  प्रतिशत  होना  चाहिए  |  कुल  जनसंख्या  में  उन्‍नत  समुदाय  के  लोग  केवल  4  प्रतिशत  अथवा  5

 प्रतिशत  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  परस्पर  प्रतियोगिता  का  अवसर  दिया  जाना

 इस  तरह  से  निश्चित  रूप  से  यह  देश  प्रगति  करेगा  और  आरक्षण  और  आरक्षण  विरोधी  विवाद

 समाप्त  हो  हमारे  देश  में  भी  अधिक  एकता  आ  जाएगी  और  प्रगति  भी  यथाश्षीघ्र

 की  जा  सकेगी  ।

 श्री  प्रजय  मुशरान  :  सभापति  मैं  समाज  ओर  महिला  बल्याण

 मंत्रालय  की  भनुदानों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  एक  दिन  का  भी  विलम्ब  किये

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  आरम्भ  में  ही  इस  नए  मन्त्रालय  की  स्थापना  कर  दी  ।  इस  मंत्रालय

 द्वारा  किया  जाने  वाला  काये  अतीत  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  किया  जा  रहा  था  ।  किन्तु  मैं  समझता

 हूं  कि  महिला  कल्याण  के  बारे  में  वास्तविक  नौक  रशाही  के  रवंये  के  अनुसार  ऐसा  समक्ा  जाने  लगा

 था  कि  इसे  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  भौर  इसका  न  केवल  अहित  ही  हुआ  परन्तु  सभी  यह  सोचते

 हैं  कि  इसकी  देखभाल  कोई  दूसरा  मंत्रालय  कर  रहा  है  ।  मुझे  पूर्ण  विध्यास  है  कि  हमारी

 मंडम  मंत्री  के  गतिशील  नेतृत्व  में  समाज  भौर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  इस  ढंग  से  कार्य  करेगा

 जो  विशेषकर  महिलाओं  के  हित  में  तथा  जो  दुर्भाग्यवश  अपंग  कल्याण  के  लिए  भी

 युक्त  होगा  फिर  भी  मैं  केवल  एक  बहुत  ही  आधुनिक  अभिशाप  के  बारे  में  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  जो  विशेषकर  नयी  पीढ़ी  के  लिए  खतरा  बना  हुआ  है  ।

 मद्यपान  के  हमारे  प्रयास  सकल  नहीं  हुये  यह  एक  बड़ा  अभिशाप  बन  चुका
 है  ।  भापको  यह  जानकर  आदचये  होगा  कि  दिल्ली  में  जिनको  जनसंख्या  लगभग  70

 लाख  की  60  से  70  हजार  व्यक्ति  इस  लत  से  पीड़ित  भर्थ  यह  है  कि  हर  10  में  से  ए+
 ब्यक्ति  दाराब  का  भादी  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदया  इस  समस्या  की  गम्भीरता
 को  समभेंगी  ।

 जहां  तक  नवयुवकों  में  मादक  औषधियों  का  सेबन  करने  का  संबंध  वे  प्रभावित  होते
 जा  रहे  हैं  भऔौर  देश  भर  में  बहुत  ही  विषादपूर्ण  स्थिति  उत्पन्न  होने  जा  रही  है  ।
 महपान  के  समान  ही  मादक  ओऔषधिपों  के  सेवन  के  प्रचलन  में  भी  न  केवल  साधारण  गति  से७.«»

 बूद्धि  हो  रही  बल्कि  द्रुत  गति  से  वृद्धि  हो  रही  मादक  औषधियों  का  व्यसनी  न  केवल

 स्वयं  व्यसनी  होता  बल्कि  वह  दूसरों  को  भी  मादक  औषधियों  का  व्यसनी  बनाता  है  और  एक
 व्यक्ति  से  8  व्यक्तियों  में  वृद्धि  होती  है और  8  से  32  व्यक्तियों  में  यह  व्यसन  बढ़ता  है  ।  मैं
 व्यक्तिगत  तौर  पर  महसूस  करता  हूं  कि  इस  व्यसन  को  समाप्त  करने  के  लिए  पर्याप्त  ध्यान  देना

 चाहिए  और  इसका  न  केवल  मुकाबला  ही  करना  है  बल्कि  इस  लत  को  छुड़ाने  के  लिए  सर्वेक्षण
 ओऔर  प्रचार  करने  हेतु  कोई  क्रमिक  ढंग  अपनाना  होगा  और  इन  सभी  बातों  से  इस  व्यसन  को  दूर
 करने  में  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी  ।
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 अनगनगआनाईत ्ा  न  नम न+  -  प्पपापपपएप:८प।/ममभनकग

 व्यसन  हमारे  देश  में  पिछले  लगभग  सात  वर्षों  में  आया  और  अधिकांश  केन्द्र  जहां  से

 यह  हमारे  देद  में  आया  है  वे  उत्तर  या  दक्षिण  में  हैं  चाहे  वह  श्रीलंका  है  या  अफगानिस्तान

 ये  देश  इस  बुरी  लत  की  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापक  दवा  प्रणाली  के  केन्द्र  माने  जाते  हैं  |  सर्व  प्रथम

 स्मेक  और  हेरोइन  ज॑सी  ध्युत्पन्न  वस्तुएं  युवा  वर्ग  के  लिए  प्रतिबंधित  थीं  परन्तु  आज  रिक्शा

 चलाने  आटो  रिक्शा  टेक्सी  ड[इवर  और  ऐसे  सभी  जो

 दो  जून  की  रोटी  नहीं  कमा  सकते  हैं  भौर  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  इस  व्यसन  से  पीड़ित

 ये लोग  इस  अभिशाप  के  सबसे  अधिक  शिकार  हुए  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 गया  कि  राजधानी  में  कितने  ब्यसनी  हैं  |  मैं  यह  बात  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  और  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  कोई  मूल  कार्य  करना  चाहिए  और

 एक  सर्वेक्षण  करना  चाहिए  और  इस  सबसे  बड़े  सामाजिक  अभिशाप  को  समाप्त  करने  के  लिए
 पथ  प्रदर्शन  का  काम  करना  पता  लगाना  ही  काफी  नहीं  है  ।  कुछ  अकिड़  भी  उपलब्ध

 हालांकि  पुलिस  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  नशीली  दवा  के  कितने  व्यसनी  पकड़े  पकड़
 गए  व्यक्तियों  को  संख्या  कितनी  बढ़  गई  व्यसनियों  की  संख्या  कितनी  बढ़  गई  यदि  पकड़े

 गए  लोगों  को  संरूया  बढ़  गई  तो  व्यसनियों  को  संख्या  भी  बढ़  गई  है  ।  अतः  इससे  समस्या  सुलभ
 नहीं  जाती  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  आरम्भ  में  मार्गदर्शक  का  काम  मंत्रालय  को
 करना  होगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  के  गतिशील  नेतृत्व  में  इस  कार्य  को
 मिकता  दी  क्योंकि  नशीली  दवाओं  का  व्यसन  भावी  पीढ़ी  के  भविष्य  को  जितमा  बिगाड़  रहा
 है  उतना  और  कोई  अभिशाप  नहीं  बिगाड़  रहा  है  ।  सरकार  को  इस  समस्या  पर  सीधा  प्रहार  करना

 चाहिए  ।  सीधे  प्रहार  से  मेरा  मतलब  यह  है  कि  केवल  यथार्थ  सर्वेक्षण  ही  नहीं  होना  चाहिये
 बल्कि  वर्तमान  कानून  में  भी  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  और  माननीय  मेरे
 साथियों  के  सूचनाथं  बता  दूਂ  कि  इस  समय  यह  अनिष्टकर  मादक  द्रव्य  1930  के
 नियंत्रण  में  आता  जिसमें  अधिक  से  अधिक  केवल  तीन  वर्ष  के  दंड  का  प्रावधान  है  और  उसमें

 न्यूनतम  दंड  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  भ्राप  यह  जानकर  हैरान  होंगे  कि  भारतीय  मादक  द्रथ्य

 कानून  विद्व  में  मादक  द्रव्य  कानूनों  में  सवसे  अधिक  कमजोर  यहां  तक  कि  सिग्मापुर  जंसे
 छोटे  देशों  तथा  कई  अन्य  देशों  में  दंड  आजीवन  कारावास  तक  «का  कुछ  देशों  में  मादक  द्रव्य
 वाहकों  को  मृत्यु  दंड  तक  का  दंड  दिया  जाता  मेरा  सुकाब  है  कि  1930  के  इस  अनिष्टकर  मादक
 द्रव्य  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  मादक  द्रव्य  की  पूर्ति  तथा  सेवन  करने  वालों
 को  आजीवन  कारावास  अथवा  कम  से  कम  सात  वर्ष  के  कारावास  का  दंड  दिया  जाना

 जिमसे  यह  दण्ड  निवारक  सिद्ध  हो  सके  ।  जो  लोग  इस  नशीली  दवाई  का  इस्तेमाल  करते  हुए
 पकड़े  उन्हें  अधिकतम  सात  बर्ष  और  न्यूनतम  तीन  वर्ष  के  कारावास  का  दण्ड  दिया  जाये  ।
 मैं  इस  अधिनियम  को  एक  निवारक  और  एक  ऐसा  अधिनियम  कहूंगा  जो  इस  बीमारी  पर  सीधा

 हमला  करेगा  ।

 अपने  मंत्रालय  के  अधीन  किये  जाने  वाले  सभी  क्रियाकलापों  का
 ।
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 नद्ीली  दवाइयों  के  इस  व्यसन  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिए  ।

 इस  समय  इस  बारे  में  कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  है  और  प्रतिवेदन  में  यह  बताया  गया  है  कि  नीति
 बनाना  मूलतः  राज्य  सरकारों  के  अधिकाराधीन  मेरा  अनुरोध  है  कि  नशीली  दबाइयों  का
 अवध  व्यापार  राज्य  गतिविधि  नहीं  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  गतिविधि  इस  बीमारी  का

 बला  करने  के  लिए  कम  से  कम  हम  एक  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  मतेक्य  और  एक  राष्ट्रीय
 लन  तो  चला  सकते  यदि  हम  राष्ट्रोय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  बना  सक्षते  हैं  तो  राष्ट्रीय
 नशोली  दवाई  व्यसन  उन्मूलन  कार्यक्रम  भी  बना  सकते  हैं  ताकि  नशीली  दवाइयों  के  इस्तेमाल  से

 फेल  रही  इस  बीमारी  को  हम  रोक  सकें  ।  सरकार  को  इस  लत  को  छड़ाने  के  लिए  क्लिनिक

 खोलने  चाहिए  ।  प्रकार  को  ऐसे  सामाजिक  संगठनों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  जो  इस  प्रकार

 का  काम  कर  रहे  हैं  या  करना  चाहते  इस  समय  भारत  में  इस  लत  को  छड़ाने  के  कैम्प  या

 क्लिनिक  नहीं  हैं  ।  शायद  एक  ऐसा  क्लिनिक  है  जो  डा०  हरीश  भल्‍्ला  पहाडगंज  में  चला  रहे  हैं

 और  जहां  मैं  गया  भी  हूं  ।  क्लिनिक  में  जाने  स ेऔर  वहां  मरीज  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि

 यह  बीमारी  कितनी  खतरनाक  हो  सकती  है  और  कंसे  समाज  के  अच्छे-अच्छे  लड़के  भी  समाज  के  लिए
 कलंक  हो  सकते  इसी  सभा  के  एक  माननीय  शंदस्य  के  लड़के  का  उदाहरण  है  और  इससे  काफी

 हद  तक  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  यह  बीमारी  कितनी  खतरनाक  हो  सकती  है  तथा  इस  लत  से
 कारा  पाना  ब्ितना  कठिन  इलाज  के  लिए  उसे  अमरीका  भेजना  इस  लत  को  छुड़ाने
 के  लिए  कम  से  कम  डा०  भल्‍्ला  द्वारा  किये  जा  रहे  पथ  प्रदर्शन  के  आधार  पर  दिल्‍ली  में  क॑म्प
 क्यों  नहीं  खोले  जा  सकते  |  श्रो  भमोद  कंठ  नाम  का  एक  पुलिस  अधिकारी  इसे  एक  सामाजिक
 कार्य  के  रूप  में  अपने  भाप  कर  रहा  है'*****

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  वक्‍तव्य  समाप्त  करें  !

 थ्री  ग्रजय  मुशरान
 :  मैं  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  कुछ  क्रियाकलापों  का  हवाला  देना

 मैं  दो  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।  इस  प्रतिवेदन  के  विदेशों  के  अनेक  दौरे

 हुए  शिष्टमंडल  प्रतिनिधि  मंडल  गए  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  कि  विदेश्ञों  में  दौरे  करते
 से  भारत  में  सामाजिक  कल्याण  के  कार्य  को  कंसे  बढ़ाता  मिला  नशीली  दवाइयों  के  दुरुपयोग
 तथा  मद्यपान  के  सम्बन्ध  में  क्षेत्रीय  विचार-गोष्ठी  ज॑से  कई  केन्द्र  लगाये  गये  हैं  ।  ये  कैम्प
 पोर्ट  ब्लेयर  और  मद्रास  में  लगाये  जहां  नशीली  दवाइयों  की  लत  बिल्कुल  नहीं  ये  कैम्प
 दिल्‍ली  जंसी  जगह  पर  लगाये  जाने  चाहिए  जहाँ  यह  बीमारी  इस  समय  सर्वाधिक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब  बंठ  बनाइये  ।  मैं  अगले  वक्‍ता  का  नाम  पहले  ही  पुका  ये
 च॒का

 हूं  ।

 ]
 श्रीमती  ऊषा  रानी  तौमर  :  माननीय  सभापति  मैं  समाज  ओर  महिला

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  की  माँगों  का  समर्थन  करते  हुए  कुछ  सुझाव  सदन  के  सामने  पेश  कर  रही  हूं  ।

 महिला  समाज  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  अति  आवद्यक

 शहरी  और  ग्रामीण  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  महिलायें  कई  समस्याओं  से  पीड़ित  अभी  हाल  ही
 में  एक  अलग  से  मंत्रालय  इसका  बना  इसके  लिए  मैं  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  जी  को
 धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।  ग्रामीण  महिलाओं  को  जन  सहयोग  प्रशिक्षण  में  1985-86  के  दौरान
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 600  शिविर  चलाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  जिन  पर  36  लाख  रुपए  व्यय  होने  का  अनुमान

 यह  राशि  बहुत  ही  कम  इसको  बढ़ाने  के  साथ-साथ  अधिक  शिविर  लगाने  की  ओर  सरकार  को

 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 श्रमजीवी  महिलाओं  के  होस्टल  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  दौरान  श्रमजीवी  महिलाभों
 के  लिए  80  अतिरिक्त  होस्टल  बनाने  का  लक्ष्य  जिनके  लिए  170  लाख  रुपए  बजट  में

 घान  किया  गया  महिलाओं  की  आवद्यकताओं  को  देखते  हुए  होस्टल  बहुत  ही  कम  इस

 ओर  भी  मन्त्री  महोदया  का  ध्यान  जाना

 संकटग्रस्त  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  106  महिलायें  लाभान्वित  हो  रही  हैं  ।

 यह  संख्या  बहुत  ही  कम  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  और  उनमें  लाभान्वित  होने  वाली

 महिलाओं  की  संख्या  बढ़ाने  की  ओर  मन्त्री  महोदया  को  ध्यान  देना

 श्रमजीवी  भौर  बीमार  महिलाओं  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षु  केन्द्र  के  लिए  1985-86  के

 बजट  में  430  लाख  रुपए  योजना  व्यय  और  395  लाख  रुपए  गैर  योजना  व्यय  में  रखा  गया  है  ।

 इस  कार्यक्रम  को  बहुत  बड़  पैमाने  पर  चलाना  चाहिए  ।  इसको  राशि  बढ़ाई  जानी  चाहिए  और

 इसमें  दी  जाने  वाली  सुविधायें  बहुत  कम  इन  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 बच्चों  के  अनाथ  बच्चों  की  समस्या  विकलांग  बच्चों  को  रोजगार  में  लगाने  के

 सरकारी  प्रयत्नों  के  लिए  मंत्री  महोदया  को  ध्यान  देना

 इन  शब्दों  क ेसाथ  में  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  माँगों  का  पुनः  समर्थन

 करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 शोलाल  विजय  प्रताप  सिह  :  सभापति  मैं  समाज  ओर  मद्दिला

 कल्याण  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  इससे  न  केवल  हम  महिलाओं  के  कल्याण  की  बात

 सोचते  बल्कि  एक  ऐसे  तबके  के  बारे  में  भी  गम्भीरतापूवंक  विचार  करते  जिसको  शायद

 भगवान  ने  भी  कुछ  कमी  रख  कर  धरती  पर  उतारा  यदि  आप  गहराई  से  तो

 कि  देश  में  लगभग  12  मिलियन  लोग  ऐसे  जो  किसी  न  किसी  रूप  में  विकलांग  की  श्रेणी  में

 भाते  यदि  और  ज्यादा  बारीकी  से  देखें  तो  निद्दिचत  रूप  से  दृष्टिदोष  व्यक्तियों>की  संख्या

 3.47  मिलियन  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  5.44  मिलियन  है  और  जो

 श्रवणहीन  व्यक्ति  हैं  उनकी  संख्या  3.2  मिलियन  मानततिक  रूप  से  अविकप्तित  लोग

 रिटार्डेंड  की  संख्या  30  मिलियन  है--ये  संख्यायें  बहुत  ज्यादा  इतने  लोगों  का  यदि

 हम  ठीक  ढंग  से  उपचार  न  कर  पाये  तो  वास्तव  में  हम  अपने  कतंव्यों  का  पालन  नहीं  कर

 मेरी  ऐसी  मान्यता  है  कि  इस  दिशा  में  हमें  समुचित  प्रयास  करने  की  भ्रावश्यकता

 जहां  तक  शासन  का  सवाल  है--वह  निश्चित  रूप  से  बधाई  का  पात्र  क्योंकि  जहां  भगवान  ने

 इन  लोगों  को  कम  दक्ति  दी  शारीरिक  रूप  से  अपंग  बनाया  वहीं  हमारा  शासन  इनके
 उत्थान  के  इनको  आगे  बढ़ाने  के  अच्छी  तरह  से  जागरूक  है  और  यह  बहुत  अच्छी

 बात  है|  वंसे  यहां  पर  इस  बात  का  उल्लेख  करना  आवश्यक  है---यदि  हम  दिल्‍ली  को  देखें  तो

 करीब  पांच  हजार  ऐसे  विकलांग  लोग  हैं  जिन  के  पास  माइडेन्टिटी  वार्ड  हैं  भौर  वे  आइडेन्टिटी
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 का  के  माध्यम  से  रेल  तथा  बंकों  की  सुविधायें  अच्छे  तरीके  से  प्राप्त  कर  सकते  मैं  एक  बात
 और  बतलाता  हूं-यदि  कोई  विकलांग  व्यक्ति  कार  अथवा  कोई  अन्य  सामग्री  इम्पोर्ट  करना
 चाहता  है  तो  काफी  छूट  जहाँ  एक  साधारण  व्यक्ति  को  185  प्रतिशत  टेक्स  देना  पड़ता
 वहां  विकलांग  भाई  को  केवल  50  प्रतिशत  की  दर  पर  कार  उपलब्ध  हो  सकती  इस  प्रकार
 से  अनेक  छोटी-मोटी  सुविधायें  दे  कर  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  कि

 हमारे  ये  पिछड़े  हुए  साथी  भी  दूसरों  के  साथ  आगे  बढ़  सकें  ।  यह  तबका  जो  अभी  तक  अपने
 आपको  उपेक्षित  महसूस  करता  था  आज  धीरे-धीरे  आगे  बढ़ने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 इसी  तारतम्य  में  यदि  हम  अपने  बजट  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  सरकार  ने  इनके  लिए  अनेक
 जगहों  पर  तरह-तरह  के  अस्पताल  खोले  हैं  ।  जिसे  दृष्टिदोष  का  सवाल  उनके  लिए  देहरादून  में

 एक  अस्पताल  खोला  गया  है  जिसके  लिए  96.36  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  जो

 धारीरिक  रूप  से  विकलांग  हैं  उनके  लिए  एक  राष्ट्रीय  दक्षणालय  कलकत्ता  में  स्थापित  किया  गया

 है  जिसके  लिए  55  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  श्रवणहीन  भ्यक्तियों  क ेलिए  एक
 ताल  खोला  गया  है  जिसके  लिए  141  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से

 बाद  में  दो  अस्पताल  बनाए  गए  हैं  जिनके  लिए  8  लाख  20  हजार  तथा  5  लाख  50  हजार
 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से  मानसिक  रूप  से  पिछड़े  व्यक्तियों  के  लिए  75  लाख

 रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  लोगों  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  जो

 ताल  खोला  गया  है  उसके  लिए  110  लाख  रुपए  की  व्यत्रस्था  की  गई

 इसी  प्रकार  से  कानपुर  में  अपंग  व्यक्तिपों  के  लिए  कृत्रिम  अग  के  निर्माण  के  लिए  6

 लाख  50  हजार  रुपए  की  व्यवस्था  की  गईं  है  ।  इन  सारी  व्यवस्थाओं  को  देखते  हुए  हम  निश्चित

 तौर  से  यह  कहने  की  स्थिति  में  हैं  कि  हमने  विशिष्ट  दिशा  में  बहुत  अच्छी  प्रकार  से  सोचने  का

 प्रयास  किया  है  ।

 जहाँ  तक  महिला  बहनों  का  सवाल  महिला  एक  ऐसी  जाति  जो  पूरी  आबादी  की

 लगभग  आधा  भाग  है  लेकिन  जहाँ  तक  उनके  वेलफंयर  का  सवाल  मेरी  निश्चित  मान्यता  है  कि
 जितना  भी  हमने  अभी  तक  किया  वह  कम  है  और  उसमें  और  भी  बहुत  कुछ  करने  की

 इयकता  यह  बात  अपने  आप  में  स्पष्ट  है  कि  यदि  एक  महिला  किसी  श्रमिक  संस्थान  में  काम

 करती  उसे  अपने  जो  मेल  होता  से  करीब  आधी  तन्ख्वाह  विलती  मेरा

 यह  निवेदन  है  कि  इस  दिला  में  और  भी  कड़ाई  बर्ती  जाए  और  यह॒  देखा-जाए  कि  महिलाओं  को

 भी  पुरुषों  के  समान  वेतन  मिले  ।

 मैं  एक  बात  और  बहुत  ही  मुस्तेदी  सं आपके  बीच  में  कहना  चाहता  हूं  ओर  बह  यह  हैं
 कि  जोकि  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  अपने  यहां  उपलब्ध  नौकरी  करने  की  स्थिति  में  उनकी

 सविस  क  डीशन्स  उनकी  एज  लिमिट  में  आदिवासी  और  हरिजनों  के  समान  रिलैक्सेशन  होना

 चाहिए  और  उन्हें  वे  तमाम  सुविधायें  उपलब्ध  होनी  चाहिए  जोकि  एक  भादिवासी  और  हरिजन
 को  हम  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  देते  हैं  ।

 सभापति  जहाँ  तक  व्यस्क  महिलाओं  का  सवाल  उनकी  छिक्षा  के  बारे  में  हमने
 समुचित  व्यवस्था  की  है  ।  हमारे  नौजवान  प्रधान  मंत्री  ने  बालिकाओं  को  फ्री  एज्केदन  देने  की  बात

 कही  है  ।  मैं  इस  बजट  में  भी  देखता  हूं  कि  प्राइमरी  एजूकेशन  की  बात  माध्यमिक  एज्केशन
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 की  बात  हो  या  उच्चत्तर  माध्यमिक्र  एजकेशन  की  बात  इस  दिशा  में  आगे  बढ़ने  की  बात  सोची

 है  और  इस  आशय  के  लिए  लगभग  160  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सामाजिक  और

 थिक  कार्यक्रमों  के  जिसमें  डये  सुअर  मुर्गी  पालन  इत्यादि-इत्पादि  कार्य  सम्मिलित

 होते  257  लाख  रुपये  बरी  ब्यवस्था  की  गई  महिलाओं  के  लिए  जो  रहने  के  होस्टल्स
 2  हजार  से  कम  बेतन  पाने  वाली  जो  महिलायें  वे  ऐसे  होस्टलों  का  उपयोग  कर  सकती

 इनको  भी  समुचित  मात्रा  में  बढ़ाया  जाना  जगह  जगह  पर  ऐसे  होस्टल  होने
 जिससे  हमारी  महिलायें  इनका  समुचित  उपयोग  कर  पायें  ।

 जहाँ  तक  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़  का  सवाल  इसके  लिए  590,33  लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  एकीकृत  बाल  विकास  योजना  के  लिए  7  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  जरूरतमन्द

 बच्चों  के विकास  के  लिए  250  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  है  और  बालवाड़ी  के  लिए  260  लाख

 रुपए  की  व्यवस्था  है|  सारी  चीजें  सामाजिक  दृष्टि  से  हंपयोगी  इसलिए  हमें  इन्हें  किसी  न

 किसी  रूप  में  भौर  बढ़ाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  विपत्तिग्रस्त  महिलाओं  का  सवाल  उनके  भी  15  लाख  रुपये  की

 सथा  है  ।  यह  भी  एर्क  अच्छी  बात  है  लेकिन  इसमें  अ।पपक्रो  भौर  बढ़ोत्तरी  करनी  चाहिए  और  इसी

 प्रकार  से  महिलाओं  के  लिए  जो  अन्य  योजनायें  उनके  15  लाख  रुपए  की  ब्यवस्था  है  ।

 यह  भी  भच्छी  बात  है  किन्तु  आवंटित  राशि  नगण्य  है  इसमें  और  इजाफा  होना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  कंदियों  का  सवाल  रुपये  उनके  उत्थान  के  उन्हें  विस्थापित

 करने  के  लिए  रखे  गए  यह  राशि  काफी  कम  है  और  इसे  भौर  बढ़ाने  की  बात  हमें  सोचनी

 चाहिए  ।  :

 इसी  प्रकार  से  हमने  जो  अनेक  क्रात्तिकारी  कार्य  क्रम  के  लिए  शुरू  किए  इसके

 लिए  निश्चित  तौर  पर  मंत्री  महोदया  बधाई  को  पात्र  हैं  लेकिन  मुझे  यहां  पर  यह  कहना  आवश्यक

 प्रतीत  होता  है  कि  इस  में  और  बढ़ोतरी  हमें  करनी  मैं  अनुदान  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  -

 *#+* रो  श्रीहूरि  राव  (  सभापति  समाज  भौर  महिला  कल्याण  मंत्रालय

 का  विशेष  महत्व  है  ।  समाज  तब  ही.खुशहाल  हो  सकता  है  जब  प्रत्येक  परिवार  खशहाल  हो  ।

 एक  खुशहाल  समाज  एक  खुशहाल  घर  पर  निर्ेर  करता  बच्चे  और  परिवार

 का  प्रत्येक  सदस्य  एक  खुशहाल  घर  बनाने  के  लिए  खुशहाल  होना  आज

 शराब  की  बुराई  परिवारों  को  बरबाद  कर  रही  च्‌कि  कोई  नशाबन्दी  लागू  नहीं  अनेक

 परिवार  इसके  बुरे  प्रभाव  का  शिकार  बन  रहे  हैं  ।  हमारा  देश  महात्मा  का  देश  नशाबन्दी  भी

 उनमें  से  एक  है  जिनके  लिए  वे  जीवन  पर्य॑न्त  संघर्ष  करते  रहे  ।  वे  शराब  के  घातक  प्रभाव  से  मुक्त

 एक  खुशहाल  भारत  देखना  चाहते  थे  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  उस्त  देश  में  जहां  महात्मा
 जी  ने  जन्म  लिया  नशाबन्दी  ने  अपना  महत्व  खो  दिया  है  ।  नशाबन्दी  लागू  करना  बहुत
 हयक  है  क्योंकि  परिवार  के  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  शान्तिपूर्ण  जीवन  ब्यतीत  करना  सुनिद्दिबत  करने

 का  यही  एकमात्र  रास्ता  है  |  यदि  इसे  कड़ाई  से  क्रियान्वित  किया  तो  इससे  महिलाभों  और

 अडक्षचों  को  विशेष  रूप  से  लाभ  होगा  |  चू  कि  नशाबन्दी  लागू  नहीं  हम  देखते  हैं  कि  लोग
 गण

 तेलुगु  में  दिए  गए  भाषण  के  अ  ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 अपनी  पूरी  कमाई  दाराब  पर  खं  कर  देते  वे  घर  पर  खूब  पीकर  आते  हैं  और  अपने
 बीवी  और  बच्चों  को  पीटते  वे  घर  को  लगभग  नर्क  बना  देते  शराब  की  बुराई  से

 नगरों  की  अपेक्षा  गाँव  ज्यादा  प्रभावित  प्रत्येक  गाँव  में  यह  आम  दह्य  है  कि  शाम  को  आप
 प्रत्येक  पुरुष  या  महिला  को  खूब  पिए  हुए  और  आपस  में  लड़ते-फगहते  देख  सकते  हैं  ।

 ज्यों  ही  सयं  छिप  जाता  है  तो  गांव  मछली  बाजार  बन  जाते  अत्यधिक  शराब  पीने  के  कारण

 हमारे  गांवों  में  कोई  भी  शाम  ज्ञांत  शाम  नहीं  होती  इसलिए  जब  तक  इस  शराब

 की  बुराई  को  जड़  से  खत्म  नहीं  किया  तब  तक  देश  प्रगति  नहीं  कर  सकता  है  ।  यदि  हमारे
 शाज्य  यह  समझसते  हैं  कि  उन्हें  शराब  से  भारी  राजस्व  प्राप्त  तो  वे  पूरी  तरह  गलती  पर
 यदि  आप  यह  सोचते  हैं  कि  आप  शराब  बेचकर  पर्याप्त  घन  कमा  लेंगे  और  उसे  देश  का  विकास

 करने  में  तो  आपकी  यह  धारणा  गलत  यदि  भाप  वास्तव  में  राष्ट्र  की  सपद्धि  में  रचि

 रखते  हैं  तो  आपको  नशाबन्दी  लागू  करती  आपको  इसे  कड़ाई  से  क़ियान्वित  करना

 बाहिए  |  हमारे  राष्ट्रपिता  के  स्वप्नों  का  भारत  बनाने  के  लिए  देश  को  शराब  पीने  की  भादत  से

 मुक्त  करने  की  आवश्यकता  है  |

 इस  देश  में  महिलाओं  को  अत्यधिक  सम्मान  दिया  जाता  रहा  उन्हें  देवी  का

 स्वरूप  माना  जाता  रहा  सम्मान  के  क्रम  में  माता  सबसे  पहले  उसके  बाद  पिता  और  फिर

 भगवान  हैं  |  सदियों  से  उन्हें  हमारे  समाज  में  यह  स्थान  प्राप्त  परन्तु  आज  उनकी  स्थिति

 क्या  वे  न  केवल  मतदाता  के  रूप  में  बल्कि  जनसंख्या  में  भी  बहु  संख्यक  चुनावों  के  समय

 आप  उनका  मत  प्राप्त  करने  के लिए  उनसे  अनेक  बायदे  करते  जैसे  ही  चुनाव  खत्म  होते

 फिर  उनकी  तरफ  कोई  देखता  भी  नहीं  है  |  सबसे  ज्यादा  दुभग्यपूर्ण  बात  यह  है  कि  महिलायें  भी

 स्वयं  आपस  में  उचित  व्यवहार  नहीं  करती  हम  उस  मंत्रालय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिसका

 उनमें  सबसे  ज्यादा  सम्बन्ध  है  ।  इस  सभा  में  अब  कितनी  महिलायें  उपस्थित  हैं  ?  केबल  कुछ

 उन्हें  आगे  आकर  अपने  अधिकारों  के  लिए  संघर्ष  करना  चाहिये  ।  इस  दिशा  में  उन्हें  कई  काम

 करवाने  हैं  ।  महो  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रिय  नेता  श्री  एन०

 टी०  रामाराव  उनकी  दशा  सुधारने  के  लिए  कंसे  कड़ा  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।  सर्व  उन्होंने  उन्हें

 पैतृक  सम्पत्ति  में  समान  हिस्सा  दिलाने  का  प्रयास  किया  ।  जब  उन्हें  सम्पत्ति  में  समान  भधिकार

 मिल  तो  समाज  में  उनके  प्रति  आदर  बढ़  जाएगा  और  अब  उन्होंने  उनके  लिए

 पद्धावस्था  पेंगन  भी  लागू  कर  दी  हम  देखते  हैं  कि  बच्चों  वाली  अनेक  महिलाओं  को

 हरेक  बुरी  तरह  से  उपेक्षित  करता  महिलाओं  को  बुद्धावस्था  की  दुर्देशा  से  बचाने  के
 लिए

 शन  भी  दी  जा  रही  उन्होंने  विधवा  पेंशन  की  घोषणा  करके  एक  और  महत्वपूर्ण  कदम

 उठाया  यह  एक  युगास्तरकारी  निर्णय  है  ।  ऐसे  युग  में  जब  लोग  अपने  पिता  का  सम्मान  नहीं

 करते  पिता  की  मृत्यु  के  बाद  माता  की  देखभाल  करने  का  प्रश्न  नहीं  रह  गया  है  ।  इस  दुनिया
 में  विधवा  की  कोई  परवाह  नहीं  करता  है  ।  इन  भअसहाय  महिलाओों  की  सहायताथं  श्री  एन  ०

 टी०  रामाराब  ने  जिधवा  पेंशन  योजना  लागू  की  इसे  पूरे  देश  में  क्रियान्वित  किया  जाना

 चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  दायित्व  अपने  कंधों  पर  लेना  चाहिए  और  देश  में  करोड़ों
 को  बचाना  इससे  उनके  मन  में  विश्वास  यदि  वे  सब  जिनके  लिए  उन्होंने

 जीवन  पर्यन्त  संघ  किया  उनकी  उपेक्षा  करें  फिर  भी  बे  सुरक्षित  अनुभव  यह  एक
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 तीन

 अत्यावश्यक  उपाय  है  और  यह  कदम  उठाने  में  सरकार  को  और  समय  नहीं  गंबाना  यह
 केवल  उनके  मत  प्राप्त  करने  वाला  लोकप्रिय  उपाय  ही  नहीं  यह  उनका  जीवन  रक्षक  उपाय

 है  है  *०००००

 हमारे  गांवों  में  स्वच्छता  की  स्थिति  काफी  भयावह  है  ।  हमारे  गांवों  में  उपयुक्त  शौचालय

 उपलब्ध  नहीं  यद्यपि  कुछ  गाँवों  में  शौधांलेय  फिर  भी  उनकी  देखभाल  ठीक  से  नहीं  की  जाती

 है  ।  उन्हें  प्रतिदिन  साफ  नहीं  किया  उनमें  बहुत  बुरी  बदबू  आती  है|  कभी-बभी  उन

 शौचालयों  में  सांप  भी  आ  जाते  हैं  ।  उने  शौचालयों  का  प्रयोग  करने  से  डर  कर  महिलायें  सड़क
 के  किनारे  शौच  के  लियें  जाती  हैं  जिससे  संडक  के  किनारे  गन्दे  हो  जाते  उनके  दुभाग्य  से  यदि

 कोई  व्यकित  सड़क  पर  से  गुजरता  है  तो  उन्हें  शर्म  से  सिर  कुकाकर  जल्दी  से  उठ  जाना  पड़ता

 हमारे  गांवों  में  महिलाओं  की  ऐसी  दयंनीय  स्थिति  अतः  तत्काल  करने  बाले  कार्यों  में  से

 एक  यह  है  कि  सरकार  को  प्रत्येक  गाँव  में  शौचालय  बनाने  शौचालय  बनाना  ही  काफी

 नहीं  उनकी  उचित  देखभाल  भी  की  जानी  भाज  द्वो  यह  रहा  है  कि  उनकी  सफाई

 करने  के  लिए  किसी  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जाता  सरकार  कहती  है  कि  पंचायत  निकाय

 उनकी  देखभाल  करने  के  उत्तरदायी  हैं  और  वे  इस  उत्तरदायित्व  को  किसी  और  को  सौंप  देते  हैं  ।

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  सभी  गांवों  में  सुब्यवस्थित  शौचालय  उपलब्ध

 हों  ।  मानव  मल  को  खाना  पकाने  की  गंस  तंयार  करने  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जा  सकता

 है  ।  चीन  में  अब  ऐसा  ही  हो  रहा  है  ।  मावब  मल  को  खाना  पकाने  की  गेस  में  बदला  जा  सकता

 है  और  प्रत्येक  घर  में  बिना  अधिक  लागत  के  सप्लाई  किया  जा  स॒कता  इससे  हमारी  महिलाओं
 को  तपेदिक  और  केसर  जैसे  भयानक  रोगों  से  भी  बचाया  जा  सकता  जो  उन्हें  खाना  बनाते

 समय  धुर्ये  से  हो  जाते  खाना  पकाने  की  गैस  और  धुआंरहित  चूल्हों  का  प्रयोग  बरके  उन्हें
 प्रत्येक  समस्या  से  मुक्त  किया  जा  सकता  उनका  मस्तिष्क  और  शरीर  स्वस्थ  रहेगा  ।  वे

 सिक  तौर  पर  घचुस्त  रहेंगी  और  अपने  साथंक  मार्ग  दर्शाने  आदि  से  वे  अपने  परिवारों  के  कल्याण

 और  प्रगति  में  अपनी  अपेक्षित  भूमिका  निभा  सकती

 एक  समय  था  जब  हमारे  देश  में  गांवों  की  बाहरी  सीमा  हरे-भरे  नारियल

 के  पेड़ों  आदि  से  हमारा  स्वागत  करती  थी  ।  अबं  तस्वीर  कुछ  और  ही  हमें  अपने  गांवों  को
 फिर  से  सुन्दर  बनाना  चाहिए  +

 दहेज  प्रथा  एक  ओर  बुराई  है  जो  हमारे  के  मर्मस्थल  को  भेद  रही  है  |

 हम  प्रतिदिन  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  हैं  कि  असंख्य  बहुओं  को  प्रतिदिन  कैसे  जलाया  जाता  है  और
 यातना  दी  जाती  दहेज  प्रथा  हमारे  तगरों  की  अपेक्षा  हमारे  कस्बों  में  अधिक  प्रचलित  है  ।

 इस  बुराई  के  शिकार  धती  और  निर्धन  दोनों  ही  बनते  हैं  ।  परन्तु  धनी  लोग  तो  किसी  तरह
 उसका  मुकाबला  कर  लेते  हैं  और  निधन  लोग  इस  प्रथा  से  निरन्तर  ग्रसित  होते  जा  रहे  जब

 कोई  लड़की  पर्याप्त  दहेज  नहीं  लाती  तो  उसे  उसके  ससुराल  वाले  यातना  देते  यातना  का

 मुकाबला  न  कर  पाने  पर  वे  नदी  में  डूब  कर  या  फांसी  लगा  कर  या  आग  लगा  कर  आत्म-ह॒त्या
 कर  लेती  हैं  ।  इस  त्रासदी  का  अन्त  होना  चाहिए  ।  इस  स्थिति  को  बदलने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयास
 करने  महिलाओों  को  नौकरियों  और  शैक्षिक  संस्थानों  में  भधिक  आरक्षण  दिया  जाना

 जाति  पर  भाधारित  आरक्षण  की  वंमान  प्रणाली  को  क्षमाप्त  किया  जामा
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 आरक्षण  लिग  के  आधार  पर  हाना  महिलाओं  को  अधिक  हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।

 जीवन के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी  उन्हें  हर  संभव  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  केवल  तभी  उनकी  दशा  में  सुधार  हो

 4.40  सू०  १०

 महोदय  पीठासोन

 महिलाओं  के  लिए  सुरक्षा  की  व्यवस्था  बिलकुल  नहीं  हम  अपने  आपको  पूरी  तरह  से

 स्वतंत्र  तब  ही  कह  सकते  हैं  जब  हमारी  महिलाएਂ  रात  के  बारह  बजे  भी  बिना  किसी  भय  के  घर
 से  बाहर  निकल  सके  ।  तब  तक  यह  दावा  करना  कि  हम  स्वतंत्र  निर्ंक  जब  वे  हमारी
 गलियों  में  जाती  हैं  तो उनके  साथ  अत्यधिक  नम्नता  का  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य
 के  लिए  सरकार  को  यह  सुनिद्दितत  करना  चाहिए  कि  वे  चाहे  दिन  हो  या  रात  बिना  किसी  भय

 के  घूम  फिर  उनसे  अनेक  बातों  के  वायदे  करना  ही  काफी  नहीं  है  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने

 के  लिए  आपको  सभी  कदम  उठाने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पुरुषों  के  बारे  में  आप  क्‍या  कहेंगे  ?  भाप  केवल  महिलाओं  के  बारे  में

 बात  कर  रहे  पुरुष  भी  समान  रूप  से  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  श्रीहरि  राव  :  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  को  सभी  के  लिए  सुरक्षा
 प्रदान  करने  पर  अत्यधिक  विचार  करना  जरूरतमन्दों  और  महिलाओं  की  सेवा

 करने  वाले  अनेक  स्वेच्छिक  संगठन  देदा  में  सरकार  को  उनकी  सहायता  और  सलाह  लेनी

 चाहिए  और  उन्हें  महिलाभों  और  जरूरतमन्दों  की  हालत  सुधारने  में  अधिक  से  अधिक  अन्त
 ग्रस्त  करना  समितियां  बनाई  जानी  चाहिए  और  म्रहिलाओं  को  उनका  सदस्य  बनाया

 जाना  चाहिए  ।

 हैदराबाद  में  गूगे  और  बहूरों  का  एक  संस्थान  दक्षिण  भारत  में  यह  अपनी

 किस्म  का  एक  ही  संस्थान  उस  संस्थान  में  उपलब्ध  स्थानों  की  संख्या  काफी  अपर्याप्त  है  और

 अनेक  छात्रों  को  प्रवेश  नहीं  दिया  जाता  छात्रों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  हुए  संस्थान

 का  पर्याप्त  विस्तार  किया  जाना  परन्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  उस  संस्थान  को  इस  वर्ष

 केवल  है  लाख  रुपए  ही  स्वीकृत  किए  गए  यह  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  है  ।  किसी  भी  गृ  गे  या

 बहरे  को  इस  संस्थान  में  स्थान  कम  होने  के  कारण  प्रवेश  दिए  जाने  से  इंकार  नहीं  किया  जाना

 इसके  लिए  इस  संस्थान  का  पर्याप्त  बिस्तार  करना  पड़ेगा  ।  यह  कर्तव्य  आपका  है  कि

 आप  उनमें  यह  विश्वास  पैदा  करें  कि  वे  अन्य  लोगों  से  कम  नहीं  ओर  वे  अपने  पेरों  पर  खड़  हो

 सकते  आपको  उन्हें  यह  महसूस  करवाना  चाहिए  कि  वे  किसी  अन्य  की  दया  के  बिना  स्वयं

 अपना  जीवन  यापन  कर  सकते  चाहे  वे  गूगे  या  बहरे  ही  हों  यह  सरकार  का  कतंव्य  उन्हें

 नौकरियों  और  शैक्षिक  संस्थानों  में  भधिक  भारक्षण  दिया  जाना  8  लाख  रुपये  का  यह

 अनुदान  बहुत  कम  कृपया  इसे  बढ़ाइए  और  उनके  साथ  न्याय  कीजिए  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमारे
 समाज  के  उन  अभागे  लोगों  को  बचाने  के  लिए  वृद्धावस्था  पेंशन  और  बिधवा  पेंशन  जैसे

 शील  उपायों  को  क्रियान्वित  उनके  प्रति  सरकार  की  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  यह  भाशा

 करते  हुए  कि  सरकार  उनके  साथ  न्याय  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।
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 श्री  सूलचन्द  डागा  जहां  औरतों  की  पूजा  होतो  वहां  भगवान

 बसते  नारी  खद  ही  एक  संस्कृति  महादेवी  थर्मा  ने  कहा  है  कि  अगर  नारी  गांव  की  भी

 है  और  बिना  पढ़ी-लिखी  है  तो  उसमें  ज्यादा  नंतिकता  नारी  अपने  आप  में  संस्कृति

 जो  स्त्री  पढ़ी-लिखी  नहीं  है  बिल्कुल  ग्राम्य  वह  आदमी  के  अधिक  निकट  भाज

 मारी  पश्चिमी  वेश  भूषा  पहनकर  समाज  कल्याण  की  बड़ी-बड़ी  सस्थाओों  बरी  अध्यक्षा  बन  जाती

 है  केवल  में  नाम  देने  और  फोहो  खिचवाने  के  भांवों  में  जाकर  काम  नहीं

 करतीं  ।  समाज  फल्यांग  पर  जो  पैसा  खर्च  होता  उसकी  तरफ  माननीय  मंत्री  महोदया  का

 ध्यान  आक्षित  करना  चाहता  हूं  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  उस  मिनिस्टर  की  ध्मं-पत्नी  है

 इपलिए  समाज  कल्याण  की  अध्यक्षा  बन  चकोी  पश्चिमी  सम्पता  को  अपनाकर  ये  औरतें  जो

 अध्यक्षा  बन  जाली  यह  केवल  दिखाबा  मिडिल  क्लास  की  या  जो  सामान्य  नारी  है  और

 जो  आदर्श  जीवन  बिताती  उसको  अध्यक्ष  बनाया  यह  मेरा  पहला  सुझाव  आपको

 पता  होगा  कि  आज  भी  देश  के  अन्दर  देवदासी  प्रथा  और  कालें-गल्से  यानी  वंश्यावृत्ति  चालू
 आप  अगर  आंकड़े  बताएं  तो  यह  बता  दिया  जाए  कि  आपने  कितने  कैसे  चालान  किए  और  उसमें

 से  कितनों  को  सजा  हुई  ।  देश  की  आजादी  के  बाद  आज  हम  स्त्री  का  विकास  करना  चाहते  हैं  ।

 जितने  बड़  औरतों  के  होस्टल  हैं  या  लड़कों  और  लड़कियों  के  होस्टल  वहां  पर  बहुत
 विषेली  चीजें  मिलती  हैं।**ਂ  मेहरत्रानी  करके  यह  सोचें  कि  सम।ज  कल्याण  में

 पहला  सवाल  प्रोहितिशन  का  था  आपके  संविधान  के  एक  आटिकल  में  लिखा  हुआ  है  कि

 हम  देश  में  शराब-बंदी  करेंगे  ।  एक  तरफ  तो  आप  शराब  बंदी  न  शराब  की

 दुकानें  खोलते  जा  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  कहते  हैं  कि  द्वाराब  बंदी  करेंगे  ।  जहां  तक

 मुझे  जानकारी  पहले  ऐसा  नियम  था  कि  जो  राज्य  शराब-बंदी  को  लागू  करेगा  उसको  इससे

 होने  वाले  नुकसान  का  50  प्रतिशत  हिस्सा  केन्द्र  सरकार  बहन  करेगी  ।  यह  आपके  डायरेक्टिव

 प्रिसिपल्त  में  भी  दिया  हुआ  संत्रिघान  के  आटिकल  में  भी  कहा  गया  है  कि  हम  धीरे-धीरे  देश
 में  शराग्र-बंदी  आज  भी  हम  उस  चीज  को  मानते  हैं  और  मानते  हुए  भी  कहते  हैं  कि

 लगभग  75  करोड़  रुपये  की  आमदनी  हमें  शराब  से  प्राप्त  होती  है  >>

 देशा  भर  में  जितने  अखबारों  में  या  दूसरी  जगह  विज्ञापन  निकलते  आप  किसी  भी

 विज्ञापन  को  उठा  कर  देख  लीजिए  उन  विज्ञापनों  में  अपने  माल  को  बेचने  के  लिए  स्त्रियों  के

 आंगार  का  उनके  रूप  का  उपयोग  किया  जाता  उतके  शरीर  का  नग्न  प्रदर्शन  किया  जाता  है  ।

 जब  हमारे  विज्ञापनों  में  महिलाओं  का  इस  तरह  से  दुर्पयोग  हो  रहा  मामूली  से  मामूली  चीज

 को  बेचने  के  लिए  भी  जिप्त  तरह  से  महिलाओं  की  नग्न  तस्वीरें  छापी  जाती  उनकी

 देह  का  दुरुपयोग  किया  जाता  देह  का  प्रदर्शन  क्रिया  जाता  क्‍या  कभी  सरकौर  का  ध्य

 उनकी  तरफ  गया  है  और  सरकार  ने  उसको  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  क्या  सरकार

 नहीं  चाहती  कि  इस  तरह  महिलाओं  का  दुरुपयोग  रोका  जाए  और  उनका

 आज  मैं  पूछना  चाहता  हूਂ  कि  वँंसे  तो  आप  जब  चाहे  थिकलांग  वर्ष  जब  चाहे

 अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  बना  न्राहे  मुवक  वर्ष  लेकिन  मेरी  जानकारी  के  अनुसार
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 नजत+प्पपप<ः  ण्जजि--+++

 पीछे  कुछ  इस  तरह  की  बात  कही  गई  थी  कि  हर  महकमे  में  तीन  प्रतिशत  नौकरियां  विऋलांगों

 के  लिए  सुरक्षित  रखी  जिस  समय  विकलांग  ब्ष  बनाया  गया  उसके  बाद  से  लेकर

 भाज  जब  कि  1985  का  वर्ष  चल  रहा  रेलवे  विभाग  में  कितने  विक्रलांगों  को  नौकरी

 दी  शिक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  कार्यालयों  में  कितने  विकलांगों  को  नौकरी  दी  दूसरे  मंत्राः

 लयों  में  कितने  प्रतिशत  लोगों  को  नौकरी  पर  रखा  क्‍या  आप  उसकी  फीगर्स  हमें  बता  सकते

 उनका  प्रतिशत  बता  सकते  किसी  विकलांग  को  आपने  नौकरी  दी  हो  तो  बताइये  ।  फिर

 भाप  कंसे  सप्राज  कल्याण  के  काम  को  अच्छी  तरह  से  कर  सकते  यह  मेरी  समभ  में  नहीं
 फिर  आपका  यह  भी  कहना  है  कि  हम  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  देने  की  नीति

 पर  चलेंगे  और  भापने  यह  कानून  1970  में  बनाया  लेकिन  उस  कानून  के  बनने  के

 बाद  क्‍या  उमर  कानून  में  कमी  रह  इसी  कारण  उस  कामून  के  अंतर्गत  एक  भी

 चालान  नहीं  एक  भी  मुकदमा  नहीं  चला  और  आज  भी  भौरतों  को  पुरुषों  के  मुकाबले
 कम  तनख्वाह  मिलती  कम  वेतन  मिलता  इसका  कारण  यह  है  कि  उस  एक्ट  में  कमी

 आपका  नेचर  ऑफ  बक  कौन  डिसाइड  लेबर  इ  सर्पक्टर  करेगा  और  हम  बराबर

 भआभापको  कहते  आ  रहे  हैं  कि  यदि  आप  औरतों  को  बराबर  के  अधिकार  देना  चाहते  हैं  तो

 आपको  उसमें  कामयाबी  नहीं  अभी  हाल  ही  में  आन्ध्र  प्रदेश  की  हाई  कोर्ट  मे

 एक  जजमैंट  दिया  मुझे  उनका  पूरा  नाम  तो  याद  नहीं  सिर्फ  श्री  चौधरी  पता  उनका

 कहना  है  कि  आटिकल  14  और  21]  के  सपोर्ट  में  अगर  कोई  हिन्दू  नारी  कन्‍्जगल  राहुटस

 का  दावा  फरती  है  तो  उसको  अधिकार  है  कि  वह  अलग  रह  सकती  है  और  उसको  पति

 के  साथ  रहने  को  बाध्य  नहीं  किया  जा  मैं  चाहता  हूं  कि  उस  जजमैंट  को  आप

 कानून  वा  रूप  दें  ।  हिन्दुओं  में  यदि  कोई  औरत  अपने  पति  से  अलग  हो  गई  है  फिर  भी

 उसे  कन्ज्‌गल  राइट्स  के  तहत  उसके  साथ  रहना  पड़ता  है  और  जजमैंट  में  यही  बात  कही  गई

 उनका  कहना  है  कि  यह  आटिकल  14  और  21  के  खिलाफ  है  ओर  यह  जजमैंट  सारे  अखबारों

 एडीटोरिल  नोट्स  में  भाया  है  और  सब  ने  उसे  एप्रीशियेट  किया  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  भी

 एक  बार  यह  कहा  था  --

 ]
 श्रीमती  गांधी  ने  नोट  किया  कि  महिलायें  एक  तरह  से  देश  की  सामाजिक  चेतना  का

 तनिधित्व  करती  हैं  ।  यद्यपि  अनेक  महिलाओं  ने  जीवन के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  अपनी

 प्रतिष्ठा  स्थापित  की  फिर  भी  यह  खेद  की  बात  है  कि  निचले  स्तर  पर  महिलायें
 पुरुष  बहुल  समाज  में  भेदभाव  की  शिकार  रही  हैं  ।”  के

 ] इसके  अलावा  श्रीमती  चन्द्रशेखर  ने  भी  यही  बात  पिछले  दिनों  कही

 [  प्र  ]

 हुई  हैं  किल्तु  अभी  और  बहुत  कुछ  करना  छ्षेष  है  ।  सदियों  पुराने  गरीबी

 और  उपेक्षा  क ेकारण  भारतीय  महिलाओं  का  बहुत  बड़ा  वर्ग  विकास  प्रयासों  का

 उतना  लाभ  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  रही  जितना  उन्हें  उठाना  चाहिए  था  ।”
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 न» «नमन» न अजिनयाे जप पपपपदभतपएौपमय-_|ेई+ै[ेफ आपका बजट तो छोटा सा भगवान टोटल बजट का नहीं और आप कह रहे हैं गरीब बच्चों की । ढाई करोड़ बच्चे तो अभी होटलों में काम करते जिनकी जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे आटिकल कह रहा है कि कम्पलसरी एजुकेशन बच्चे भारत के भविष्य निर्माता बच्चे भविष्य की निधि भाप बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं यहाँ पर । यह हिन्दुस्तान आदशे की बातें करने में कम नहीं है । भाप कहते हैं नारी +१रुणा की मूर्ति है और दया की पात्र बेचारी भटकती फिरती आज नारी का कोई मूल्य नहीं जो मूल्य उसका हमें समझना वह हम समभ नहीं रहे उधर 25-30 क्ांध्र प्रदेश वाले उधर से एक भी औरत नहीं आई आदमी ही आदमी आए मुश्किल से एक-दो परसेटेज लेकिन परसेण्टेज बहुत कम है । तो मेरा कहना यह है कि नारी के बारे में जो आप कहते हैं **' [ भ्रनुवाद ] . क्री के० राममूति : आपके राज्य के बारे में क्‍या है ? भरी मूलचन्द डाना : मेरा राज्य ! श्रीमती निमेला कुमारी ने अभी-अभी कहा आपका राज्य--शुन्य । ) ] भो मूलचन्द डागा : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने तरक्की की मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने तरक्की नहीं की मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट आपने रखा है उसमें आपने कहा है कि पॉवर्टी और हैंडीकंप्ट को आप सुविधाएं पहले तो हम उनको विकलांग कहते उनको पौष्टिक खाना मिलता नहीं एक सानसनीय सदस्य : हसका उससे क्या संबंध है ? करी मसूलखन्द डागा : आपको तो पौष्टिक भोजन मिल जाता ये विटामिन ए और बी क्षाने मुह पर हाथ फेरते इन लोगों को कया पता है कि गरीबों की क्‍या हालत गंदी बस्तियों बदबूदार और जहां सड़ांध आती है वहां हिन्दुस्तान के बच्चे पल ते हैं । हिन्दुस्तान के गरीब बच्चों की बस्तियों में ये समाज कल्याण के फोटो मत अखबार में आप इनाम बांट रहे मंत्री जी भाए समाज कल्याण के और इनाम बांट रहे इसको आप मत देखो | दो-चार गरीबों को पकड़ कर ले आए और उनको इनाम बांट दिया । मैं मिसेज चन्द्रशेखरन को प्रार्थना करूंगा और मुझे आशा है इनसे कि इन महिलाओं को आप अध्यक्ष मत ये वास्तव में क्‍या महिलाओं का सुधार करना चाहती मैं तो समझता हूं कि ये महिलायें अपने श्वगार में लगी रहती महिलाओं के सुधार में नहीं । इससे कहां महिलाओं का सुधार होगा ? ये तो अपने श्यृंगार करने में सुधार महिलाओं का सुधार नहीं करेंगी'** व्यवधान *'* . हि झमतो बासव राजेदवरो : वह हमें सम्बोधित क्‍यों कर रहे हैं ? ) | 208
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 $$ $$$  कक  अधिक रस्‍क्‍  बन  ैतच  -  फ  ...

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  मैंने  यह  किताब  इसमें  लिखा  है  कि  महि  नाओं  का  काम  है
 आंगनवाड़ी  ।  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  मेहरबानी  करके  एक  दफा  इसका  आप
 इवेल्यूएशन  करवा  ये  जो  आप  पैसा  खबं  करते  हैं  अऑगनवाड़ी  गरीब  बच्चों  को
 ऊपर  लाने  के  लिए  जो  पैसा  आप  खर्च  करते  इसका  एक  दफा  आप  इवेल्यूशन  कराइए  और

 इवेल्यूएशन  कराने  के  बाद  बतलाइए  कि  आपने  कितने  बच्चे  जो  नेत्रहीन  जो  आज  अपंग
 जिनकी  हालत  खराब  जो  मांगकर  खाते  जो  भिक्षावृत्ति  के  शिकार  उनको  आपने  कितनी
 सुविधाएं  दी  हैं  और  कितने  लोगों  को  सुधारा  हिन्दुस्तान  के  आंकड़  मेरे  पास  मैं  उनको
 कोट  करना  चाहूंगा  कि  कितनी  ओऔरतें  जला  दी  गई  हैं  दहेज  के  क्‍या  कानून  आपने  बनाया
 कया  कानून  बना  दिया  गया  है  कि  उनको  सीखचों  में  बंद  कर  दिया  जायेगा  ?  तो  श्रीमान  जब  आप
 महिला  वर्ष  मनाने  जा  रहे  तो  इन  बातों  का  तो  ध्यान  रश्षिएगा  ।  जहां  तक  हिन्दुस्तान  की  तरकक्‍क्री
 ओर  देश  की  तरक्की  का  सवाल  यह  तभी  होगी  जब  कि  हमारा  एक  अ  हमारा  महिला
 समाज  भागे  उठेगा  और  आगे  उठने  का  तरीका  एक  ही  है  कि  जो  पैसा  आपने  बजट  में  रखा

 उमसे  ज्यादा  पंसा  बजट  में  रखना  चाहिए  और  उनके  लिए  ज्यादा  होस्टल  बनने  उनको
 ज्यादा  एजकेशन  मिलनी

 5.00  झ०  प०
 मैं  एक  बात  देख  रहा  हूं  कि  एजुक्रेशन  में  लड़कियों  का  नम्बर  ज्यादा  अच्छा  है  और  लड़कियां

 पढ़ने  में  ज्यादा  ध्यान  लगाती  वह  परीक्षाओं  में  भी  टॉप  पर  भाती  लड़के  लड़कियों  के

 मुकाबले  में  काफी  पीछे  हैं  भौर  आवारागर्दी  अधिक  करते  हैं  ।

 आपकी  जो  एक  योजना  है  कि  जो  राज्य  शराबबंदी  उन्हें  50  प्रतिशत  उसके  लिए
 उन्हें  सहायता  दी  जाएगी  ।  आज  मैंने  यह  भी  सुना  है  कि  जो  शराबबंदी  की  संस्था  काम  करना

 चाहती  है  उसको  भी  भाप  मदद  मैं  चाहता  हूं  कि  वालेंटरी  आर्गनाइजेशन  जो  काम  करना
 जाह  रही  उसके  लिए  जो  धनराशि  बजट  में  रखी  वह  भी  कम  इसलिए  उसको  आप
 और  बढ़ायें  ।

 मुझे  आशा  और  विश्वास  है  कि  जिस  काम  को  भी  हम  अपने  हाथ  में  लेते  उसको  पूरा
 करंगे  और  सातवीं  योजना  में  बहुत  आगे  बढ़ेंगे  ।  इस  भाशा  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हे  ||

 [  प्रनुवाव  ]
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  उपाध्यक्ष  मैं  समाज  और  महिला  कल्याण

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन  करती  हू  ।

 क्रमवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं  समाज  कल्याण  कार्यक्रम  मुख्य  रूप  से  ऐसे
 व्यक्तियों  और  दलों  को  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  बनाये  गये  थे  जो  कतिपय

 शारीरिक  और  मानसिक  बाधाओं  के  कारण  आम  जनता  के  लिए  दी  गयी  सेवाओं  का  लाभ  नहीं
 उठा  सके  ।  कल्याण  कार्यक्रम  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  अवधि  में  चरणों  में  बने  ।  पहली  पंचवर्षीय
 योजना  से  तीसरी  पंचवर्षीय  पोजना  तक  मुख्य  दायित्व  स्वेचज्छिक  क्षेत्र  को  दिया  जब  भारत
 सरकार  ने  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  माध्यम  से  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  और  तकनीकी
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 दर्शन  की  सहायता  दी  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  नि:सन्देह,  एक  विशेष  बात  थी  अर्थात्‌  बच्चों

 के  कल्याण  के  लिए  केन्द्र  में  विशेष  वित्तीय  व्यवस्था  की  गयी  ।

 हालांकि  देश  में  समाज  कल्याण  कार्यक्रमों  का  विस्तार  हुआ  परन्तु  अब  तक  का  प्रयास

 मुख्य  रूप  से  मूल  उयचारात्मक  और  पुनर्वास  सेवाओं  वक्त  व्यवस्था  करने  की  ओर  पाँचबत्ीं

 योजना  मुख्य  बल  निरोधात्मक  और  विकास  कार्यक्रमों  पर  था  ।  उस  समय  बच्चों  के  कल्याण  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गयो  आई०  सी०  डी०  एस०  बाल  विकास

 योजना  प्रयोगात्मक  आधार  पर  चलायी  गई  थी  ।  छठी  योजना  में  भी  निरोधात्मक  और  विकास

 कार्यक्रमों  पर  बल  दिया  गया  ।  योजना  प्रलेख  में  विक्रासਂ  के  सम्बन्ध  में  एक  अध्याय

 जोड़ा  गया  ।  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  एक  पृथक  मंत्रालय

 बनाया  गया  जिसका  स्वागत  है  |  लेकिन  इसके  मैं  यह  अनुरोध  करूंगी  कि  इस  कार्यक्रम  को

 एक  नि्िचत  दिश्षा  देने  के  लिए  सभी  राज्यों  से  इसी  प्रकार  के  स्वतंत्र  विभाग  खोलने  के  लिए

 कहा  जाये  ।

 महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  नीतियां  बन  रही  इसका  अथं  यह  है  कि
 कि  महिलाओं  की  समस्याओं  और  उनके  विकासीय  कार्यक्रमों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जायेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  स्वेच्छक  संगठनों  को  गठन  और  क्रियान्वयन--दोनों  स्तरों  पर  सहयोजित  करना

 जरूरी  है  |  यहां  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  स्वेछ्छिक  दलों  को  अपनी  गतिविधियों  में  सुधार  लाने

 के  लिए  सहयोग  और  सहायता  मिलनी  अन्यथा  वे  इन  कार्यक्रमों  में  नहीं  लग

 पायेंगे  ।  अब  तक  सृत्रीकरण  स्तर  पर  इनका  योगदान  बहुत  कम  रहा  है  ।

 नि:सन्देह  वर्ष  1985-86  के  लिए  बजट  अनुमान  129.11  करोड़  रुपये  जबकि  वर्ष

 1984-85  के  लिए  92.59  करोड़  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  हमें  अधिक  वित्तीय  परि

 व्यय  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  एक  पृथक  मंत्रालय  बनाया  गया  है  ।

 यहां  भी  मैं  यह  कहूंगी  कि  केवल  महिलाओं  के  लिए  रखी  गयी  रादि  विभिन्‍न  विभागों  के

 बीच  बंट  जाती  है  ।  मंत्रालय  को  एक  समायोजित  और  एकल  एजेंसी  के  रूप  में  यह  सुनिद्दिनत
 करना  चाहिए  कि  इस  राशि  का  आवंटन  समुचित  ओर  पर्याप्त  रूप  से  किया  जाए  ।

 इस  मंत्रालय  को  आवंटित  राशि  उन  क्षेत्रों  में  ख्ं  की  जानी  जहां;अत्यधिक
 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  और  यह  राशि  सर्वागीण  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ख  की

 जानी  ताकि  कुछ  परिवर्तन  आ  सके  ।  यह  वांछनीय  है  कि  विभिन्‍न  गतिविधियों

 «  जिनमें  विभिन्‍न  कार्यक्रम  तथा  नीतियां  और  कल्याण  योजनाएं  शामिल  समय-समय  पर  समीक्षा

 की  जानी  चाहिए  और  मंत्रालय  को  सर्वप्रथम  समय-समय  पर  महिलाओं  की  समस्याओं  से  संबंधित

 अद्यतन  आंकड़े  इकट्ठ  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  महिलाओं  से  सम्बन्धित  अनेक

 विधान  पारित  किये  गये  हैं  और  मैं  कहू गी  कि  महिलाओं  के  सम्पत्ति  उत्तराधिकार  के  अधिकार

 को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  सिविल  कानूनों  में  संशोधन  करने  की  आवदयकता  दहेज  संशोधन

 विधेयक  भी  बन  गया  है  ।  हमें  प्रसन्‍नता  है  कि  न्यायालयों  ने  स्वेक्छिक  संगठनों  को  शिकायतों  की

 जांच  करने  और  मामलों  को  सुनने  का  अधिकार  देकर  उन्हें  मान्यता  दे  दी  हमें  इस  बात  की

 भी  प्रसन्‍नता  है  क  माननीय  मंत्रीजी  ने  हाल  में  घोषणा  की  है  कि  जब  परिस्थितियां  ऐसी  बन

 210.
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 जायेंगी  तो  दहेज  संशोधन  विधेयक  में  भौर  संशोधन  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  दहेज
 देने  और  वधुओं  के  जलने  को  घटनाएं  हो  रही  महिलाओं  से  सम्बन्धित  कानूनों  से  लाभ  लेने

 के  लिए  महिलाओं  को  कानूनी  सहायता  और  परिवार  परामष्श  सेवाए  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 महिलाओं  के  विरुद्ध  अपराधों  के  मामलों  में  परवी  करने  वाली  वकोल  महिला  होनी  चाहिए  ।  ऐसे

 मामलों  में  राज्य  अथवा  पीड़ित  महिला  की  भोर  से  राज्य  के  खर्च  पर  सक्षम  महिला  वकील  लगाई

 जानी  महिलाभों  और  बच्चों  के  कल्याण  को  शिक्षा  और  रोजगार  के

 विभिन्‍न  दृष्टिकोणों  से  देखा  जाना  जहां  तक  स्वास्थ्य  का  सम्बन्ध  पोषणाहार

 नि:सन्देह,  चल  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  80  लाख  महिलाओं
 को  संख्या  को  बढ़ाये  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  एक  दक्षक  में  यह  उद्देश्य  पूरा  हो  जाये  ।  इन

 पोषणाहा  र  कार्यक्रमों  के  संचालन  में  अफसरशाही  बहुत  भ्रधिक  इस  पोषणाहार  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  हर  एक  बच्चे  के लिए  एक  रुपया  दिया  जाता  जिसमें  से  बच्चे  पर  वास्तव  में  केवल

 20  से  30  पंसे  तक  ही  खर्च  होते  शेष  एक  रकम  प्रशासनिक  लागत  पर  खर्च  हो  जाती  है  ।

 छठी  योजना  में  केन्द्रीय  भोर  र/ज्य  स्तर  पर  1136  आई०  सी०  डी०  एस०
 बाल  विकास  परियोजनाएं  हैं  और  सातबीं  योजना  में  2000  परियोजनाएं  शुरू  की  जानी

 पर्यवेक्षकों  के  पद  परियोजनाएं  प्रारम्भ  हो  जाने  के  तत्काल  पश्चात्‌  नहीं  भरे  इन  पदों

 को  भरने  में  काफी  समय  लग  जाता  है  और  कभी-कभी  जनजातीय  क्षेत्रों  में  इन  पदों  को  भरना

 बहुत  कठिन  हो  जाता  यदि  वहाँ  बाहर  के  लोगों  को  भी  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  बहाँ

 आवास  मिलना  कठिन  हो  जाता  आई०  सी०  डी०  एस०  बाल  विकास

 परियोजनाओं  ने  महिलाओं  और  बच्चों  के  बिकास  के  क्षेत्र  में  एक  प्रकार  का  आधारभूत  ढांचा

 तंयार  किया  है  ।  जनवरी  1985  से  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  गेर-ओऔपचारिक  हिक्षा  कार्यक्रम

 चल  रहा  है  |  यह  उद्देश्य  शिक्षा  मंत्रालय  को  प्राप्त  करना  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  शिक्षा

 मंत्रालय  इस  आधारभूत  ढांचे  को  शुरू  विक्षा  मंत्रालय  को  इस  आई०  एस०  डी०  एस०

 परियोजना  में  सहयोजित  किया  जाना  चाहिए  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ने  लड़कियों  के  लिए  शिक्षा  निशुल्क
 कर  दी  यह  शिक्षा  स्नातकोत्तर  स्तर  तक  निषुल्कर  होनी  चाहिए  ।  शिक्षा  के  प्रशिक्षण

 भी  दिया  जाना  क्योंकि  जब  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  महिलाओं  को  पुनर्स्थापित
 और  नियोजित  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसलिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  अवश्य  होनी

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  योजना  आयोग  के  समक्ष  महत्वपूर्ण
 प्रश्न  निधेनता  और  बेरोजगारी  का  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  सातवीं  योजना  में  इन  प्रइनों  की  अरेन्‌

 पर्याप्त  ध्यान  न  देने  के  कारण  हमें  योजना  आवोग  को  कहना  होगा  ।  उन्होंने  अर्धरोजगारी  और

 भदृदय  बेरोजगारी  का  वास्तविक  समस्याओं  के  रूप  में  ब्यौरा  भी  दिया  और  कहा  कि  इसे

 मिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  विचार  है  कि  अधिक  रोजगार  देने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  सरकारी

 एजेंसियों  को  कम  से  कम  25  प्रतिशत  महिलाओं  को  रोजगार  देना  चाहिए  |  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  नियम  बनाये  जाने  चाहिए  ।  निजी  क्षेत्र  में  भी  ऐसा  किये  जाने  की  सम्भाव्यता  पर  विचार
 किया  जाना
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 कुछ  कायें  ऐमे  हैं  जो  महिलाओं  द्वारा  किये  जा  सकते  जंसे  प्राथमिक  स्कूलों  की

 पिकाओं  की  नौकरी  ।  उड़ीसा  प्राथमिक  अध्यापिकाओं  का  पद  महिलाओं  को  ही  दिया  जाता

 है  ।  ऐसा  अन्य  राज्यों  में  भी  किया  जामा  चाहिए  ।

 अधिकांद  श्रमिक  बल  क्षेत्रਂ  में  कार्यरत  जो  वास्तव  में  मिथ्या  नाम

 वास्तव  में  यह  संगठित  क्षेत्र  है  जो  इन  श्रमिकों  से  असंगठित  तरीके  से  काम  लेता  ताकि  श्रमिक

 कानूनों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सामाजिक-आध्िक  सुरक्षा  के  लाभों  से  उन्हें  वंचित  रखा  जा  सके  ।

 मैं  यह  कह  गी  कि  इस  मंत्रालय  की  भूमिका  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो
 सके  कि  इन  निधन  महिला  कमियों  को  रोजगार  मिलता  रहे  |  इस  मंत्रालय  को  एक  प्रहरी  की

 भांति  काम  करना  होगा  और  इसे  न  केवल  मुख्य  आर्थिक  नीतियों  की  बल्कि  किसी  परियोजना  या

 कार्यक्रम  के  प्रौद्योगिकी  के  उत्पादन  संगठित  करने  के  तरीके  आदि  से  सम्बन्धित

 ब्योरे  की  जांच  करने  में  भी  सतकंता  बरतनी  मंत्रालय  को  यह  भी  सुनिद्तितत  करना

 आवदयक  है  कि  प्रत्येक  आर्थिक  कायंत्रम  में  शिशु  देख-रेख  आदि  जंसी

 जिक  ब्यवस्था  हो  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  समाज  कल्याण  मंत्रालय  को  एक्  प्रोत्साहन  स्क्रन्‍्ध  के  रूप  में

 जिक-आर्थिक  कार्यक्रमों  और  छोटी  आयकारी  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  महिलाओं  के  लिए

 रोजगार  बढ़ाने  महिलाओं  के  लिए  इन  छोटी-मोटी  आर्थिक  गतिविधियों  आथिक

 विकास  की  मुख्यधारा  की  बाढ़  इन  सबको  बहा  अगर  महिलाओं  की  आर्थिक  और  सामाजिक

 भूमिकायें  निर्धारित  नहीं  की  जातीं  और  उन्हें  संसाधनों  के  प्रौद्योगिकी  के

 मिकतायें  निर्घारित  करने  में  उनको  योग्य  महत्वपूर्ण  स्थान  नहीं  दिया  जाता  ।

 भारत  में  निर्धनता  निवारण  कायेक्रमों  के महिलाओं  पर  प्रभाव  की  समीक्षा  करते  समय  यह
 पाया  गया  है  कि  अन्तिम  ग्राम  स्तर  पर  अधिकांश  विकास  सेवाएं  न  तो  महिलाओं  तक  और  न  ही

 निधन  लोगों  तक  पहुंची  हैं  ।  रास्ते  में  पैसा  हड़प  लिया  जाता  है  भौर  कार्यक्रमों  की  जानकारी

 का  भी  अभाव  है  ।  मैं  चाहूंगी  कि  इसकी  भी  जांच  की  विशेषकर  निधंनता  निवारण

 क्रमों  के  सम्बन्ध  लाभ  का  विकेन्द्रीकरण  करने  वह  न  केवल  स्थानीय  गांव  में  ही

 बल्कि  घर-घर  में  भी  पहुंचेगा  ।  लेकिन  घरों  में  विभिन्‍नता  जिसकी  ओर  विज्लेष  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता  है  |  इस  बारे  में  मैं  कहूंगी  कि  निधंनतता  विरोधी  कार्यक्रमों  के  भन्तगंत  आस्तियाँ

 महिलाओं  को  या  पति  और  पत्नी  दोनों  को  संयुक्त  रूप  से  दी  जानी  चाहिए  अन्यथा  पुरुष  बिना

 किसी  प्रतिबंध  के  आस्तियों  को  उड़ा  देगा  और  महिला  को  निध्धंनता  व  गरीबी  के  बोझ  से  दबी ”  *
 रहेगी  ।

 जनजाति  की  महिलाओं  के  कष्टों  का  कारण  उनके  पुरुषों  का  अधिकतर  मद्य  के  सेवन  का

 आदी  होना  जब  तक  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  तब  तक  जन  जाति  की

 महिलाएं  भूख  ओर  गरीबी  की  यातना  भुगतती

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 में  कुछ  कहना  चाहूंगी'**
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 झोसती  जयन्तो  पटनायक  :  इसमें  25  प्रतिशत  राशि  कल्याण  संगठन  विशेष  द्वारा  वहन
 की  जानी  होती  है  और  शेष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ।  25  प्रतिशत  लागत  वहन  करना  किसी  भी

 स्वेच्छिक  कल्याण  संगठन  के  लिए  कठिन  बहुत  से  स्वेच्छिक  संगठन  इस  काम  के

 लिए  आगे  नहीं  आ  रहे  मंत्रालय  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  और  स्वेच्छिक  संगठनों  को

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  में  भौर  सरकारी  एजेंसियों  में  शारीरिक  रूप  से  विकर्लाग

 लोगों  के  लिए  नौकरियों  में  आरक्षण  होना  कम  से  कम  तीन  प्रतिशत  आरक्षण  के  लिए

 एक  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की
 मांगों  का  समर्थन  करती

 ]
 शओमती  मनोरमा  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  महिला  ओर  समाज  कल्याण

 मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थंत  कर  रह  गैर  कुछ  सुभाव  मंत्री  महोदया  के  विचार
 के  लिए  प्रस्तुत  करना  चाहती  हूं  ।

 जिस  काम  को  समाज  कल्याण  मंत्रालय  कर  रहा  उसका  पूरा  फायदा  गांवों  तक  नहीं
 पहुंच  पा  रहा  है  |  मैं  समाज  कल्याण  बोर्ड  की  अध्यक्षा  रह  चकी  हुं  और  मैंने  देखा  है  कि  आफिसर

 इस  वेलफयर  विभाग  को  बहुत  छोटा  विभाग  समभते  हैं  और  उनकी  काम  करने  में  रुचि  नहीं  रहती
 है  ।  खासकर  देहातों  के  लाभ  के  लिए  जो  राशि  सरकार  द्वारा  दी  जाती  वहां  पर  भी  इसके
 ऊपर  अ  कुश  नहीं  होता

 हमारे  यहाँ  जो  बालवाड़ी  केन्द्र  हैं  या  आंगनवाड़ी  केन्द्र  इनमें  जो  सहायिकायें  होती
 वे  वहां  उपस्थित  नहीं  होती  कई  बार  मुझे  इन  केन्द्रों  को  देखने  का  अवसर  मिला  ओर  मैंने

 देखा  कि  न  वहाँ  बच्चे  थे और  न  सहायिकायें  ताला  बन्द  करके  गायब  हो  जाते  हैं  ।  पता  नहीं

 जो  ब्लाक  के  अधिकारी  हैं  वे  वहां  जाकर  देखते  भी  हैं  या  नहीं  कि  अमुक  कार्यक्रम  ठीक  से  चल

 रहा  है  या  नहीं  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  मंत्री  जी  से  दो-चार  बातें  निवेदन  करना  चाहती  पहली  बात  तो

 यह  है  कि  जब  समाज  कल्याण  बोईड  का  गठन  होता  है  तो  उसमें  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को

 सर  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  यहाँ  ऐसे  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  की  कमी  नहीं  है  जिन्होंने  अपना
 जीवन  सामाजिक  कार  करते  हुए  गांवों  में  बिताया  लेकिन  उनको  ऐसे  बोर्ड  में  लिए  जाने  का

 अवसर  नहीं  मिलता  आज  इस  बोर्ड  को  एक  तरह  से  राजनीतिक  बना  दिया  गया  मैं

 चाहती  हु  कि  इसको  राजनीतिक  न  बनाया  इसको  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  के  लिए  रहने
 दिया

 दूसरी  बात--समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  हर  बड़े  हहर  औद्योगिक  नगरों

 विमेन-होस्टल  की  स्थापना  बहुत  जरूरी  आज  जो  महिलायें  शहरों  में  रह  कर  काम  करती

 उनमें  बहुत  सी  ऐसी  हैं  जो  अकेली  हैं  भौर  उनको  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।
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 उनकी  सुरक्षा  को  बहुत  बड़ा  प्रदन  हमारे  सामने  इसलिए  मैं  चाहती  हूं  कि  इस  विभाग  द्वारा

 हर  जिले  में  इस  तरह  का  होस्टल  बनाया  जाए  जिससे  महिलाओं  को  सुरक्षा  मिल  सके  ।

 तीसरी  समाज  कल्याण  विभाग  के  द्वारा  चलाई  गई  स्क्रीमों  का  मूल्यांकन  किया

 जाय  तथा  उनको  वालंद्री  आर्गेनिजेशंज  तथा  सरकार  मिलकर  इस  तरह  की  योजना  बनाई

 एक  बात  यह  भी  विचारणीय  है  कि  आज  जितनी  वालंट्री  भागें  निजेशंज  हैं  वे  सब  णहरों  में

 चलती  हैं  ।  देहातों  को  च्‌  कि  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  कि  सरकार  ने  हमारे  लिए  क्या-क्या

 योजनायें  चला  रखी  महिलाओं  के  लिए  क्या-क्या  कार्यक्रम  चल  रहे  इसलिए  बहां  ऐसी
 संस्थायें  नहीं  बन  पाती  हैं  और  वे  इन  योजनाओं  का  लाभ  नहीं  उठा  पाते  शहरों  के  लोगों  को

 इसकी  अधिक  जानकारी  रहती  इसलिए  वे  इसका  लाभ  उठाते  हैं  और  जो  राशि  विभिन्‍न

 नाओं  के  लिए  रखी  जाती  वह  शहरों  में  ही  खर्च  हो  जाती  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  हर  जिले  के

 हैडक्वाटर  में  कलक्टर  को  इस  चीज  की  सूचना  जानी  चाहिए  कि  वह  अपने  यहां  एक  सर्वेक्षण  करा

 कर  इन  कार्यक्रमों  को  हर  जिले  में  हर  प्रखण्ड  में  बलाये  ताकि  जिनके  लिए  वास्तव  में  ये

 कार्यक्रम  चलाये  जा  रहे  हैं  उनको  इनका  पूरा  लाभ  मिल  समाचार  पत्रों  द्वारा  प्रचार  करके

 तथा  रेडियो  से  प्रसारण  करके  लोगों  को  जानकारी  मिले  ।
 जैसा  हमारी  निर्मला  बहन  ने  कहा  था  हमारे  यहां  आज  के  समाज  में  बूढ़ों  की  बहुत  उपेक्षा

 हो  रही  है  ।  बूढ़ों  के  लिए  पाइश्चात्य  देशों  की  तरह  आबास  होने  चाहिए  ताकि  उनका  अन्त  समय
 अच्छी  तरह  से  कटे  ओर  उन्हीं  के  साथ  डइंस्टीचूट  चिल्डून  के  लिए  भी  आंबवास  होने  चाहिएਂ  ताकि

 बूढ़ों  को  उनका  प्यार  मिल  सके  ओर  बच्चों  को  बूढ़ों  का  प्यार  मिल  सकें  ।  मंत्री  जी  से  मेरा

 रोध  है  कि  वह  इस  तरह  की  व्यवस्था  करें  ।

 समाज  कल्याण  विभाग  की  कई  योजनाओं  को  स्वास्थ्य  विभाग  के  साथ  जोड़ना  बहुत
 आवश्यक  जैसे  गर्भवती  बच्चों  के  लिए  जो  कार्यक्रम  है  उसको  फंमिली  प्लानिंग  के

 साथ  जोड़ा  जाए  ।

 बालवाड़ियों  में  जो  सहाविकायें  काम  करती  हैं  उनको  बहुत  कम  वेतन  मिलता  है  जिसकी

 वजह  से  वे  दूसरे  कामों  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देती  हैं  चनिस्व्रत  बालवाड़ियों  के  ।  इन  केन्द्रों  में
 मिड-डे  मील  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  हरिजन  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में इसके  लिए  विशेष
 ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  *

 अन्त  में  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहती  हूं  कि  इन  बातों  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  सरकार  की  जो  राशि  खर्च  होती  है  वह  सही  आदमी  तक  पहुंचनी
 इन्द्रेगेटंग  चाइल्ड  वेलफेयर  स्कीम  अधिक  से  अधिक  जगहों  पर  खोली  जायें  ।  हर

 जिला  स्तर  पर  इसका  विस्तार  होना  मैं  यही  आप  से  कहना  चाहती  हूं  कि  अगली  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  इस  राशि  को  थोड़ा  बढ़ाया  जाये  और  इसके  साथ-साथ  राज्यों  के  अफसरों  को
 ये  निर्देश  भी  जाना  आवद्यक  है  कि  जो  पंसे  ख्ं  हो  रहे  वे  यह  देखें  कि  वे  सही  तरीके  से

 इस्तेमाल  हो  रहे  हैं  या  नहीं  और  उनके  ऊपर  कुछ  अकुश  भी  रखा  एक  मोनीटररिंग  सेल
 की  की  जाये  ताकि  जो  पंसे  खर्च  हो  रहे  हैंवे  ठीक  तरह  से  खर्च  महिलाओं  का

 कल्याण  हो  और  बच्चों  का  कल्याण  हमारे  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  में  भी  कल्याण  की  इन
 बातों  पर  घिशेष  जोर  दिया  गया  है  ।  मैं  इतना  ही  निवेदन  क.रन
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 इन  छाढ्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 [  प्रनुवाद ]
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  उपाध्यक्ष  मैं  समाज  और  महिला  कल्याण

 मंत्रालय  की  अनुदान  की  माँगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 सर्वप्रथम  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हू  कि  उनक्रे  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों
 पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  गई  पिछले  दो  या  तोन  वर्षों  से  इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  कोई
 चर्चा  नहीं  हुई  मैं  मंत्री

 जी
 को  इस  बात  की  भी  बधाई  देता  हूं  कि  मन्त्रालय  को  एक

 नया  नाम  दिया  गया  कल्याणਂ  के  साथ-साथ  इसे  कल्याणਂ  मन्त्रालय  भी
 कहा  जाता  इससे  पता  चन्नता  है  कि  हम  देश  में  महिलाओं  के  विकास  को  कितना  महत्व
 देते  हैं  ।

 छठी  योजना  के  अन्तर्गत  इस  मंत्रालय  के  परिव्यय  की  कुल  राशि  150  करोड़  रु०
 परन्तु  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  वस्तुतः  258  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  की  गई  थी  ।  य

 अत्यंत  सराहनीय  है  |  वर्ष  1984-85  में  बजट  प्राककलनों  के  अनुसार  योजनागत  व्यय
 की  राशि  77.93  करोड़  रु०  थी  जबकि  हमें  दिये  गये  आंकड़ों  के  अनुसार  उन्होंने  इससे  अधिक ar

 कं
 $

 अर्थात  92.59  करोड़  रु०  ब्यय  किये  हैं

 इस  विभाग  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कार्य  शिशु  विकास  और  पोषाहार  है  ।  इस  समय  14
 वर्ष  तक  के  आयु-वर्ग  में  272  मिलियन  बच्चे  इन  बच्चों  का

 सिक  एवं  शारीरिक  विकास  बहुत  महत्व  की  बात  एक  कहावत  है  कि  बच्चे  राष्ट्र  के  भावी
 निर्माता  यदि  हम  इस  कहावत  की  अनदेखी  करेंगे  तो  प्रगति  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इस  मंत्रालय
 को  ओर  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  इस  देश  के  बच्चों  के  विकास  ह्वेतु  इस
 लय  को  और  राशि  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिये  ।

 राष्ट्रीय  शिश  निधि  का  गठन  1979  में  किया  गया  था  ।  इससे  उन  अभिकरणों  का

 वित्तपोषण  किया  जाना  अपेक्षित  जिन्हें  सरकारी  समाज  कल्याण  बोड़े  या  मंत्रालय
 से  सहायता  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  इस  निधि  में  1.71  करोड़  रु०  की  पूजी  जमा  की  जाती

 परन्तु  इससे  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  इस  निधि  से  क्रितनी  राशि  व्यय  की  ऐस्ती  सहायता  किन
 अभिकरणों  और  राज्यों  को  प्रदान  की  गई  ।  मैं  आशा  करता  हुं  कि  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  इस

 मुह  को  स्पष्ट  करेंगी  ।

 मेरे  विचार  समेकित  शिकश्षु  विकास  सेवा  परियोजनाएं  इस  विभाग  की  सर्वाधिक

 पूर्ण  एवं  उपयोगी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  बहुत  लोकप्रिय  किन्तु  खेद  है  कि  लोकप्रिय  एवं
 उपयोगी  होते  के  बावजद  छठी  योजना  के  अन्त  तक  फिलहाल  इन  परियोजनाओं  की  संरुपा  केवल

 1019  है  ।  वर्ष  198  5-8  6  में  केवल  200  और  ऐसी  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  अतः
 ये  सेबाए  समूचे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में उपलब्ध  नहीं  हैं  देश  के  विक्रास  के  लिए  यह  परियोजना

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  बच्चों  के  लिए  अत्यंत  ल!भप्रद  मैं  नहीं  जानता  कि  समेकित  शिशु
 विकास  सेवा  १रियोजना  के  लिए  धन  के  मामले  में  भनुदार  दृष्टिकोण  क्‍यों  अपनाया  गया
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 बच्चों  के  विकास  को  सर्वाधिक  महत्व  दिया  जाना  अतः  और  धनराशि  का  आवंटन  किया

 जाना  चाहिए  और  कम  से  कम  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  सभी  ब्लाकों  में  यह  सेवा  उपलब्ध

 होनी  चाहिए  |  यह  बहुत  जरूरी  है  और  मुझे  आशा  है  क्रि  मंत्री  जी  इस  पर  ध्यान  देंगी  ।

 समेक्रित  शिशु  विकास  सेवा  परियोजना  की  सेवाओं  का  महत्वपूर्ण  मुददा  आंगनवाड़ी  है  जो

 वाड़ी  का  संचालन  उस  कमंकार  जिसका  चुनाव  आंगनवाड़ी  स्थित  क्षेत्र  की  महिलाओं  में

 से  किया  जाता  किया  जाता  पर  दुःख  की  बात  है  कि  आँगनवाड़ो  के  कमंकार  का  वेतन

 केवल  200  रु०  से  250  रु०  तक

 समाज  झोर  महिला  कह्याण  संज्ालय  का  राज्य  मंत्री  एम०  :  यह
 मानदेय  है  ।

 ह

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  जहां  तक  उस  गरीब  लड़की  का  संबंध  उसे  इससे  क्या  फर्क

 पड़ता  है  कि  यह  राशि  मानदेय  है  या  कुछ  और  एस०  एस०  एल०  सी०  पास  होने  पर  उन्हें

 250  रु०  अन्यथा  200  रु०  मिलते  मेरा  कहना  यह  है  कि  आंगनवाड़ी  कमंकार  की  छः  वर्ष

 से  कम  भ्रायु  के  बच्चों  को  संभालना  पड़ता  है  ।

 श्री  के०  राममू्ति  :  कुछेक  राज्य  सरकारों  ने  तो  250  रु०  की  इस  राशि  को  पूरी
 यगी  भी  नहीं  की  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  नाजुक  आयु  के  बच्चों  को  संभालने

 वाले  व्यक्ति  को  मानसिक  रूप  से  प्रसन्‍न  होना  उसे  इन  बच्चों  के  साथ  व्यवहार  तथा
 '
 उनकी  देखभाल  मुस्कराते  चेहरे  के साथ  करनी  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  उन  बच्चों  पर  मनोवेज्ञानिक

 प्रभाव  पडता  200  रु०  पाने  वाली  कोई  महिला  या  मां  दुःख  एवं  निराशा  महसूस
 करके  तथा  असन्तुष्ट  रहकर  बच्चों  की  देखभाल  नहीं  कर  सकती

 एक  सानतोय  सदस्य  :  उसे  अपने  काय  के  लिए  उपयुकत्र  होना  चाहिए  तथा  इस  पद  पर

 नियुक्ति  के  समय  राजनीतिक  बातों  को  बीच  में  नहीं  लाया  जाना  चाहिए  ।-

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  आंगनवाड़ी  की  इस  महिला  कमंकार  को  कम  से  कम  दो  वक्‍त
 की  रोटी  कमाने  के  लायक  वेतन  मिलना  हो  सकता  है  कि  वह  इन  बच्चों  की

 देखभाल  न  कर  सके  और  बच्चों  को  माई  या  आया  का  दुःखी  देखना  जो  कि  उनके

 मानसिक  तथा  मनोव॑ज्ञानिक  विकास  के  लिये  ठीक  नहीं  मैं  भाषा  करता  हूं  कि  मैंत्री

 महोदया  इस  पहल  पर  पर  भी  ध्यान  देंगी  ।

 हमारे  देश  में  मानसिक  तथा  शारीरिक  रूप  से  असुविधाग्रस्त  बच्चों  की  संख्या
 -

 भहेत  अधिक  यह  सच  है  कि  स्वयंसेवी  संस्थाएं  उनके  लिये  दारणस्थलों  का  निर्माण  कर  रही
 .  हैं  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  भी  उनकी  आथिक  मदद  कर  रहा  यह  अच्छी  बात  है  |

 परन्तु  क्या  आपने  देश  में  मानसिक  एवं  शारीरिक  रूप  से  असुविधाग्रस्त  बच्चों  की  कुल  संख्या
 जानने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ?  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  ऐसे  किसी  शरणस्थल  में

 प्रवेश  पाना  अत्यंत  कठिन  है  जहां  मानसिक  रूप  से  असुविधा  ग्रस्त  बच्चों  की  देखभाल  की  जाती

 है  |  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  राज्य  में  एक  या  दो  ऐसी  संस्थाएं  एक  तो  मेरे  घर  के  पास  ही
 स्थित  है  और  वहां  उसमें  मानसिक  रूप  से  असुविधाग्रस्त  अपने  बच्चों  को  प्रवेश  दिलाने  वाले

 भावेदकों  की  लम्बी  कतार  लगी  रहती  है  ।  परन्तु  उन्हें  बहां  प्रवेश  नहीं  मिलता  है  ।
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 -  मानसिकत्या  शारोरिक़  रूप  से:ग्रसुविधाग्ृस्त  बच्चों  में,से  60  से  .70  प्रतिशत  उून्‌  ,
 परिवारों  के  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  हैं  ।  वे  मानप्तिक्‌  रूप  से  असुविधाग्रस्त  इन  बुच्चों

 ः

 की  का  व्यय  बहुन,नहीं.कर  सकते  ।,  भ्रत:ः  उनकी  की  जाती  धनी  परिवरों
 भी  कुछ  लोग  इन  धच्चों  की  समुचित  देखभाल  नहीं  करते  मेरा  सुझाव  है  क्षि  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  द्वेश  में  एक  सबंक्षण  ऐसे  सभी  बच्चों  का  पता  लगाया.जा  सके

 ज़ो
 मानसिक  एवं  शारीरिक  रूप  से  असु  विधाग्रस्त  हैं  और  उनके  उत्थान  के  लिए  योजत़ा  बनाई

 यदि  स्वेच्छिक  संगठन  इस  दिशा  क्रायं  तहीं-करते  तो  इस  मंत्रालय  ही  इस  बच्चों  के

 लिए  शरणस्थलों  का  निर्माण  करके  उनको  आश्रग्र  देना  चाहिये  ।  मेरे  विचबर  में  यह  बहुत

 पूर्णहै  और  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  इस  पर  भी  ध्यान  देंगी.॥  ।  खुशी

 जहाँ  तक  महिला  कल्याण  का  संबंध  जंसा  कि-मैं  पहले  कह  चुका  मुझे  बहुत  खुशी

 है  कि  हमारे  प्रधाम॑  मंत्री  मंहिलां-कल्याण  संबंधी  क्रियोकलांपों  को  बहुत  महत्व  देते  हैं  ।:  इस

 ल॑धਂ  का नाम  बदलकर  सभाज  और  महिला  कहुंयाण  रखा  गया  है  ।  यह॑  स्वागत  घोरंध'परिवतंनः

 है  |  परन्तु  हमारे  देश  की  महिलाओं  की  स्थिति-कंसी  यह  बहुत॑  दयनीय  सभी  क्षेत्रों

 महिलाएं  पिछड़  रही  न  केवल  वे  पिछड़  रही  हैं  कुछ  मामलों  में  उनसे  दासः के  समान

 व्यवहार  किया  जाता  |  हू  अधिक

 उंदाहरण  फे  दहेंज  के  कारण  हुई  मृत्यु  की  संख्या  यहां  दिल्ली  शहर  गहां

 साक्षरता  है  और  सबसे  अधिक  पढ़े-लिंशि  लोग  रहते  वर्ष  gal,  में  7  ।।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दहेज  के  कारण  हौने  वालीं  मौतें  पढ़ें-लिखे  तबकों  मैं  हीं  अधिक

 द्ौती  हैं
 ।.  '  |

 ह॒
 |  ह

 |
 प्रो०  एन०  जो०  रंगां  पढ़े-लिखे  तथा  अंमीर  तबके  में  ।

 हे
 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  दिल्ली  में  982  में  दहेज  के  कारण  40  मौतें  हुईं  भौर  हैं

 में  42  मौतें  में  यह  संख्या  घटकर  30  हो  गई  ।  परन्तु  ये  मौत  केवल  दिल्ली  में

 नहीं  होती  आंध्र  गुजरात  तथा  हरियाणा  में  भी  ऐसी  मौतें  हुई  हरियाणा  में  2
 में  इनकी  संख्या  42'  तथाਂ  में  थी  ।  यहां  कौ  संख्या  नहीं  दी  गई  मध्य

 प्रदेश  में  भी  ऐसी  मौतें  हुई  पंजाब  में  में  ऐसी  47  मौतें  में  40  तथा

 में  35  ऐसी  मौतें  हुईं  ।  केरल  में  दहेज  के  कारण  कोई  मौत  नहीं.हुई--न  केवल

 केरल  बल्कि  पॉडिचेरी  तथा  असम

 में  भौं  ऐसी  कोई  मौत  नहीं  हुई  ।  इसका  कारण  जागृति  नहीं  अपितु  सामाजिक  बाते  हैं  ।  :

 इस  स्थिति  से  बया  पता  चलता  इससे  हमारे  देश  में  महिलाओं  की  स्थिति  का  पता

 चलता  हैं  ।  अतः  हमें  इस  दिशा  में  बहुत  कुछ  करना  है  ।

 ता  3  कक

 में  संसद  ने  दहेज  विरोधी  विधेयक  पारित  किया  परन्तु  इससे  क्‍या  लाभ

 :  हैआ  ।
 इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  मैं  महसूस  करता  हूਂ  इस

 ल़्य को इस बारे में कुछ करना होगा । इस दिद्या में क्या किया ? इस सस्त्राक्षप्र-को , इस बात की जांच घाहिये कि दहेज पीड़ितों को क्‍या सहायता-दी जा सकती है । , मन्बालय को दहेज प्रया के विरुद्ध जनमत तैयार करते हेतु एक अभियान ह्र्त न कि
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 दहेज  के  विरुद्ध  अभियान  चलाने  वाले  सभी  स्वेच्छिकफ  संस्थाओं  तथा  महिला  संगठनों  में

 मेल  होना  इस  मन्त्रालय  को  पहल  करनी  चाहिए  और  उन्हें  पूरी  सहायता  देनी

 इसके  अतिरिक्त  इसे  उन  मामलों  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।  विधि

 लय  उन  पर  विचार  कर  रहा  परन्तु  इस  मन्त्रालय  को  चाहिए  कि  वह  पीड़ित  महिलाओं  को

 कानूनी  अथवा  अन्य  सहायता  उपलब्ध  मेरे  विचार  में  यह  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मामला

 जिस  पर  विचार  किया  जाना

 मजूरी  के  पहलू  पर  मैं  यह  कहू  गा  कि  हमने  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  के  सिद्धांत

 पर  एक  कानून  बनाया  परन्तु  क्‍या  उसे  क्रियान्वित  . किया  जा  रहा  है  ?  अभी  भी  अनेक  क्षेत्र

 ऐसे  हैं  जहां  इस  कानून  को  क्ियान्वित  नहीं  किया  जाता  मैं  मंत्री  से इस  पहलू  पर  विचार

 करने  कौर  उपस्तकी  जांच  करने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 साक्षरता  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  संसद  में  दिए  गये  एक  उत्तर  के  अनुसार  पता  लगता

 है  कि  1983  में  महिलाओं  की  साक्षरता  की  दर  पुरुषों  की  साक्षरता  की  दर  की  तुलना  में  काफी

 कम  थी  ।  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  महिलायें  साक्षरता  के  मामले  में  बहुत  पोछे  हैं  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  न ेयह  घोषणा  की  है  देछ्  में  उच्चतर

 मिक  स्तर  तक  शिक्षा  निःशुल्क  होने  जा  रही  यह  बहुत  स्वागत  योग्य  घोषणा  और  इसे

 आगामी  व  से  ही  क्रियान्वित  किया  जाना  केरल  राज्य  में  पिछले  दस  वर्षों  से  शिक्षा

 निःशुल्क  है  और  पुरुषों  तथा  महिलाओं  में  साक्ष  रता  के  अनुपात  में  कोई  खास  अन्तर  नहीं  इस
 सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  केरल  राज्य  के  उदाहरण  अनुसरण  कर  सकते  हैं  ।

 संसदीय  प्रश्नों  में
 से  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  1983  में  लगाए  गए

 मान  के  अनुसार  काम  करने  वाली  महिला  केक्ल  12.5  प्रतिशत  परन्तु  ऐसी  महिलाओं  की

 प्रतिशतता  50  से  अधिक  मैं  यह  सब  यह  बताने  के  लिए  कह  रहा  हूं  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के

 37  वर्ष  के  बाद  इन  सभी  घोषणाओं  के  बाद  हमारी  महिलायें  हर  तरह  से  पीछे  और
 मामलों  हमारी  महिलाओं  के  साथ  गुलामों  जेसा  व्यक्हार  किया  जाता  जब  तक  हम

 महिला  कल्याण  और  शिशु  विकास  की  ओर  अधिक  ध्यान  नहीं  तब  तक  हम  भपेक्षित  राष्ट्र
 का  निर्माण  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 दिल्‍ली  में  श्रम  जीवी  महिलाओं  के  संबंध  पिछले  वर्ष  अपना  अनुभव  बताता  हूं  ।  पिछले
 वर्ष  एक  लड़को  को  दिल्‍ली  में  नियुक्ति  मिली  और  वह  दिल्ली  में  किसी  होस्टल  में  ठहरना  चाहर्त तो

 उसने  इसके  लिए  मुझसे  सम्पर्क  किया  ।  वह  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  मुभे  उसके  लिए
 आवास  प्राप्त  करने  हेतु  श्रम  जीवी  महिलाओं  के  दो  या  तीन  होस्टलों  में  जाना  पड़ा  ।  क्षिसी  ने
 आवास  नहीं  दिया  ।  एक  होस्टल  में  मुझे  बताया  गया  कि  आवास  प्राप्त  करने  के  लिए  मुझे  छह
 महीनों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  राजधानी  में  भी  किसी  को  श्रमजीवी  म  हिलाओं  के  होस्टल  में
 आवास  नहीं  मिल  सकता  है  ।

 मंत्रालय  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  और  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  नौकरी
 पेशा  महिलाओं  के  होस्टलों  में  स्थान  की  प्रायोजित  आवश्यकता  का  सर्वेक्षण  कराना  और
 इन  होस्टलों  का  निर्माण  स्वयं  मंत्रालय  द्वारा  क्या  जाना  यदि  स्वयं  सेवी  संस्थायें  भागे

 नहीं  आ  रही  तो  मंत्रालय  को  स्वयं  ही  इन  होस्टलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  तैयार  होना
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 चाहिए  ।  यह  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  पहलू  है  भोर  चू  कि  हमारी  मंत्री  महोदया  बहुत  ही  वयोवृद्ध  एवं

 अनुभवी  महिला  इसलिए  मुझे  पूर्ण  विश्वास  कि  वह  इस  ओर  ध्यान  देंगी  और  इसके  लिए

 अधिक  धन  जुटायंगी  ।

 समाज  कल्याण  बोड  तथा  मंत्रालय  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  उन्हें  धन

 भारत  के  समेकित  निधि  से  प्राप्त  होता  है  ।  किन्तु  क्या  हम  इस  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि  ये  संगठन

 किस  प्रकार  काय  कर  रहे  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुझ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कुछ

 संगठन  धन  का  दुरुपयोग  कर  रहे  कुछ  संगठन  लोकतांत्रिक  रूप  से  काय॑  नहीं  कर  रहे  उनके

 यहां  पदाधिकार  लोकतांत्रिक  रूप  से  निर्वाचित  नहीं  होते  और  धन  का  दुरुपयोग  किया  जा  रह

 है  ।  इस  प्रकार  की  शिकायतें  हैं  ।  मैं  मद्रास  राज्य  से  ही  एक  उदाहरण  दे  सकता  हू  ।  मद्रास  में

 एक  विश्वविद्यालय  सेबा  केन्द्र  है  जिसका  संबंध  मद्रास  विश्वविद्यालय  से  यह  कालेजों  के  शिक्षकों

 तथा  छात्रों  का  एक  स्वयं  सेवी  संगठन  इस  संगठन  का  अध्यक्ष  इस  विद्वविद्यालय  के  कुलपति

 ही  उदाहरणार्थ  यह  संगठन  विभिन्‍न  कालेजों  से  चन्दा  एकत्र  कर  रहा  है  किन्तु  वहां  ठीक  प्रकार

 से  हिसाब  किताब  नहीं  रखा  जाता  कुछ  शेयरों  और  चन्दों  को  वापस  करना  होता  किन्तु
 उन्हें  वापस  नहीं  क्रिया  जाता  है  और  उचित  हिसाब  किताब  नहीं  रखा  जाता  पदाधिक्रारियों

 को  लोकतांत्रिक  ढंग  से  निर्वाचित  नहीं  किया  जाता  वे  योग्यता  प्राप्त  व्यक्ति  भी  नहीं  होते  हैं  ।

 छात्रों  के सहकारी  भण्डारों  का  संचालन  विश्वविद्यालय  सेवा  केन्द्र  द्वारा  किया  णाता  है  ।

 ये  शेयरों  को  एकत्र  कर  रहे  यह  जानकर  आदचयं  होता  है  कि  इन  शेयरों  को  बिलकुल  भी

 वापस  नहीं  किया  जाता  उन्हें  कुछ  निष्चित  अवधि  के  बाद  वापस  करना  होता  जाभांशों

 ।  भुगतान  भी  नहीं  किया  जाता  है  ।

 परन्तु  उपकुलपति  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  शायद  उनकी  हसमें  रुचि  नहीं

 उपकलपति  के  पद  पर  इतने  उच्च-अहंता  प्राप्त  ब्यक्ति  के  होने  पर  प्रजातांत्रिक  चनाव  होने  चाहिए
 विदवविद्यालयों  जंसे  स्थानों  में  भी  ऐसी  घटनाएं  हो  रही  हो  सकता  है  इनकी  ही

 तरह  और  भी  कई  संगठन  हों  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  स्वेच्छिक
 संगठनों  की  कार्यप्रणाली  के  सम्बन्ध  में  छनबीन  या  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  इतना  ही  पर्याप्त
 नहीं  है  कि  हम  उनके  आवेदनों  की  जांच  करके  उन्हें  घनराशि  स्त्रीकृत  ये  संस्थान  किस
 प्रकार  कार्य  करते  रहे  हैं  और  ये  राशि  का  किस  प्रकार  आवंटन  कर  रहे  क्या  ये  राशि  का  सही
 लेखा-जोखा  रख  रहे  हैं--इन  सभी  चीजों  की  जांच  की  जानी  चाहिए  और  कैवल  तभी  इन
 संस्थाओं  को  सहायक  अनुदान  स्वीकृत  किए  जाने  चाहिए  |  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  ओर
 विशेष  ध्यान  देंगे  और  इन  संस्थाओं  की  गतिविधियों  की  जांच  करायेंगे  ।  ०

 इन  डाढ्दों  के  साथ  मैं  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थंत  करता  आश्षा  है  कि
 माननीय  मंत्री  मेरे  सुझावों  को  नोट  करेंगे  ।  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  इन्दुमती  भट्‌टाचार्य  ।

 श्रीमती  इन्दुमती  भद्टाचार्य  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं
 कि  आपने  मुझे  मेरे  प्रिय  अर्थात्‌  समाज  कल्याण  के  बारे  में  कुछ  शब्द  बोलने  की  अनुमति
 दी
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 ++--++- हाफ राारााााााकणाकयााभारकााग्णणणणामाना्ाा० राणा  था  थाना  भा  थलनननलनलनलनननन  नी है
 मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  का  भी  धन्यवाद  करती  हूं  जिन्होंने  इसके  लिए  एक  भहेंत्वेपूर्ण  मंत्रा

 बनाया  हैं  और  इसका  दावित्व  एक  महिला  मंत्री  की  दिया  '  '  गाए

 समाज  और  महिला  कल्याण  का  क्षेत्र  बहुत  विस्तृत  लेकिन  मैं  केवल  इसमें!धामिल  की

 गई  एक  योजना  के  बारे  में  ही  यंह  योजना  '  छोटी  हो  संकंती  लेकिम  दलितों  के

 उत्थान  के  लिए यह  योजना  अत्यन्त  महंत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करती  रहों  हैं  ।'  यह  योजना  संमेकित

 शिक्षु  विकास  सेवा  यीजना  है  जिसका  उदय उंन  रिक्तियों  को  भरना  जिनसे  बछ्चों  के

 रिक  और  मोनसिक  दोनों  प्रकार  का  स्वस्थ  विकास  अंवरंद्ध  होता  है  ।
 '

 कह  मर

 यह  योजता  अंनेंक  सेवाएः  प्रदांन  करती  जिनमें  पूरक  हवस्थे  रू  पोषण

 ओर  स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा  छः  वर्ष  से  कम  आयु  के  धच्चों  को  गैर-ओपचारिंक  शिक्षा  और  गर्भवती

 माताएं  और  चायें  शॉमिल  हैं  ।'
 जिसमें  .620  ६  -'!

 जब  यह  प्रोजनय  सर्वप्रथम  झुरू  की  गई  उस  समय  स्वीकृत  परियोजत्ाओं

 कुल  स्रंस्यां  मूल  रूप  से  820  जिसमें  .620  परियोजनाओं  के  पूर्णतः  फ्रिचालित  होने
 सम्भावना  थ्री  और-दोष  क्रियास्वयसः  के  विभिन्‍्त  श्रणों  में  थीं  ।  :

 इस  थोजना  अल्लगगंत  सेवाएं  मुख्यतः  जनजाति  क्षेत्रोंਂ और  पिछड़े  हुए  ग्राग्नीण  क्षेत्रों

 तथा  छहरी  गन्दी  ब्रस्क्षियों  की  प्रहिलावों  भौर  बच्चों  के  लिए  होती  .  :  5  को  आरम्भ

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  देश  इसके  काड़ेजों  को  आरम्भ  से

 ही  और  प्रोषणं  का.सर्बेक्षफ  कार्य  क्रमਂ  और  मेडिकल  और  गैर-मेडिकल  स्टाफ  के  प्रबोधर्त  के

 लिए  समेकित  बाल  विकास  योनना  में  सहयोजित  किस  हुभा  है॥  ६:

 देखभाल  और  संरक्षण  के  बच्चों  की  सेवाए  '  नामक  योजना  के  अन्त  गेतਂ  बेख्हारा

 भ्लौर  बच्चों:-को  शिक्षत  |ओर  उम्लक््ध  कराई

 जाती,हैं  ग्रोजता  है  काश  कर  "4  शशि  क  7!  aval  ध्  |  है  काश

 हैं  और  इस  ग्रोजता  के  इच्चों  को  विक्िल्त  उपज्लब्ध  क़द्माई,गई

 हैं  भौर  थोड़ी  में  हिताधिव्म  से  हुई  श्रम  जीबी  व्भप्ल

 बीमार  माताओं  के  ज्िए,'क़ैचਂ  का  दाने  छिप  ग़या  है  ।  बिका
 बच्चों  के  लिए  भी  साधारण  विदाज्ञ्ों  में  फ्िक्षा  का  किया  गया  ॥  इत  योजनाओं  को  अआमतोर

 पर  आंगनवाड़ी  नामक  निकायों  द्वारा  क़ियात्विकू  ,  है  ॥  आँगनवाड़ी  लगभग
 जो  बच्चों  और  माताभों  लिए  आंगनयचाड़ी  क्यर्यकर्ता  स्थानीय  स्त्री  है

 जो  अवेंतनिक  रूप  से  काम  करती  पर  न्तु  उसे  मानदेय  जाता  ..  600
 .....  आंगनवाड़ी  की  सेवाओं  द्वारा  बड़ी  संख्या,में  जाति  ओऔ.र  भनुसूत्रित  जनजातियों

 के  बच्चों  की  देखभाल  की  जा  रही  तक  छढ़ी  योज़ना  में  600  परियोजनाएं

 की  गई  परन्तु  लक्ष्य  सरकार  परियोजनाओं  तक  दिया  गया  और  उसे
 कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  ॥  ॥  2.

 सातवीं  योजना  के  दौरान  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कार्य

 करने  वाली  महिला  कायेकर्ताओं  के लिए  आवास  सर्विधाए  प्रदान  करने  और-तोन  बेचे ंसै  कम

 क'बच्चों  के
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 है  ।  फिर  भी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  भी  संतोषजनक  है  कि  सरकार  उपेक्षितों  और  पद-दलितों

 के  उत्थात  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहीं  है  और  भारत  के  इतिहास  को  भली-भांति  पढ़कर  और

 राष्ट्र  की  नब्ज  को  पहचान  कर  मेरी  घारणा  यह  है  कि  असली  भारत  उन्हीं  में  है  ।

 मैं  माननीय  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  को  इन  लोगों  को  बेहतरी  के  लिए

 नीय  कदम  उठाने  के  लिए  धन्यवाद  देती  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  उन  जो

 इस  योजना  के  बारे  में  अभी  भी  पूरी  तरह  से  अनभिज्ञ  को  अपनी  सहानुभूति  और  सक्रिय

 सहायता  दें  ।

 प्रत्येक  पद-दलित  में  यह  आशा  भर  दें  कि  उन्हें  मुलाया  नहीं  गया  है  और  उन्हें  सही  मायनों
 में  जीने  का  अवसर  मिलेगा  ।

 ]
 थ्रो  रास  रतन  रास  :  उपाध्यक्ष  समाज  और  महिला  कल्याण

 लय  की  मांगों  का  मैं  हादिक  समर्थन  करता  हूं  और  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपने  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  इस  राष्ट्र  में  प्रोहबिशन  समाज  कल्याण  का  एक  अग  मैं

 याद  दिलाना  चाहू गा  कि  स्वतंत्रता  के  पहले  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  हरिजन  उद्धार  का  कार्य

 हाथ  में  लिया  सत्य  और  अहिंसा  का  उनका  ब्रत  इसके  साथ-साथ  उन्होंने  राष्ट्र  में  नशा

 बंदी  का  भी  एक  ब्रत  लिया  था  ।  स्वतंत्रता  के  बाद  देश  के  महान्‌  नेताभों  ने  जब  संविधान  बनाना

 आरम्भ  तो  कांस्टीट्यूशन  में  भी  इसका  प्रावधान  रखा  गया  कि  राष्ट्र  में  प्रोहिबिशन  होगा
 ओर  इसी  के  तहत  बहुत  सी  कमेट्रियां  बनीं  ओर  सेण्ट्रल  गवनंमेण्ट  ने  एक  सेण्ट्रल  प्रोहिबिशन  कमेटी
 का  भी  निर्माण  किया  ।  सेण्ट्रल  प्रोहिबिशन  कमेटी  राष्ट्र  के  हर  कोने  में  जाकर  देखेगी  और  अपनी

 फाइंडिग्स  मारत  सरकार  को  देगी  ।  राष्ट्र  में  नशाबंदी  होती  चाहिए  ।  नशाबंदी  इसलिए  भी  जरूरी
 थो  कि  समाज  के  पिछड़े  वर्ग  के  चाहे  वे  हरिजन  बाहे  वे  आदिवासी  चाहे  वे  पिछड़े
 वर्ग  के  लोग  नशाबन्दी  का  शिकार  होकर  समाज  में  इतने  जजंर  हो  गए  थे  कि  इनका
 समाज  कल्याण  का  कोई  कारय  नहीं  हो  सकता  था  और  इसीलिए  प्रोहिबिशन  का  कार्यक्रम  भारत
 सरकार  ने  अपने  हाथ  में  लिया  और  संविधान  में  इसकी  व्यवस्था  और  प्रावधान  किया  गया  ।

 समाज  कल्याण  के  बहुत  से  का  हुए  मै ंभारत  सरकार  को  इसके  लिए  धन्यवाद  देना

 चाहूंगा  कि
 समाज  कल्याण  की  दिशा  में  वृहृद  कार्यक्रम  हुए  हैं  भौर  विशेष  कर  इन्दिरा  जी  जब्  प्रधाम

 मंत्री
 बनीं  उसके  बाद  महिला  बाल  कल्याण  और  हैंडीकंप्ड  के  जितने  कार्यक्रम  हुए  हैं  वह

 इतने  बृहद  हुए  हैं  और  इतने  सराहनीय  हुए  हैं  कि  हम  कभी  उतनी  आशा  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जो  प्रोहीबीशन  जिसके  लिए  गांधी

 हल
 राष्ट्र

 के
 महान

 तेताओं  ने  तपस्या  की  थी  कि  हम  गरीब  तबके  का
 उद्धार  करना

 चाहते
 है  शाबंदी  के  कार्यक्रम  हमको  लागू  करने  एक  तरफ  तो  हमारे  संविधान  में

 का  कांस्टीट्यूशनल  प्रावीजन  है  और  वही  दूसरी  तरफ  राष्ट्रपिता  की  उन  भावनाओं  पर
 जुठाराधात  करके  जब  राज्य  सरकारें  मात्र  रेवेन्यू  बढ़ाने  के  लिए  अगर  शराग्रखोरी  चालू  करें  तो
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 जज  दककसककक  डअटस  अककऑ  क्‍अइ  ओ  चओिओ  ओ  न्‍  सससस
 हम  कहेंगे  कि  यह  बापूजी  के  उन  सपनों  के  विरुद्ध  है  जो  वह  देखते  थे  और  वह  संविधान  के  भी
 विरुद्ध  इसलिए  ऐसी  राज्य  सरकारें  जो  मात्र  रेवेन्यू  के  लिए  उन  गरीब  तबके  के  लोगों  को  जो

 आदिवासी  और  पिछड़  वर्ग  के  लोग  जिनका  कल्याण  भारत  सरकार  के  द्वारा  होता
 जस्ट  कांटररी  शरात्र  पिलाने  की  योजना  करते  हैं  और  मात्र  रेवेन्यू  अने  कर  रहे  उनको  देखें  ।

 मैं  आपको  याद  दिलाना  च!हता  हूं  कि  गत  वर्ष  बिहार  में  जब  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा
 गांधी  रांची  गई  हुई  हमने  एक  मंमोरेंडम  तेयार  किया  था  और  रांची  में  गबनंमेंट  हाऊस  में
 उनके  हाथ  में  सौँपा  था  और  हमारे  मुख्यमंत्री  भी  वहीं  थे  ।  मैंने  कहा  था  कि  एक  तरफ  तो  आप
 दारावबन्दी  की  बात  करते  हैं  और  गरीबों  का  उद्धार  करना  चाहते  हैं  और  दूसरी  तरफ  बिहार  में
 बजाय  इसके  कि  इसे  बन्द  करें  या  कम  आज  नई  शराव  की  दूकानें  खोली  जा  रही  हैं  और

 वह  भी  ऑपह्ान  बेसिस  पर  जिसमें  कि  बड़े  तबथके  के  लोग  आयें  और  दशराबखोरी  अधिक  से  अधिक
 करायें  ।  मैं  मंत्री  महोदया  से  कहूंगा  कि  यह  समाज  कल्याण  का  बहुत  बड़ा  अंग  है  और  अगर  हम

 चाहते  हैं  कि  गरीब  हरिजनों  आदिवासियों  का  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  का  हम  उद्धार  करें
 तो  उद्धार  करने  के  लिए  आवद्यक  कार्यक्रम  होगा  कि  हम  राष्ट्पिता  महात्मा  गांधी  जी  के  उन

 सिद्धान्तों  को  थो  उन्होंने  सत्य  और  अहिसा  के  साथ  हरिजन  उद्धार  के  सम्बन्ध  में  प्राहीबिशन  का
 कार्यक्रम  स्वतंत्रता  के  पहले  भी  किया  था  और  संविधान  में  इसका  प्रावधान  किया  गया  उसे

 सख्ती  से  लागू  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  ट्राइबल  एरिया  जहां  का  मैं  रहने  वाला  वहां  आदिवासियों  का

 बाहुल्य  है  ।  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंशराबखोरी  की  बंदी  जरूर  हुई  लेकिन  अगर  आगे  चलकर

 देखें  तो  अदालत  बाजारों  में  राइस  बियर  जो  कि  एक  नशीला  पदार्थ  वह  सड़कों  में  बिक्रो

 हो  रहा  कोई  उसको  देखने  वाला  नहीं  एक  तरफ  हम  समाज  कल्याण  का  काये  करना

 चाहते  हैं  भौर  दूसरी  तरफ  छुले  आम  हम  गरीबों  को  शराब  हड़िया  उसको

 नशे  में  चर  कर  नीचे  गिरा  दें  तो  हम  कल्याणकारी  योजनाओं  के  विरुद्ध  काम  करेंगे  और

 कारी  कार्यों  को  पूरा  नहीं  कर  इसलिए  जरूरी  है  कि  उन  सारे  सिद्धांतों  को  सख्ती  से  लागू

 करें  च  कि  समाज  कल्याण  एक  बहुत  बड़ा  अग

 इसके  बाद  मैं  एजुकेशन  वेलफेयर  हैंडीकंप्ड  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलामा

 इसके  लिए  मैं  अमिताभ  बच्चन  की  स्त्री  श्रीमती  जया  बच्चन  को  धन्यवाद  देना  उन्होंने

 हैंडी कंप्ड  बच्चों  और  बच्चियों  का  मावलंकर  हॉल  में  एक  आयोजन  अधी  लड़कियों  को

 उन्होंने  इतने  सुन्दर  ढंग  से  ट्रेनिंग  दिला  कर  कल  डांस  का  कार्यक्रम  रखा  जिसको  देखकर

 हुआ  कि  क्‍या  अंधी  लड़कियाँ  भी  स्टेज  पर  साधारण  लड़कियों  की  तरह  कल्चरल

 क्रम  प्रस्तुत  कर  सकती  इसलिए  जो  इयम  प्रकार  के  सोशल  आर्गेनाईजेशन्स  सरकारी  लेविल

 पर  या  उनके  जोकि  हैंडीकंप्ड  लोगों  को  सेवा  करती  उनको  अधिक  से  अधिक  अनुदान

 देने  का  प्रयास  होना  चाहिए  ताकि  वहां  पर  ऐसे  हुंडीकंप्ड  लोगों  को  ट्रेनिंग  देकर  समाज  में

 योगी  बनाया  जा  सके  ।  ऐसे  हैंडीकंप्ड  लोगों  को  ट्रेनिंग  देकर  सरकारी  नौकरियों  में  लगाने  की

 भी व्यवस्था होनी चाहिए । हमारे यहां बिहार में दरमंगा तथा पटना के इलाके में सरकारी स्तर पर ब्लाइड सकल हैं तथा डेफ एड डम स्कूत रांची में गांधी जी के चेले उनके शिष्य ने डेफ ड डम एए:७ 222
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 को  आरम्भ  किया  था  और  उस  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  का  यह  केवल  एक  ही  स्कूल  सरकार  द्वारा

 उसका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वहां  पर  डेफ  एंड  डम  स्कूल  में  हरिजन
 वासियों  के  जो  बच्चे  पढ़ते  उनका  कल्याण  हो  सके  ।  वह  संस्था  गांधी  जी  की  यादगार  है

 जी  ने उसका  उद्घाटन  क्या  यदि  सरकार  उप्तको  ले  ले  या  आप  उसको  अनुदान  दें

 तो  उससे  वहां  पर  पिछड़े  वर्ग  के  गरीब  हरिजनों  आदिवासियों  की  बहुत  बड़ी  सेवा  हो

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  गेर-स  रक।री  संस्थाओं  को  अनुदान  देने  के  साथ  साथ

 वहां  पर  छात्रवृत्तियां  देने  की  व्यवस्था  भी  सरकार  को  करनी  चाहिए  ।

 बहां  पर  जो  क्रिश्चियन  मिशनरीज  कार्य  कर  रही  हैं  उत्तके  लिए  वे  धन्यवाद  की  पात्र

 हैं  ।  वे  वहाँ  पर  बहुत  अधिक  कार्य  कर  रही  विशेष  रूप  से  ब्लाइन्ड  बच्चों  तथा  डेफ  एड  डम

 बच्चों  के  लिए  जो  भी  वहां  पर  संस्थायें  हैं  उनको  सरकार  की  ओर  से  अधिक  से  अधिक  अनुदान
 मिलना  चाहिए  ताकि  वे  अधिक  सेवा  कर  सके  तथा  विकलांगों  का  उद्धार  हो  सके  ।  यह  संस्थायें

 हैं-नेशनल  इस्‍्टीट्यूट  फार  विजुअली  हैंडीकंप्ड  और  नेशनल  इंस्टीट्यूट  फार  फिजिकली

 कंप्ड  ।  बिहार  प्रान्त  में  हरिजन  आदिवासियों  तथा  पिछड़  वर्गों  का  बाहुल्‍य  वहाँ  पर  गरीब

 तबके  के  लोग  अधिक  संख्या  में  ऐसे  परिवार  में  यदि  कोई  हैंडीकंप्ड  हो  जाता  है  तो  बहू
 परिवार  तथा  समाज  के  लिए  अभिशाप  हो  जाता  या  दुर्भाग्य  से यदि  किसी  के  यहां  कोई

 विकलांग  बच्चा  पैदा  हो  गया  तो  वह  अभिशाप  बन  जाता  अतः  ऐसे  बच्चों  को मानव  समाज

 में  स्थान  दिलाने  के  लिए  इन  संस्थाओं  को  सहायता  एवं  प्रोत्साहन  देने  तथा  छात्रवृत्तियों  का

 प्रावधान  करने  की  नितान्त  आबध्यकता  है  ।

 ,  हमारे  यहां  छोटा  नागपुर  में  गरीब  जो  सोशली  और  एकोनामिकली  बहुत  बेंकवर्ड

 हैं  उनके  बच्चे  खास  तौर  से  मेन्टली  डंप्रेस्ड  और  आप्रेस्ड  रहते  उनका  मानसिक  विकास  नहीं
 हो  पाता  है

 '  इसलिए  आवश्यक  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  उनके  मानसिक  विकास  की  योजनायें
 चलाई  उनके  मानसिक  विकास  का  प्रयत्न  किया  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  ऐसे

 बर्गे  के  लोगों  के  लिए  इस  प्रक्रार  की  भधिक  से  अधिक  संस्थायें  खोली  जायें  और  उनको  अनुदान
 दिया  जाए  ।

 )

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  भापका  बोलने  का  समय  पूरा

 हो  गया  है  ।  आपने  पहले  ही  15  मिनट  ले  लिए
 हैं  ।  +

 जो  राम  रतन  उपाध्यक्ष  महिलायें  मानव  समाज  की  जननी  मानव
 समाज  को  वे  जन्म  देती  हैं  ।
 6.00  भ०  प्‌०

 यदि  आज  हम  मानव  समाज  में  महिलाओं  को  तिरस्कृत  तो  हमारा  समाज  और

 हमारा  राष्ट्र  कभी  भी  आगे  नहीं  बढ़े  इसलिए  जरूरी  जो  राष्ट्र  की  जननी  जो  मानव
 8  की  जननी  ऐसी  महिलाओं  को  तिरस्कृत  रखकर  हमारा  हमारा  समाज  और  हमारा
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 राष्ट्र  भागे  नहीं  बढ़  सकता  इसलिए  महिलाओं  को  समाज  में  स्थान  मिलना  अधिक

 से  अधिक  उनको  स्थान  अधिक  से  अधिक  इनको  इन्स्टीचशइन  मिले  और  ऐसे  गरीब  वर्ग  की

 महिलाभों  को  हम  देश  भौर  समाज  के  सामने  खड़ा  कर  सर्क  और  बता  सके  कि  देद्य  की  प्रगति  के

 लिए  महिलायें  अपना  योगदान  प्रदान  कर  रही  हैं  ।

 इन  छोडदों  के  साथ  मैं  समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का

 समर्थन  करते  हुए  आपको  धन्यवाद  देता  हु  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  1]  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 08)कफछफतस्ऊ्ऊ>ऊ>७३७_३३-/३(॒॒॒ऑऑ॒...तजतत+

 टै  1985  लोक  सभा  सचिवालय

 _  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम
 हअ

 37",  ॥र  382  के  अन्तगेत  प्रकाशित  और  प्रबन्धक  ए०  जै०  नई  द्वारा  मुद्रित  |
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